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 महोदय  पीठाश्मीन  हुए  ।]

 कृषि  मेत्रालय  में  राज्य  मेश्री  के०  स्वी०  :  अध्यक्ष  इससे  पहले  कि  आप  प्रशन

 संख्या  902  आरम्म  मुझे  एक  निवेदन  करना  हे  ।  आपकी  जानकारी  के  लिए  मैं  बता  दूँ  कि  मेरे  साथी  श्री

 ल्लापल्ली  रामाचन्द्रन  की  पत्नी  गंभीर  रूप  से  बीमार  हैं  और  वह  सदन  मेਂ  नहीं  आ  सकते  हैं  ।  मुझे  इस  बारे

 अपी  संभ्रंधित  पत्र  दिए  गए  हैं  और  मैं  पूरी  तरह  से  इन  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  की  कोशिश

 करूंगा  ।

 अध्यक्ष  मड़ोदय  :  आपको  ये  पत्र  कत्न  प्राप्त  मैंਂ  समझता  हूँ  केवक्ष  एक  घंटे

 पहले  ।

 प्रघन  संख्या  902,  श्री  चन्ड्राकर  ।

 7-5-92/11.01  मब्पू८

 प्रश्नों  के  मोस्िक  उसर

 मिट॒टी  की  जांच  करने  वाली  प्रयोगशालाएं

 *902.  श्री  चन्दू  लात  सम्द्राकर  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  मिट॒टी  की  जांच  करने  वाली  प्रयोगशालाओं  की  राज्य-वार  संक्षया  क्या

 कया  सरकार  का  विचार  राज्य  के  प्रत्येक  ब्लाक  में  ऐसी  प्रयोगशाज्ञा  की  स्थापना

 करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 ऐसी  एक  प्रयोगशाला  की  स्थापना  करने  पर  औसतन  कितनी  लागत  आती  हे

 ?
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 3...  केरल  19

 4,  तमिल  नाइु  34
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 ह
 12

 16...  जाम  और  कश्मीर  5  न  08

 We  दिल्ली  -  .  ol

 18...  बिहार  44
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 ता
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 जारी

 क्रमांक  राज्य  देश  में  मृदा  परीक्षण  प्रयोगशालाओंਂ

 की  संख्या

 24,  मेघालय  0]
 25,  नागालैण्ड  01
 26.  अरुणाचत्ञ  प्रदेश  0]
 27.  सिक्किम  0]
 28.  मिजोरम  01

 कु  463

 िन्दी|
 श्री  चन्दूलाल  चन्द्राकर  :  अध्यक्ष  चुंकि  क्रपि  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  प्रत्येक  विक्रास

 खाड़  में  जमीन  की  उर्वरता  जांच  करने  झे  दिए  मशीन  रखना  अत्यन्त  आवश्यक  है  और  तभी  तक  इसकी  ए्ि
 नहीं  हुई  है  हसलिए  जैसा  कि  अभी  उत्तर  में  बताया  गया  है  कि  विभिन्न  राज्यों  में  कुल  इतने  बड़े

 पूरं  देश  में  केवल  463  सॉयल  टेस्टिंग  मशीन््स  हैं  ।  मध्य  प्रदेश  जो  देश  का  सबसे  भ्रड़ा  राज्य  क्षेत्र  के  रूप  में

 परह्मां  केवल  29  मशीन  हैं  ।  मुझे  किसी  भी  प्रदेश  के  बारे  में  कोई  शिकायत  नहीं  लेकिन  फिर  भी  में  कहना

 चाडता  हूं  कि  केरत्त  जो  कि  मध्य  प्रदेश  के  एक  जिले  बस्तर  से  भी  छोटा  वढ़ां  19  मशीन  हें  ।

 दग्यिणा  में  30,  पैजाअ  में  4०  डे  लेकिन  मध्यप्रदेश  में  केवल  29  मशीन  हैं  ।  द्वालांकि  वहां  की  जमीन  काफी

 जपजाऊ  बढ़ां  पर  पानी  के  साधन  काफी  हें  फिर  भी  वहां  इतनी  कम  संख्या  में  मशीने  क्यों  हैं  ?  में  सरकार
 से  यह  अनुरोध  भी  करना  चाहता  हैं  कि  क्या  सरकार  आठवीं  पंच्रवर्षीय  योजना  में  इस  बात  को  जोड़ने  की

 कोशिश  करेगी  कि  प्रत्येक  ब्लॉक  में  एक  मशीन  कृषि  भूमि  की  जांच  करने  के  लिए  ज़गाई  जाएगी  ?  ह्वाशांकि
 उसका  खर्च  5  लाख  का  हे  ।  एक  बॉऊ  में  यदि  5  लाख  का  खर्चा  हो  पी  तो  दूसरी  ओर  इससे  खाद

 इलने  में  जो  खर्च  होता  हे  वद्द  करोड़ों  रूपया  बचेगा  भी  ।  तो  क्या  मंत्री  जी हइस  भ्रात  को  आप  आठवीं  पंचवर्षीय
 पोजना  में  जोड़ने  के  किए  तैयार

 |

 श्री  सी०  लेका  :  महोदय  हस  समय  देश  में  46?  जाँच  प्रयोगशालायें  हें  जिनमें  से  100  चलती
 हरिली  प्रयोगशालायें  हैं  ।  वर्तमान  रप्योग  क्षमता  त्गभग  75  प्रतिशत  हे  ।  हम  हन  प्रयोगशालाओं  की  परी
 जमता  का  उपयोग  नहीं  फर  णये  हैं  ।  माननीय  सदस्य  का  प्रस्ताव  अच्छा  हे  और  यदि  प्रत्येक  प्रद्ंद्  में  एक

 ऐसी  प्रयोगशाला  हो  तो  इससे  निश्चित  रूप  में  उत्पादन  बढ़ेगा  ।  लेकिन  एक  ऐसी  प्रयोगशाला  की  लागत
 लगमग  5  लाख  हछापये  ।  एक  प्रयोगशाला  एक  वर्ष  मेंਂ  10.000  नमृने  दे  पायेगी  ।  संसाधनों  की  कमी  की  बज
 पे  सरकार  ने  सर्वत्थम  दन  यर्तमान  ॥त्ताओं  की  प्रर्ण  क्षमता  का  इस्लेमात  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 गन न
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 ।  खोजने  के  बारे  में  सोच  सकती  है  ।  जहाँ  तक  मध्य  प्रदेश  का  सवाल  है
 जद  शालाओं

 छा  जगह  प्ने
 आठवीं  योजना  के  अन्तर्गत  इस  वर्ष  हमने  देश  में  वर्तमान  प्रयोगशालाओं  को  सुदृढ़  करने  के

 लिए
 और  कुछ  और

 चलती  फिरती  प्रयोगशालाशों  को  भी  शुरू  करने  के  लिए  5  कराड़  रुपये  दिये  डे  ।  में  मध्य  प्रदेश  की

 गवश्यक्रता  को  देखते  हुए  इस  मामते  पर  विचार  करुगा  ।

 फिर  सरकार  नयी  प्रयोगशाजाओं  के

 |

 श्री  चन्दूलाल  भन्द्राकर  :  अध्यक्ष  अभी  जैसा  मंत्री  जी  ने  बताया  खासकर  मध्यप्रदेश  में  5

 करोड़  रुपये  इन्होंने  पंचवर्षीय  योजना  में  दिया  हुआ  तो  क्या  मैं  इसी
 तरह

 से  आपके

 साष्यम  से  इनसे

 यह

 अनुरोध  कर  सकता  हूँ  कि  प्रदेश  में  लगभग  400  ब्लॉक्स  प्रत्येक  ब्लाक  में  एक-एक  सॉयल  टेसटिंग  मशीन

 इस  पंचवर्षीय  योजना  में  लगाने  के  लिए  क्या  केन्द्र  सरकार  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  अनुरोध  करेगी  ?

 किक
 तरह

 से  हर  राज्य  में  हरेक  ब्लाक  में  सॉँयत्त  टैसटिंग  मशीन  खुलवाने  के  लिए  किसी  तरह  से  प्रयत्न  करेगी  ?  हम

 उसका  परिणाम  चाहते  हैं  कि  किसी  तरह  से  आश्वासन  दें  कि  पंचवर्षीय  योजना  में  हर  ब्लाक  में  सॉयल  टैसटिंग

 मशीन  लग  जाएगी  ।

 भ्री  के०  षी०  लोंका  :  जैसे  कि  मैंने  आपको  बताया  इस  समय  सरकार
 का

 प्रत्यक  प्रखंड  में  मृदा

 जांच  प्रयोगशाला  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हे  ।

 लेकिन  जहाँ  तक  राज्य  सरकारों  की  बात  है  हम  निश्चित  रूप  से  राज्य  सरकारों  को  आपने  पृद्दा  जांच

 ऊन्द्रों  की  संख्या  बढ़ाने  के  त्तिए  कहेंगे  |  धन  की  कमी  की  वजह  से  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  मे  प्रत्येक  प्रखंड  में

 इस  तरह  की  प्रयोगशाला  खोलने  का  हमारा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हे  ।

 भ्री  शोमनादी शवर  राव  बाड़े  :  अध्यक्ष  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  न  कर  पाने  का  मुख्य  कारण

 बह  है  कि  केवल  कुछ  किसान  जो  प्रगतिशील  है  और  तथा  जो  मिट्टी  के  संबंध  में  जानकारी  चाहते  हें  उन्हें  यह

 जानकारी  मिल  जाती  है  जबकि  काफी  अधिक  किसान  तो  अभी  तक  इस  सुविधा  के  बारे  में

 पोच  ही  नहीं  सकते  हें  ।

 इसलिए  में  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  संघ  सरकार  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  को

 उठाये  जाने  वाले  कदमों  के  आरे  में  सुझाव  देगी  ।  जैसा  कि  आपने  कहा  हे  प्रत्येक  प्रखंड  में  मृदा  जांच

 प्रयोगशाला  खोलने  मेਂ  काफी  लागत  आयेगी  ।  लेकिन  वहाँ  पहले  से  ही  कृषि  विभाग  के  कर्मचारी

 कार्यरत  हे  ।

 क्या  संघ  सरकार  राज्य  सरकारों  को  सुझाव  देगी-क्योकि  वे  राज्य  स्तर  पर  कार्यान्वित  करने  वाले

 अभिकरण  है--कि  कृषि  विभाग  के  जो  कर्मचारी  यहाँ  कार्यरत  हे  उनके  लिए  यहद्द  कार्य  अनिवार्य  कर  दें  कि  वे

 प्रत्येक  गांव  सभी  जगहों  से  मिट्टी  के  नमृने  इकटठे  करें  और  उनकी  जांच  कराये  तथा  प्राम  पंचायत  कार्यालय
 को  संबद्द  जानकारी  दें  ?  यदि  ऐसा  होता  हे  तो  मृदा  की  आवश्यक  उर्वरक  और  सृक्ष्म  पोषक  तत्व
 जिनकी  इसमें  कमी  है  उसमें  सुधार  किया  जा  सकता  हे  ।  इससे  उत्पादन  भी  बढ़ेगा  ।  आप  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  कि  इन  चल-मृदा  जांच  प्रयोगशालाओं  की  संख्या  दुगनी  ढो  ताकि  कम  से  कम  उत्पादन  बढ़

 आवश्यक  कदम  उठायेंगे  ?  अगर  ऐसा  किया  जाता  हे  तो  एक  चल-मृदा  जांच  प्रयोगशाला  से  दो  जिलों  को
 यह  सुविधा  दी  जा  सकती  है  ।  इससे  काफी  सह्हायता  मिलेगी  ।  कया  माननीय  मंत्री  इस  पर  विचार  करेंगे  और
 आवश्यक  कार्यवाष्टी  करेंगे  ?
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 श्री  के०  सी०  सेका  :  यह  सच  है  कि  इन  प्रयोगशालाओं  का  पूर्णक्षमता  तक  प्रयोग  न  किये
 जाने  का  कारण  प्रयोगशात्ञाओं  में  जांच  के  लिए  मृदा  का  न  आना  है  ।  हमारे  देश  में  कोई  भी  आधारभूत  ढांचा

 नहीं  हस  समय  दस  संबंध  में  रुचि  रखने  वाले  किसान  प्रयोगशालाओं  मेंਂ  मृदा  जांच  के  लिए  स्वयं  आते  हैं  ।

 प्रणेगशाला  मेंਂ  जांच  के  लिए  किसानों  से  मिट्टी  इकट॒ठी  करने  के  लिए  कोई  अभिकरण  नहीं  है  ।  आठवीं  योजना
 के  विशेष  रूप  से  इस  वर्ष  भारत  सरकार  यह  करने  के  लिए  कि  किसानों  से  मिलने  वाले

 मिट्टी  के  नमूनों  की  संख्या  बढ़े  और  इन  प्रयोगशालाठोंਂ  की  क्षमता  के  इस्सेमाल  की  प्रतिशत  उर्वरको  के

 संतुलित  और  समन्वित  उपयोग  के  लिए  एक  केन्द्रीय  योजना  शुरू  कर  रही  है  ताकि  हम  प्रामीण  क्षेत्रोਂ  में  ज्यादा
 संख्या  में  किसानों  को  इसमें  शमिल  कर  सके  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  जो  स्टेटमेंट  दी  है  उसमें  उन्होंने  बताया
 कि  उत्तर  प्रदेश  में  71  केन्द्रीय  प्रयोगशालाएं  हें  ।  जो  71  प्रयोगशालाएं  हैं  उनमेਂ  से  उत्तर  प्रदेश  में  मुझे
 जानकारी  हे  कि  कुछ  ही  प्रयोगशालाएं  बड़ी  लार्ज  स्केल  पर  हैं  और  बराबर  वहां  के  लोग  अनुभव  कर  रहे  हैं
 कि  लार्ज  स्केल  की  प्रयोगशालाएं  कम  से  कम  कमीश्नरी  स्तर  पर  एक  अवश्य  हो  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने
 1986  में  भी  प्रयोगशालाओं  को  बढ़ाने  के  लिए  विधान  समा  में  चर्चा  की  थी  ।  में  जानना  चाहता  हूँ  कि  जैसे  पूर्वी
 उत्तर  प्रदेश  के  अत्यन्त  पिछड़े  जिले  इन  सब  जिलों  मेਂ  इनका

 बहुत  अच्छे  ढंग  से  प्रचार  भी  नहीं  डे  कि  प्रयोगशालाओं  मेंਂ  मिट्टी  का  प्रयोग  किया  जाता  है  ।  किसानों  को  बहुत
 कम  जानकारी  है  ।  क्या  आप  कमिश्नरी  स्तर  पर  कोई  बड़ी  प्रयोगशात्ता  स्थापित  करके  और  वहां  के  किसानों  में
 प्रचार  करवाने  की  योजना  बनवा  रहे  हें  या  आप  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कुछ  ऐसी  ष्यवस्या  करेंगे  कि

 इसका  ल्लाम  छोटे  से  छोटे  जो  वहां  पर  छोटी  खेती  करते  छोटी  जोत  वाले  हैं  उनको  भी  मिल्त  सके

 और  एक  कमिइनरी  में  एक  बड़ी  प्रयोगशाला  स्थापित  हो  ।

 श्री  के०  सी०  के'का  :  जहाँ  तक  उत्तर  प्रदेश  का  संबंध  वहां  पेजीकृत  प्रयोगशालाओंਂ  की  कार्यक्षमता

 का  उपयोग  राष्टीय  औसत  की  तुलना  में  अधिक  हे  ।  लेकिन  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  मेंਂ  पिछड़े  जिलोਂ  के  क्षिए  यह

 प्रस्ताव  बहुत  अच्छा  हे  ।

 लेकिन  किसानों  को  प्रशिक्षित  करने  तथा  किसानों  में  इस  योजना  को  यह  कहकर  प्रचारण  करने  के  लिए
 कि  अच्छी  फसल  लेने  के  लिए  और  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सर्वप्रथम  मुख्य  आवश्यकता  मृदा  जांच  की

 आठवीं  योजनाओं  हम  एक  योजना  शुरू  करेंगे  ।

 प्री  सुधीर  सांस  :  इस  देश  के  कई  क्षेत्रों  में  खेती  करने  के  तरीके  अभी  तक  बहुत  पुराने  हैं  क्योंकि

 कृषि  अनुसंधान  विशेष  रूप  से  मैदानी  और  पठारी  इलाकों  के  लिए  ही  किये  जाते  है  जम्बकि  समुद्र  तटीय  क्षेत्रों

 की  पूरी  तरह  से  अवहेलना  की  गयी  है  जैसे  कि  कोकण  क्षेत्रों  मे ंकई  सिंचाई  परियोजनायें  मखरली  मिट्टी  के

 कारण  असफल  सातित  हुयी  हे  ।  लाखों  रुपया  खर्च  किया  गया  लेकिन  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  ।  इसीलिए  इन
 तटीय  क्षेत्रों  पर  पूरा  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  क्या  ऐसी  कोई  योजना  है  कि  आठवींਂ  पैचवर्षीय  योजना  में  तटीय

 क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  दी

 श्री  के०  सी०  लेका  :  इस  प्रणाली  से  कृषि  में  बहुत  सहायता  मिलती  हे  क्योंकि  हस  प्रणाली  से  मिट्टी  में

 पादप  पोषकतत्वोंਂ  की  कमी  का  पता  चल  जाता  है  ।  हम  मिट्टी  में  सुक्षम  पोषक  तत्वों  महत्व  के  बारे  में

 5



 मौख्िफ  उत्तर  7  92

 जानने  को  प्राथमिकता  दे  रहे  है  और  तदतुसार  हम  किसानों  को  उर्वरकों  के  इस्तेमाल  की  सलाष  देते  है  और  हम

 इसमें  भूजतत  की  जांच  घी  करते  हैं  तथा  किसानों  को  सिंचाई  के  प्रयोजन  से  इसका  उपयोग  करने  का  सुझाव  देते

 हे  ।

 तटीय  जिलों  में  भी  जो  प्रयोगशालाये  स्थापित  की  गयी  हे  वे  मुख्य  रूप  से  इस  पर  ही  ध्यान  देती  हे  कि

 वहाँ  मिट्टी  में  क्षाराय  जल  है  या  उसमें  पोषक  तत्वों  की  क्या  मात्रा  है  और  वे  इन  जांच  निष्कर्षों  को  किसानों  को

 देते  हे  और  तढ़नुसार  किसान  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उर्वरकों  का  मिद्ठी  में  हस्तेमाल  करते  हें  ।

 लेल  के  छुओ  की  खुदाई

 *903,  श्री  अटत्त  जिलहारी  जाजपेयी  मच  मंत्री  यह  बताने
 भी  शंकर  धिंह  वाध्षेत्ता

 )

 क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैचा  में

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तेल  के  उन  कुओं  का  ब्योरा  क्या  है  जहां  इस  समय  खुदाई  चक्त  रही  है  और  प्रत्येक  कुएं  की

 खुदाई  पर  प्रतिमीटर  कितनी  लागत  आ  रही

 क्या  खुदाई  पर  आने  वाली  लागत  को  कम  करने  हेतु  कोई  अध्ययन  किया  गया
 और

 यदि  तो  उसका  क्या  निष्कर्ष  निकला

 पेट्रोलियम  लथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रात्य  में  राज्य  मंत्री  सथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  फिलहाल  136  कूपों  का  वेधन  किया  जा  रहा  हे  ।  प्रत्येक  कृप  मेंਂ  प्रति  मीटर
 वेघन  की  लागठ  भूगर्भ  शास्त्र  आदि  के  आधार  पर  बदलता  रहता  हे  ।

 और  वेधन  क्षमता  में  सुधार  के  लिए  अध्ययन  किए  गए  हैं  ।  इस  संबंध  मेंਂ  विभिन्न

 सिफारिशों  के  क़ियान्वयन  के  परिणामस्वरूप  रिंग  की  उत्पादकता  में  सुधार  हुआ  हे  ।

 श्री  अटत्त  ब्रिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  हम  प्रतिवर्ष  और  वित्त  मंत्री  मद्ोदय  ने  कक्ष  इसकी

 पुष्टि  की  थी  कि  ।5  हजार  करोड़  रूपए  का  पेट्रोलियम  उत्पाद  आयात  कर  रहे  हैं  ।  आयल  एण्ड  नेचुरल  गैस

 कमिशन  किस  तरद्ठ  से  काम  कर  रहा  यह  न  केवल  सार्वजनिक  आलोचना  का  विषय  वित्त  मंत्री  ने  स्वयं

 कमिशन  के  कार्यपार  पर  टिण्णणी  की  है  ।

 अध्यक्ष  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  समय  कितने  कुएं  बन्द  पढ़े  अगर  मंत्री  महोदय  के
 पास  जानकारी  न  हो  तो  यह  कह  कर  अच  सकते  हैं  कि  आपने  नोटिस  नहीं  दिया  लेकिन  मंत्री  मडोदय
 जाणरूक  हैं  और  जब  हम  कितने  कुएं  काम  कर  हहे  हें  यह  पूछ  रहे  हैं  तो  उसमें  से  यद्  प्रशन  भी  निकलेगा  कि
 कितने  कुर्ण  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  और  वे  कब  से  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  ?  क्या  यह  सच  है  कि  कुओं  की  उपेक्षा
 हो  रही  है  ?  क्या  यह  सच  हे  कि  कमिशन  अपने  कर्त्तव्य  का  ठीक  तरह  से  पालन  नहीं  कर  रहा  है  ?  आखिर
 नेत्त  का  उत्पादन  जितना  बढ़ना  ज्राहिए  उतना  क्यों  नहीं  बढ़  रहा  हे  ?
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 Ln न  =  wt एस० कृष्ण Bare: निगम का कार्य करने का तरीका ऐसा होता है कि हमेशा कुछ कुएँ बेकार  कु  रहते है और कुछ Ba में मरम्मत का कार्य चलता रहता है । कुल मिलाकर arm एक हजार कृप या तो  3०.

 झ्ी एस० कृष्ण कुमार : निगम का कार्य करने का तरीका ऐसा होता है कि हमेशा कुछ कुएँ बेकार पढ़े रहते है और कुछ कूपों में मरम्मत का कार्य चलता रहता है । कुल मिलाकर ज्गभग एक हजार कृप या तो बेकार पड़े हे या जिनकी मरम्मत का कार्य चल रहा हे .। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का हमेशा यह प्रयास रहता हे कि बेकार कृपों की संख्या कम वर्तमान कुओं के उत्पाद मेंਂ सुधार किया जाये ताकि कम समय में उत्पादन बढ सके । जहाँ तक प्रश्न के भाग का संबंध है यह सच है कि मांग और कच्चे सेल तथा पेटोलियम उत्पादों के स्वदेशीय उत्पादन काफी अन्तर है जिससे हमारे उपर आयात करने का दबाव पड़ता है । मझौले ओर दीर्घकालीन उपायों के जरिये यह सुनिश्चित करना इस मंत्रालय का कार्य हे कि यह अन्तर कम हो जाये और घट जाये । हमने मुम्बई हाई में प्रमुख विकास योजनायें शुरू की हे । आठवी योजना मेंਂ लगभग सात मुख्य परियोजनायें आरम्म की जायेगी जिनके कार्यान्वित किये जाने पर प्रतिवर्ष लगभग चौदह्ठ मिलियन टन उत्पादन बढ़ेगा । हमने खण्डों के लिए आमंत्रित राष्टीय और उन्तर्राष्टीय कम्पनियों के संत्रंध मेंਂ बोली बोले जाने की प्रक्रिया का चौथा दौर पूरा 24 बोलियों के प्रस्ताव यह प्रस्ताव अगले कुछ माह में उत्पादन में मागीद्वार होने वाले अनुधन्धों मेंਂ परिष्र्तित हो जायेंगे । इसी तरह हमें देश के विभिन्न भागों मेंਂ चत्त रहे खोज प्रयासों के कारण नये कुओं का पता लगाना पड़ेगा । यदि इन कूपों मेंਂ से किसी प्री कूप से उत्पादन शुरू कर दिया जाता है तो आठघीਂ योजना के दौरान अतिरिक्त उत्पादन किया जा सकता है । यद्ठ उत्पादन में सुधार लाने के लिए एक ऐसा व्यापक कार्यक्रम हे जिस पर सरकार ध्यान केन्द्रित कर रही हे और सरकार की इस संबंध मेंਂ एक सार्थक नीति तो है ही साथ ही साथ एक कार्य योजना भी है । भरी अटल बिहारी आजपेयी : मेने तेल और प्राकृतिक गेस आयोग के कार्यकरण पद जो ष्यापक आलोचना हुयी है उसका विशेष रूप से जिक्र किया था । मैने स्वयं वित्त मंत्री हरा की गयी आलोचना का भी जिक्र किया था । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्रालय ने इस प्रकार की आलोचना पर कोई ध्यान दिया है । उन्होंने आयोग के कार्यकरण को और कारगर बनाने के लिए क्या किया पैडोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री औ० : मेਂ माननीय मंत्री की तेल उत्पादन के संबंध में उत्सुकता और चिन्ता के बारे मेंਂ पूरी तरह सहमत हूँ । यह सच में इससे इन्कार नहीं करता कि पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन नीचे आया है । लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जब कभी एक बार किसी मी तेल क्षेत्र का विकास किया जाता जो कूएँ खोदे जाते हैं उनमें वर्षों तक लगातार तेल नहीं मिल सकता है । एक तरह् का तेल भंडार जैसा होता हे और यह तेल कृप के गर्भ में से ही प्राप्त हो सकता हे । लेतल की खुदाई अधिकतम स्तर तक तेल भंडार संबंधी विकास मेंਂ आने वाली बाधाओं और अन्य परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ही की जा सकती है । यह हमें सुनिश्चित करना है कि तेल जादा अधिक मात्रा मेंਂ जितना भी संभव हो उत्पादित किया जा सके । हम यह बात भी जानते है कि देश में तेल की बढती मांग को देखते हुए देश मेंਂ अधिक तेल उत्पादित करने का प्रयास करना चाहिए । हम हतनी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करके आयातित तेल पर निर्भर महीं रह सकते है । हम यह बात जानते हेंਂ । जैसे कि सभा को विदित हे यह पता लगाने के त्विए एक समिति नियुक्त की गयी थी कि तेतत का उत्पादन क्यों घट रहा है और दासगुप्ता समिति ने इस संबंध में विभिन्न 7
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 पहलुओं  पर  गौर  किया  ।  उन्होंने  कतिपय  सिफारिशों  की  ओर  हम  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसार  कार्यवाही

 कर  रहे

 भी  शंकर  सिंह  अध्यक्ष  में  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूँ
 कि  कितना  रिजरवायर  है  और  कितना  परसेटेज  आप  एक्सप्लोर  अभी  कर  रहे  हैं  और  एक्सप्लोर  करने  पर  ओ

 एन  जी  सी  की  अपनी  गड़बड़  अपनी  जगह  चल  रही  है  ।  नवम्अर  1990-91  में  सरकार  ने  निर्णय  किया  था

 ज्वाइंट  सेक्टर  एक्सप्लोरेशन  के  लिए  प्राइवेट  कंपनीज  द्वारा  उसका  प्रयोग  तो  आज  कितनी  इंडियन

 ओर  फॉरेन  कंपनीज  एक्सप्लोरेशन  कर  रही  हैं  और  ज्वाइंट  सैक्टर  में  कितनी  कर  रही  हैं  ओर  रिज़रवायर
 कितना  हे  और  कितना  एक्सप्लोर  आप  कर  रहे

 श्री  एस  कृष्ण  विभिन्न  प्रकार  के  भंडार  हैं  ।  देश  में  26  तलघटी  श्रेसिनों  मेंਂ  क्षमग  5

 मिलियन  बेरल  तेल  हे  जिन्हें  पुर्वानुमानित  मंडार  कद्ठा  जाता  हे  ।  विकसित  भंडारों  मेंਂ  से  हम  साढ़े  चार  प्रतिशत

 उत्पादन  करते  हैं  अर्थात  उत्पादन  और  पंडार  का  अनुपात  1:23  है  ।  अन्य  देशों  की  तुलना  में  उत्पादन-मंडार
 का  यह  अनुपात  कम  हे  ।  इसका  मतलब  हे  कि  हम  संभव  दर  पर  अपने  भंडारों  का  दोहन  नहीं  कर  रहे  ।  ऐसा
 कार्य  सम्धन्धी  अनेक  अड़चनों  मे  कारण  हे  जिसमें  समय  समय  पर  विदेशी  मुद्रा  की उपलब्धता  भी  शामिल  है  ।

 यह  सच  है  कि  हमारी  सरकार  की  नई  आर्थिक  नीति  के  अनुसार  तेल  अर्थव्यवस्था  के  अनेक  भाग  विशेषकर  तेल

 की  ख्रोज  का  कार्य  निजी  क्षेत्र  और  विदेशी  कम्पनियों  की  भागीदारी  क॑  लिए  खोल  दिए  गए  हैं  ।  हस
 आधार  पर  72  छण्ड  39  तट  से  दूर  और  33  तट  बोली  के  लिए  रखे  गए  हैं  ।  जैसा  कि  मैंने  13

 खण्डों  के  लिए  24  बोली  आईं  हें  ।  इन्हें  अनुभन्धों  मेंਂ  अदला  जाएगा  ।

 जट्ठां  तक  शेष  खंडों  का  संबध  हम  शीघ्र  ही  निर्धारित  की  जाने  वात्ती  एक  नीति  के  अनुसार  उन्हें  और
 बोली  हेतु  रखेंगे  ।  इसलिए  हमारा  प्रयास  हे  कि  दस  उद्देश्य  हेतु  विशिष्ट  स्थानों  पर  स्थित  कूओं  में  संयुक्त
 कार्य  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  किए  खोज  कार्य  में  लगी  कम्पनी  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की
 क्षमता  को  ईष्टतम  किया  जाए  ।  हस  प्रकार  निजी  क्षेत्र  की  भागीदारी  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  नई  नीति  से  पूरा
 लाभ  न्तिया  जाएगा  ।

 ढा०  सी  यह  माना  जाता  है  कि  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  तेल  के  काफी  भंडार  हें  ।
 मिजोरम  राज्य  में  कुछ  प्रारंभिक  जांच  की  गई  थी  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  भारत  के  पूर्वोत्तर
 राज्यों  में  इस  समय  कितनी  जगह  खुदाई  कार्य  चल  रहा  विशेषकर  मिजोरम  राज्य  में  और  बिल्काओकलीर  में

 खुदाई  का  क्या  परिणाम  निकला  और  मिजोरम  राज्य  मेंਂ  तेज्न  की  संभाव्यता  क्या

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  मिजोरम  में  तेल  की  खोज  का  कार्य  चल  रहा  है  ।  1991  में  एक

 कुआ  छोदा  गया  जिसे  रिंगटे  कहा  जाता

 मिजोरम  में  तेल  ख्लोज़  इसकी  संभावनाओं  और  संभाव्यताओं  से  संबंधित  और  जानकारी  के  लिए  हमें

 पूर्व  सूचना  की  जरूरत  मैं  यह  जानकारी  माननीय  सदस्य  को  भेज

 श्री  सुधीर  अध्यक्ष  में  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या
 पश्चिम  बंगाल  में  माज़दा  जिले  में  तेल  कुएं  की  खुदाई  हुई  और  क्या  वहां  पर  तेल  मिप्ता  या  नहीं  ।  यदि  तो
 मादा  जिले  में  तेल्ल  भंडार  की  कितनी  मात्रा

 8
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 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  पश्चिचम  बंगाल  मेंਂ  कुल  33  कृएं  जमीन  पर  और  7  कुएं  तट  से  दूर
 खोदे  गए  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  में  तेल  की  खोज  पर  अभी  तक  लगभग  600  करोड़  रुपये  व्यय  किए  गए  हैं  ।
 हम  खोज  कार्य  जारी  रखे  हुए  लेकिन  अगर  आप  एक  जिले  के  एक  विशेष  भाग  के  बारे  मेਂ  उत्तर  चाहते  हें
 तो  हमे  पूर्ष  सूचना  चाहिए  ।  में  यह  जानकारी  माननीय  सदस्य  को  उपलब्ध  करा

 तेल  ओर  प्राकृतिक  गेस  आयोग  हारा  पाइफलाइनों  की  खरीद

 ‘vid  श्री  जार्ज  फर्नानडीज  पत्री
 यह

 ;  और  गैस  मेत्री  यह
 प्री  आर०  धानुषकोडी

 अर

 क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस्  मंत्री  यह

 बटाने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  बाम्भे  हाई  से  निकलने  वाली  प्राकृतिक  गैस  को  जलाये  जाने  से  रोकने  के  लिए  तेल  और

 प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  पाइपलाइनों  की  खरीद  मेंਂ  बरती  गई  कथित  अनियमितताओं  की  जांच  कराये  जाने

 की  मांग  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेस्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस८  कृष्ण  ओर  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  एच  जी  प्रोसेस

 कॉप्लेक्सਂ  के  लिए  लाइन  पाइ्पों  की  खरीद  में  कुछ  अनियमितताओं  के  आरोप  के  संबंध  में  संसद  सदस्यों  से

 एक  अध्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ।  इन  आरोपों  अन्य  आतों  के  ये  शामिल  हैं--यड्  कि  एक  संका

 को  आदेश  दिया  गया  जिसके  नेता  ने  आयातित  सामग्री  का  गलत  इस्सेमाल  करके  और  उसे  बेचकर  सीमा  शुल्द
 प्रचाया  यह  कि  फर्म  के  पास  कोई  उपयुक्त  निर्माण  अथवा  संसाधन  की  कोई  सुविधा  नहीं  यह  कि

 संसाधन  का  भाग  एक  अन्य  फर्म  द्वारा  किया  जाना  था  जिसकी  ब्रोलियों  को  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा

 तकनीकी  दृष्टि  से  अक्षम  होने  के  कारण  चार  बार  अस्वीकृत  किया  गया  आदि  ।

 करार  से  संबंधित  कोई  कार्रवाई  करना  आवश्यक  प्रतीत  नहीं  होता  हे  ।

 झ्री  जार्ज  फंनानडीज  :  अध्यक्ष  प्रधान  मंत्री  को  जो  निवेदन  किया  था  उसमें  दस्तख्त  करने  वालों

 में  मैंਂ  भी  एक  मुझे  आश्चर्य  हो  रहा  हे  प्रधान  मंत्री  को  लिखे  पत्रों  पर  मंत्रीजी  जवाब  दे

 रहे  हें

 से  संबंधित  कोई  कार्यवाड्दी  आवश्यक  नहीं  मानी  जाती  ।”

 हो  सकता  है  कि  उनका  कहना  आपनी  जगह  सही  क्योंकि  वे  अच्छे  वकील  हैं  |  काटरेक्ट  हो  चुका  हे

 हसलिए  एक्शन  लेने  का  सवात्त  नहीं  उठता  लेकिन  जो  गोलमाल  है  उस  पर  प्रधान  मंत्री  एक्शन  ले  सकते

 यह  कहने  का  भी  अर्थ  हो  सकता  हे  ।  मुझे  इस  सारे  मामले  को  लेकर  तीन  आपत्तियाँ  ठठानी  जिन  पर

 में  मेत्रीजी  से  सफाई  चाहूंगा  ।  पहली  बात  यह  है  कि  जिस  कम्पनी  को  आपने  ठेका  दिया  है  पी०  जे०  मेंਂ
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 देख  रहा  हूँ  सबसे  पहले  अक्तूघर  31,  1990  को  बिड़स  को  बुलाया  और  जब  बिहस  खोली  राई  तो  पी०  जे०

 पाइप्स  की  कोई  एप्लीकेशन  नहीं  थी  ।  उन्होंने  जिडस  का  फार्म  पेसा  देकर  ख़रीदने  का  तो  काम  लेकिन

 बिड  में  हिस्सा  नहीं  लिया  ।  क्या  यह  बात  सही  नहीं  है  ?  दूसरी  मात  हे  कि  जिस  कम्पनी  को  आज  कंसोरटीयम

 का  सदस्य  कहा  हे  वह  सोपाइप्स  लिमिटेड  है  उसका  बिढ  रिजेक्ट  किया  था  ।  नॉट  टेक्नीकली  क्वालिफाईड
 कद्दकर  ।  उसमें  यह  लिखा  आपकी  टेंडर  कमेटी  ने  जिसके  तीन  जनरल  मैनेजर्स  ओ०  एन०  जी०  सी०  के

 सदस्य  हहे

 लगाने  वाला  सर्विस  एप्लीकेशन  के  लिए  लाइन  पाहण  की  सप्लाई  का  अनुभव  नहीं
 रखता  ।"

 यात्रि  वह  बिलकुल  काबिल  नहीं  यह  आपका  कहना  था  ।  तीसरी  बात  हे  कि  जिस  कम्पनी  को  आज  आपने
 कंसोरटियम  का  ठेका  दिया  हे  इसके  उप्पर  वित्त  मंत्रालय  की  तरफ  से  ऐसी  कार्यवाही  हो  रही  है  जिसमें  साढ़े
 प्वात  करोड़  रूपये  के  विदेश  से  लाये  हुए  सामान  को  जो  ओ०  एन०  जी०  सी०  को  दिया  हुआ  है  उसने  दृजाजत  के
 ब्रौर  छूले  बाजार  में  बेचकर  पेसा  कमाने  का  काम  किया  और  उन्होने  डायरेक्टर  पर  मुकदमा  चलाने  का  काम
 किया  ये  तीन  बातें  हें  जो  समझ  नहीं  आ  रही  इनका  मंत्री  जी  कृपया  खुलासा  करें  ।

 जिनुवाद  |]

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  माननीय  सदस्य  के  आअनुपूरक  प्रइन  के  प्रथम  भाग  का  उत्तर  देने  की
 जरूरत  नहीं  वह

 मुझे  उनके  मत  पर  उत्तर  नहीं  देना  ।

 श्री  जार्ज  मैं  इन  शब्दों  पर  आपत्ति  करता  हूं  कि  मैं*

 मेंਂ  इन  शब्दों  के  प्रयोग  पर  एतराज  करता

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही-वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  होगा  ।

 श्री  जार्ज  माना  कि  हमारी  बातें  परेशान  करती  हैं  इसलिए  हम  यहां  पर
 खड़े  होते  हैं  ।

 प्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  जहां  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  संबंध  मेंने  इस  पर  गौर  किया  में

 कहता  हूं  कि  यद्द  विशिष्ट  फर्म  पी०  जे०  पाहप्स  या  हस  विशिष्ट  फर्म  के  तहत  समृह्ठ  ने  सबसे  कम  निदिदा  दी

 थी  ।  यह  तकनीकी  रूप  से  सष्ठी  थी  और  हमारी  जांच  मेंਂ  यह  बोली  वैध  थी  ।  इसलिए  यह  ठउनुबन्ध  इस  एर्म

 को  दिया  गया  ।  यह  सच  है  कि  उच्च  वरीयता  प्राप्त  हमारे  शून्य  गैस  जलन  समापन  परियोजना  से  संबंधित  इस

 *कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  महीं  किया  गया  ।
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 विशेष  अनुबन्ध  के  लिए  अन्तिम  तिथि  को  आठ  महीने  के  लिए  अदला  गया  क्योंकि  इसे  विश्व  बैंक  के  कार्यक्रम

 पे  धनराशि  उपलब्ध  कराने  से  किसी  अन्य  स्रोत  में  बदलना  था  ।  बाद  में  पी०  जे०  पाइल्स  ही  नहीं  बत्कि  अनेक

 फर्मों  के  अनुरोध  पर  तिथि  आगे  बढ़ाई  गई  ।  यह  भी  सच  हे  कि  इसी  फर्म  ने  काले  बाजार  में  आयातित
 स्टेनलेस  स्टील  बेचकर  गड़अड़ी  की  ।  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  ने  हस  फर्म  के  विरूद्  कार्यवाही  की  हे  और
 कार्यवाही  चल  रही  हे  ।  लेकिन  इस  मुद्दे  पर  महत्वपूर्ण  बात  यह  हे  कि  जिस  मुद्दे  पर  अनुबन्ध  दिया  गया

 यह  फर्म  उस  पर  काली  सूची  में  नहीं  डाली  गई  हे  ।  जहां  तक  अनुबन्ध  करने  वाले  म॑त्रान््लय  का  संबंध

 उनके  लिए  तब  तक  किसी  फर्म  को  अनुअन्ध  देने  पर  विचार  से  परे  रखना  कानूनी  रूप  से  असंभव  हे  जब  ठक
 कि  उस  फर्म  को  उपयुक्त  मंत्रालय  द्वारा  कारण  बताओ  नोटिस  न  दिया  जाए  ओर  उचित  प्रक्रिया  अपनाकर  फर्म

 को  काली  सूची  न  डाला  जाए  ।  आनुबन्ध  देने  के  समय  कारण  अताओ  नोटिस  नहीं  दिया  गया  था  ।  सिर्फ

 सूचना  के  आधार  पर  कि  फर्म  द्वारा  गड़बड़  करने  के  मामले  पर  डी०  आर०  आई०  ने  गौर  किया  हमारे  लिए

 कानूनी  रूप  से  यह  ठीक  नहीं  है  कि  अनुबन्ध  देने  का  अवसर  उसे  न  दें  विशेषकर  तब  जबकि  यह  कम  निविदा
 है  ।  ऐसा  करना  हमारे  लिए  गैर-कानूनी  होता  |  इस  प्रकार  यह  स्थिति  है  ।

 श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  :  आपने  मंत्री  महोदय  का  उत्तर  देखा  कि  अनियमितता  बरतने  वाली

 कम्पनी  को  आअनुबन्ध  देना  गैर-कानूनी  होता  ।  वास्तव  मेंਂ  उन्होंने  यह  शब्द  प्रयोग  किये  जिसने  काले  बाजार  में

 वस्तुएं  बेची  थी  ।  उन्होंने  कष्ठा  है  कि  कार्यवाही  की  जा  है  और  यह  कार्यवाही  यद्  हे  कि  अब  वह  180

 करोड़े  रुपये  का  एक  और  अनुबन्ध  दे  रहे  यह  कार्यवाही  हुई  हे  ।

 और  अध्यक्ष  मैਂ  अब  उसकी  बहस  नहीं  करुगा  ।  इस  पर  आपको  इस  सदन  में  बहस  का  मामला  कोना
 चाहिये  मगर  मैत्री  जी  ने  उत्तर  देते  हुए  कहा  कि  लोएस्ट  टेंढर  तो  क्या  यह  बात  सही  हे  कि  आपने  ठेका
 दिया  और  दो  साल  की  हन्तजारी  के  भ्राद  जिस  जल्दबाजी  मेਂ  पीछे  अनेक  बार  चलने  के  बाद  जिसको  ठिया
 तो  उस  वक्त  उनन््तर्राष्टीय  दाम  और  ये  सब  चीज  गिर  गयी  थीं  ओर  जिस  दाम  पर  टैण्डर  दिया  अगर  आपने
 25  अप्रेल  सक  भश्िड़स  जारी  रखा  होता  तो  इससे  कम  पैसे  में  आपका  यह  ठेका  जा  सकता

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  घी०  :  अध्यक्ष  मैंਂ  सभा  को  बताना

 चाहता  हूँ  कि  किस  प्रकार  बोलियोंਂ  का  मृक्यांकन  होता  और  निविदाएं  आमंत्रित  की  जाती  है  ।  निविदाएँ

 आमंत्रित  करने  की  एक  निर्धारित  प्रक्रिया  हे  ।  निविदाएं  आमंत्रित  करने  के  बाव  ओोलियों  को  खोला  जाता  हे  और

 पहले  तकनीकी  भ्लोलियों  का  मुल्यांकन  होता  हे  जब  हम  किसी  निविदा  देने  वाले  के  तकनीकी  पहल्तुओं  से

 आश्वस्त  हो  जाते  हैं  तो  मुल्य  की  बोली  खोली  जाती  है  ।  इस  मामले  मेਂ  तकनीकी  रूप  से  वेध  नहीं  पाई  गई

 फर्म  पी०  जे०  पाइप्स  नहीं  मल्कि  कोई  अन्य  पाहप्स  थी  ।  निःसन्देष्ठ  यह  समृद्द  का एक  सदस्य  है  ।  बोली  के

 तकनीकी  काश्णोंਂ  से  पी०  जे०  पाइप्स  को  अयोग्य  करार  नहीं  दिया  गया  है  ।  बोली  के  शिए  सफल  हुई
 केवल  दो  कम्पनियां  और  वे  पी०  जे»  पाइप्स  के  तहत  भारतीय  समृह  और  एक  विदेशी  समृह्ठ  थे  ।  इसमें  तेल

 प्राकृतिक  गैस  आयोग  उश्चित  और  ओेहतर  मृल्य  के  प्रयास  गए  4  बेइतर  य्रृक्ष्य  के  प्रस्ठाव  के  त्िए

 चर्चाएं  जारी  रही  ।  वेश  के  पक्ष  में  उचित  म्रृल्य  लेने  के  प्तिए  यह  देश  के  ह्वित  मेंਂ  था  ।  अन्त  मेंਂ  जब  अवधि

 बढ़ाने  की  मांग  की  गई  तो  हमने  उनके  प्रस्ताव  की  वेघता  बढ़ाने  का  अनुरोध  किया  ।  काफी  समय  बाद  जापानी

 समृद्द  ने  तैघता  की  अवधि  बढ़ाने  से  इन्कार  कर  दिया  ।  अब  एक  ही  समृद्द  अर्थात  भारतीय  समृदह्द  बचा  ।  इसका

 मूल्यांकन  भी  किया  गया  ।  ईस  संमृदद  में  दो  भारतीय  कम्पनियाँ  थी और  एक  जैन  कम्पनी  तथा  अम्य  समृद्ठ  से

 सहायता  प्राप्त  थी  ।  इसमें  जे०  पाइप्स  अकेली  कम्पनीं  नहीं  हे  ।  यह  एक  समृद्द  है  जिसे  अनुबन्ध  दिया

 गया  इंसमें  कोई  तानियंमितता  नहीं  बरसी  शई  ।
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 श्री  जार्ज  फनन्ढीज  :  वह  गलत  जानकारी  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  औ०  शांकरानन्द  :  में  हस  मुद्दे  पर  आ  रहा  हूं  ।  निविदा  आमंत्रित  करने  की  कुछ  शर्तें

 होती  हैं  ।  हन  शर्तों  को  पूरा  करने  वालों  के  निविदा  स्वीकार  हो  जाते  हमारे  पास  मना  करने  का  कोई

 अधिकार  नहीं  है  ।  ऐसे  मामले  मेਂ  जब  कोई  कम्पनी  या  सरकार  या  व्यक्ति  एक  विशेष  उद्देश्य  या  कार्य  के  किए

 निषिदा  आमंत्रित  करता  है  और  जब  यह  सारी  शर्तें  पूरी  करता  है  तो  उसे  निविदा  इन्कार  करने  का  कोई

 अधिकार  नहीं  हे  ।

 माननीय  सदस्य  ने  इस  संबंध  में  एक  विश्वेष  कम्पनी  ढारा  किए  गए  आर्थिक  अपराधों  का  उल्लेख  किया

 है  ।  मैं  कहूंगा  कि  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  साथ  इस  कम्पनी  ढारा  किसी  अनुभन्ध  को  पूरा  करने  में

 कोई  आर्थिक  अपराध  किया  हुआ  नहीं  पाया  गया  ।  इस  मामले  मेंਂ  अयोग्य  ठहराने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इस  कम्पनी  दर  की  गई  अनियमितताओं  के  आरोप  का  मामक्ता  एक  भिन्न  मंत्रात्नय  या  विभाग  के  तहत  आता  हे

 जो  ऐसे  मामलों  से  प्रत्यक्ष  रूप  से  संबंधित  है  और  इस  संबंध  मेਂ  उन्हें  कार्यवाही  करनी  पड़ती  है  ।  में  आधिक

 अपराध  या  अनियमितता  अरतने  वाली  कम्पनी  को  बचाने  इस  सपा  में  नहीं

 श्री  जार्ज  फनन्डीज  :  उध्यक्ष  में  केवत्त  एक  सफाई  आपसे  चाहता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझसे  क्या  सफाई  चाहते  .  .  .

 श्री  जार्ज  फर्मान्डीज  :  आपके  माध्यम  से  चाहता  हूँ  ।  इस  मामले  मेਂ  कि  मंत्री  जी  गे  कह्ठा  कि  जिस
 कंपनी  को  हमने  ठेका  दिया  सोम  पाहप्स  को  तो  डिस्क्चालिफाई  किया  था  चूंकि  वह  टेक्निकली  कंपीटेंट  नहीं

 लेकिन  जो  पी०  जे०  पाइप्स  इनके  पास  मैनुफौैक्चरिंग  फैसिलिटी  ही  नहीं  यह  ठेकेदारों  की  ठेकेदार
 बनाती  है  सोम

 उसके  पास  विनिर्माण  की  सुविधा  माननीय  मंत्री  ने  अभी  ठाभी  सभा  को  गुमराह्ठ  किया  हे  ।

 श्री  जी  शंकरानन्द  :  मैने  सपा  को  गुमराषह्ट  नहीं  किया  है  ।  लेज्  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की
 संचालक  समिति  किसी  अनुभ्नन्ध  को  मंजूरी  वेने  के  जक्िए  आवश्यक  तथ्यों  की  जांच  हेतु  सपी
 कदम  उठाए  हैं  ।

 श्री  जार्ज  फर्नान्न्डीज  :  केकिन  आपने  कहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  जारी  नहीं  रखा  जा  श्री  धनुषकोड़ी  आदित्यन  अपना

 अनुपृरक  रखें  ।

 श्री  आर०  धनुधकोडी  आदित्यन  :  पूर्व  ठेकों  पाइप  सप्लाई  मेंਂ  फर्म  का  धढले  का  कार्य
 कैसा  है  ।  मेंਂ  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  फर्म  ने  अनुबन्भ  के  मुताबिक  तकनीकी  मानदंड  और
 अन्य  जरूरते  पूरी  की  हैं  ।

 भी  एश्व०  कृष्ण  छुमार  :  पूर्व  अनुअन्धों  से  सम्धन्ध्रित  इस  फर्म  के  कार्य  के  संबंध  मेंਂ  हमारे
 पास  कुछ  जानकारी  हे  ।  पहले  अनुभन्ध  में  जो  31-12-1988  को  समाप्त  हुआ  2,656  पाइप  का  आर्डर  विया  गया
 और  पूरी  मात्रा  सप्लाई  की  गई  तथा  केवल  24  पाइप  अस्वीकृत  हुए  ।  यह  0.9  प्रतिशत  ्ननता  है  ।  दूसरे
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 अनुबन्ध  में  233  पाह्प  का  प्रस्ताव  था  और  पूरी  मात्रा  सप्लाह  की  गई  ।  केवल  एक  पाहप  रद्द  हुआ  ।  यह  0.4

 प्रतिशत  बनता  मुझे  विश्वास  हे  कि  आमतौर  से  यह  कार्य  संतोषजनक  रद्गगी  का

 प्रतिशत  कम

 जहां  तक  इस  अनुबन्ध  में  तकनीकी  मानदंडों  की  विज्षिष्टियों  को  पूरा  करने  का  मुद्दा  इस  बारे  में  डी०

 आर०  आई०  द्वारा  भी  अपराध  का  आरोप  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  का  कहना  है  कि  उसने  हस

 अमुबन्ध  में  कोई  अनियमितता  नहीं  बरती  हे  ।  सभी  तकनीकी  मानदंड  पूरे  किए  गए  ।  कुछ  भी  रद्द  नहीं  किया

 गया  ।  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  उनकी  सप्लाई  तकनीकी  कृप  से  अनुमोदित
 की  गई  ।

 श्री  रति  राय  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  कृष्ण  कुमार  जी  ने  जार्ज

 फर्नान्डीज़  जी  के  प्रश्न  का  जवाब  ढेले  हुए  यह  बाकायदा  गिनाया  कि  एक  कंपनी  ने  किस  तरीके  से

 इक्लीगलिटीज़  की  थी  और  भाशत  सरकार  के  रिवेन्यू  ईटेलिजेंस  डिपार्टमेंट  ने  उनको  दोषी  पाया  था  ।  फिर

 उसके  बाद  शंकरानद  जी  बोल  रहे  कि ओ०  एन०  जी०  सी०  के  सिलसिले  मेਂ  कोई  गड़जड़  नहीं  इसलिए

 हमने  उनको  कांटैक्ट  दिया  ।

 अध्यक्ष  में  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूँ  और  उससे  पहले  आपसे  यह  कह्दना  चाहता  हूँ  कि

 इस  संसद  में  इस  तरह  से  मंत्री  जी  अयान  करें  कि  थे  मानते  हैं  कि  इल्लीगेलिटी  हुई  हे  और  उस  हल्लीगेलिटी
 को  भारत  सरकार  के  मंत्रालय  ने  पकड़ा  लेकिन  ओ०  एन०  जी०  सी०  की  इक्लीगेकिटी  नहीं  इसलिए
 उसकी  तरफ  से  उस  फर्म  को  ढेका  दिया  यदि  यह  मैसेज  इस  संसद  से  तो  अध्यक्ष  देश
 के  लिए  यह  ठीक  नहीं  होगा  ।  यह  एक  प्रेस्टिज  का  सवाल  नहीं  इसलिए  कि  यह  इल्लीगेलिटी  गलत
 काम  किया  इल्सीगल  काम  किया  इसलिए  में  मंत्री  महोदय  से  यह्ठ  जानना  चाहता  हूँ  कि  जब  उनका
 करैक्टर  संदेहास्पद  तो  फिर  आपने  ओ०  एन०  जी०  सी०  की  तरफ  से  उनको  ऑनर  क्यों  किया  और  क्या
 मरविष्य  में  भी  उनको  ऑनर

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  के  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  मैंने  यह  नहीं  कह्टा

 था  कि  इन  जोगोंਂ  को  ठेके  इस  लिए  दिए  गए  क्योंकि  इन्होंने  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  विरूद्ध  कोई

 अपराध  नहीं  किया  हे  ।  इस  कम्पनी  द्वारा  आर्थिक  अपराध  किए  गए  हैं  जो  कि  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  की

 जानकारी  में  हैਂ  तथा  इस  सम्बन्ध  का  जुर्माना  भी  किया  गया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  प्रक्रिया  चल  रही  हे  ।  मैंने

 यह  कहा  था  कि  कम्पनियों  को  ब्लैक  लिस्ट  करने  के  लिए  एक  नियमित  विधायी  प्रक्रिया  अपनायी  जाती  है  जो

 कि  आपूर्ति  विभाग  दादा  निर्धारित  की  गई  है  ।  वह  इस  सम्बन्ध  में  आधारभूत  विभाग  है  ।  अगर  उस  प्रक्रिया

 को  पूरा  किए  बिना  कम्पनी  को  ब्लैक  लिस्ट  किया  जाता  तो  उस  विशिष्ट  कम्पनी  को  ठेका  देने  के  सम्बन्ध

 में  विचार  करने  से  इन्कार  नहीं  क्रिया  जा सकता  ।  इस  सम्बन्ध  में  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  भी  अपने  निर्णय  दिए

 हैं  ।

 |

 अध्यक्ष  मष्ठोदय  :  मेरा  स्पेसिफिक  सवाल
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 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  मैं  इस  मुद्दे  पर  भी  आ  रहा  हूँ  ।  ।  में  हस  विशिष्ट  मुद्दे  पर  भी

 चर्चा  करूंगा  ।

 इसलिए  प्रशन  यह  हैं  कि  क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  आयोग  को  इस  तथ्य  को  मद्देनजर  रखना  चाहिए  था

 कि  इस  विशिष्ट  कम्पनी  ने  किसी  अन्य  एजैन्सी  के  विरूढ्  अपराध  किया  है  ।  हमें  हसकी  जानकारी

 हम  वेधानिक  रूप  मे  तब  तक  ठस  कम्पनी  को  ठेका  देने  पर  लियार  करने  से  इन्कार  नहीं  कर  जब  तक

 उसे  ब्लैक  लिस्ट  नहीं  कर  दिया  जाता  |

 ही  राजजीर  धिंह  :  अध्यक्ष  काली-सूची  कौन  विभाग  ही  तो  बनाएगा  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  कम्पनी  को  फिर  भी  ब्लैक  लिस्ट  किया  जा  सकता  है  ।  परन्तु  उस  समय

 उन्हेਂ  ब्लैक  किस्ट  नहीं  किया  गया  हम  उनके  सम्भन्ध  में  विचार  करने  से  इन्कार
 नहीं  कर  सके  ।

 ञभी  अन्ना  कम  से  कम  आपको  इसकी  जानकारी

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  जानकारी  होना  ही  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  मड्डोदय  :  कृपया  पहले  मंत्री  मह्ठोदय  को  अपनी  जात  पूरी  करने  दीजिए  ऐसे  मत

 करिए  ।

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  इतनी  जानकारी  होना  कि  उन्होंने  आर्थिक  अपराध  किया  उन्हें  ठेका  देने
 !  विचार  करने  से  मना  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  हे  ।  उन्हें  ब्लैक  लिस्ट  करना  पढ़ेगा  ।

 में  उनकी  आत  समझ  रहा  हूं  ।  में  उस  कम्पनी  को  अचाने  अथवा  ठसकी  वबकाज्ञत  करने  की  कोशिश
 नहीं  कर  रहा  परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  यह  डी०  आर०  थआई०  का  कार्य  .  .... .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  सुनिए  ।  सुनने  के  बाद  आप  प्रशइन  करिए  ।  अगर  आप  बोलने  नहीं

 तो  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 आप  उन्हें  बात  पूरी  नहीं  करने  दे  रहे  यह  ठीक  नहीं

 श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  हम  राजस्व  आसूचना  निदेशाज़य  से  पत्र  व्यवहार  कर  रहे  तथा  अगर

 आवश्यक  हुआ  तो  कम्पनी  को  ब्लैक  लिस्ट  कर  दिया  जायेगा  परन्तु  किए  गए  अपराध  के  सम्भन्ध  में
 अपराध  करने  की  तारीख  इत्यादि  सभी  कुछ  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  के  पास  हैं  ।  हम  कारण  बताओ
 नोटिस  भी  नहीं  दे  सकते  क्योंकि  अपराध  तेल  तथा  प्राकृतिक  आयोग  के  ठेके  से  स्पष्ट  रूप  से  सम्भन्थित  नहीं
 है  ।  इसलिए  यह  वस्तुस्थिति  है  तथा  वेघानिक  स्थिति  है  ।
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 श्री  रवि  शाय  :  अध्यक्ष  मेरे  सवाल  का  जवाब  नहीं  मिला  ।  मेरा  स्पेसिफिक  सवाल  है  ।  जब

 परत  सरकार  का  रेैवेन्यू  इंटेलीजेंस  डिपार्टमेंट  कहता

 कि  कम्पनी  ने  आर्थिक  अपराध  किया

 तो  उसके  बावजूद  भी  सरकार  का  एक  उपक्रम  ओ०  एन०  जी०  सी०  उस  फर्म  को  कांटरेक्ट  देगा  ?  यह
 सवाल  मैंने  किया  हे  हसका  जवाब  नहीं  जाया

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  अपने  जवाब  में  एक्सप्लेन  किया

 श्री  ल्ी०  शंकरानन्द  :  मैं  इसे  पुनः  स्पष्ट  करता  हूँ  ।  माननीय  सदस्य  ने  उचित  रूप  से  यह

 प्रश्न  उठाया  है  और  यद्ठ  एक  बहुत  ही  सुसंगत  ओर  महत्वपूर्ण  प्रश्न  हे  ।  मैंਂ  किसी  ऐसी  कम्पनी  अथवा  किसी

 समृद्  इत्यादि  को  बचाना  नहीं  चाहता  जो  कि  आर्थिक  अपराध  की  दोषी  हे  ।  यह  बात  सारे  सदन  को  स्पष्ट  होनी

 चाहिए  ।  हम  ऐसे  किसी  आदमी  को  बचने  नहीं  जिसने  कि  आर्थिक  अपराध  किया  हो  ।  यह  बात  स्पष्ट

 होनी  चाडिए  ।  ।  अगर  आप  मेरी  बात  सुनेंगे  तो  आपकी  शंका  का  समाधान  हो  जायेगा  ।  ऐसी
 कम्पनी  जिसने  आर्थिक  अपराध  किया  हो  उसे  ठेका  नहीं  मिलना  चाहिए  ।  माननीय  सदस्योਂ  का

 यही  मत

 अध्यक्ष  म्टोदय  :  कृपया  बीच  में  मत  टोकिए  ।  उन  की  बात  छ्यान  से  सुनिए  ।

 श्री  श्री०  शंकरानेद  :  जब  हम  ठेके  के  लिए  दी  गई  बोली  पर  विचार  करते  तब  हम  ठेका

 देने  सम्बन्धी  शर्तों  पर  भी  गौर  करते  हैं  :  तथा  यह  सुनिश्चित  करते  हेਂ  कि  बोलीदाता  शर्तों  को  पूरा  करे  ।  अगर

 यह  शर्तें  पूरी  हो  जाती  हैं  तो किस  अधिकार  से  हम  यह  कद्ठ  सकते  हैं  कि  उसे  ठेका  नहीं  दिया  जा  सकता  ?  यह

 एक  पहलू  है  ।  माननीय  सदस्य  द्वारा  अभिष्यकत  दृष्टिकोण  को  मद्देनजर  रखते  हुए  हमने  हस  मामले  को  विधि

 मंत्रालय  के  पास  भेजा  था  तथा  विधि  मंत्रालय  ने  शह  मत  प्रकट  किया  हे  कि  हम  ठेका  रह
 नहीं  कर  सकते  ।

 श्री  अश्युदेव  आचार्य  :  दोनों  ही  मंत्रियों  ने  यह  स्वीकार  किया  हे  कि  उन्हें  उक्त  कम्पनी  द्वारा

 की  गई  आर्थिक  अनियमितताओं  की  जानकारी  इसके  बावजूद  पैटोलियम  मंत्रालय  ने  विधि  मंत्राल्षय  ढारा

 उस  कम्पनी  के  सम्बन्ध  में  निर्गम  देने  तक  की  प्रतीक्षा  नहीं  की  ।  इस  विशिष्ट  कम्पनी  ने  आर्थिक

 अनियमितताएँ  की  हैं  जो  कि  किसी  अन्य  विभाग  से  सम्बन्धित  हो  सकती  हैं  पर॑तु  जिसके  सम्बन्ध  मे  जांच  जारी

 है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  कया  विधि  मंत्रालय  द्वारा  उक्त  कम्पनी  को

 दोषमुक्त  करने  तक  प्रतीक्षा  करना  उचित  नहीं

 श्री  एस  कृष्णा  कुमार  :  मेरे  वरिष्ठ  सहयोगी  ने  पहले  ही  बताया  हे  कि  विधि  मंत्रालय  का

 दृष्टिकोण  भी  इस  सम्बन्ध  में  पूछा  गया  जिन्होंने  कहा  कि  ठेका  रद्द  करने  का  कोई  आधार  नहीं  हैं  ।

 ठेका  देते  हुए  हमने  राजस्व  आसूचना  विभाग  को  ठेके  देते  के  सम्बन्ध  में  सूचना  दे  दी  थी  ।  पत्र-व्यवद्वार  जारी  हे

 तथा  कभी  भी  डी०  आर०  आई०  ने  हमें  उक्त  फर्म  को  ठेके  देने  के  लिए  अयोग्य  घोषित  करने  अथवा  उक्त  फर्म

 ।$
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 नहीं  कहा  |  इसलिए  वैधानिक  रूप  में  ठेका  प्रदान
 करते  ठेका  देन  हे

 अतिरिक्त  और  कोई  रास्ता  नहीं  था  ।  किसी  अन्य  विभाग  से  सम्बन्धित
 अपराध

 के
 लए

 जाने  की
 जानकारी

 ही

 वैधानिक  रूप  में  सबसे  कम  दर  के  बोली  दाता  को  ठेका  देने  से  वैचित
 करने  के  लिए

 पर्याप्त  नहीं  हे  जो  कि

 अन्यथा  ठेका  प्राप्त  करने  के  लिए  पात्र  हैं  तथा  जो  हतौक  लिस्टਂ  में  नहीं  है  ।

 को  ब्लैक  क्षिस्ट  करने  के  लिए

 दिल्ली  में  ठयापारियों  का  अपहरण

 है

 ०905.  श्री  सत्यदेव  क्या  गृष्ठ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  में  व्यापारियों
 के

 अपहरण  की  घटनाओं  में  हाल  ही  में  वृष्टि  हुई

 वर्ष  1991  में  और  1992  के  दौरान  अब  तक  दिल्ली  में  ऐसे  कितने  मामले  दर्ज

 किए

 कितने  मामले  सुलझा  लिए  गए  है  और  कितने  मामले  अभी  भी  लम्बित  पढ़े

 तेरफत  गा
 के

 विरुद्द
 उक्त  मामलों  के  संबंध  में  कितने  व्यक्तित  गिरफ्तार  करिए  गए  और  उनके  विरुद्ध  क्या  |

 की  गई  और

 ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  क्या  विशिष्ट  उगणय  किए  गए

 गृह  मंत्री  एस०  औी०  :  से  दिल््ोी  में  व्याएरियों  के  अपहरण  के  7
 मामले

 1991  में  और  2  मामले  1992  में  (15  अप्रैल  स्चित  किए  गाए  ।  इनन  से  एक  मामला  रद्द  कर  दिया

 3  मामलों  पर  न्यायालयों  में  मुकदमा  चासाया  रुया  ओर  5  मामलों  में  जांच  कार्य  अभी  पूरा  होना  है  ।  इस

 मामलों  में  पुलिस  द्वारा  ३)  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 किए  गए  उपायों  में  गश्त  को  तेज  सूचिए  मामलों  की  उनित  जांच  करना  और

 तंत्र  को  सुदृढ़  करना  श्ञामित्र  है  ।

 श्री  सत्यदेव  सिंह  :  उ'ध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  जिस  तरह  से  मेरे  पश्न  का  उत्तर  दिया

 उससे  स्पष्ट  लगता  है  कि  ऐसी  घटनाओं  को  गम्भीरता  से  इन्हें  कोई  चिन्ता  नहीं  हे  ।  इस  देश  की  राजधानी

 दिल्ली  जहां  अनेकों  प्रकार  के  अपराध  हो  रहे  हैं  ।  गत  ५  1991  को  रोमानिया  के  राजदूत  का  यहां

 से  अपहरण  कर  लिया  गया  ।  उसके  ।5  1991  को  बअम्बई  के  5  हीरे  के  व्यापारियों  का

 अपइडरण  हुआ  ।  उसकी  गुत्थी  आप  अभी  तक  सुलझ्गा  नहीं  पाये  हैं  ।  आपके  ढारा  दूसरे  सदन  में  इस  बात  का

 उल्लेस  किया  गया  था  कि  इस  अपहरण  में  विदेशी  तंत्र  का  भी  हाथ  हे  और  उन्होंने  जो  फोन  किया  था  उसमें
 कराती  भी  शामिल  था  ।  में  आपके  माध्यम  से  यह  जानना  चाहता  क्या  माननीय  मंत्री  जी  बतायेंगे  कि  हस
 प्रकार  की  घटनाओं  को  दिएती  में  रोकने  के  लिये  वे  क्या  कोई  विशेष  जांच  दल  का  गठन  जो  सिर्फ  इसी
 प्रकार  के  आपष्टरण  से  सम्बन्धित  अपराधों  की  जांच  करे  और  उस  दल्त  के  लोगों  को  विशेष  प्रकार  का  प्रशिक्षण
 दिलाने  की  आप  व्यवस्था  यह  मेरा  पहला  प्रशन  है  ।  मेਂ  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  सरकार  की
 जानकारी  में  यद्द  बात  हे  कि  इस  अपडरण  का  एक  लम्बा  व्यापार  चत  रहा  है  जिसके  माध्यम  से  हस  प्रकार  के

 16
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 जो  घन  उगाहे  जा  रहें  हैं  उसके  ढारा  अनेक  प्रकार  के  हथियार  और  देशद्रोड्ठी  कार्यों  में  उसका  रुपमोग  डो  रहा

 है  ?  यदि  ये  सूचनाएं  सही  हैं  तो  क्या  सरकार  इस  गंभीर  विषय  पर  कोई  विशेष  कार्यवाही  करने  का  मन  बना

 रही

 अनुवाद  |

 श्री  एस०  थ्री०  चव्हाण  :  जांच  ऊँ  दौरान  यह  बात  सामने  आई  डे  कि  ये  अपहरण  फिरौती  लेने  के

 लिए  किए  गए  ।  जो  इन  अपहरणों  का  शिकार  बनते  न  तो  वे  शुरू  में  सहयोग  करते  हें

 और  न  ही  जांच  के  दौरान  ।  बड़ी  मुश्किल  से  इतनी  जानकारी  प्राप्त  होती  है  कि  उन्हें  अपइत  व्यक्ति  को  छुड़ाने
 के  हिए  फिरौती  देनी  पड़ी  ।  इसीलिए  अगर  किसी  का  अपहरण  होता  है  तो  अगर  अपहरण  के  शिकार  व्यक्ति

 पृछिस  के  साथ  सड़योग  करें  और  आवश्यक  जानकारी  उपलब्ध  करा  दें  तो  अवश्य  ही  पुलिस  इस  सम्बन्ध  में

 सही  दिशा  में  कोई  कार्य  कर  सकती  है  ।

 में  माननीय  सदस्य  के  इस  विचार  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  चौकसी  आवश्य  बताई

 जानी  चाहिए  ।

 श्री  सत्यदेव  सिंह  :  मंत्री  जी  ने  स्वयं  स्वीकार  किया  कि  ये  घटनाएं  बड़ी  गंभीर  हें  और  लोग  सूचना
 देने  के  जिए  सामने  नहीं  थआ  रहे  हैं  ।  तोग  सूचनाएं  क्यों  नहीं  देना  चाहते  क्या  इस  पर  सरकार  ने  कभी
 विचार  किया  है  ?  आज  सरकार  की  क्रेडीबित्सिटी  अपराधियों  की  ऋीजिलिटी  से  कहीं  कम  है  ।  वे  इस  बात  में

 ज्यादा  सुरक्षित  मानते  हैं  कि  वे  उन्हें  पैसा  देकर  अपनी  जान  बजाए  इसके  कि  आपके  तथाकथित  पुलिस
 फोर्स  के  संरक्षण  में  जाएं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  को  यद्ठ  पता  है  कि  इस  प्रकार  की  धन  उगाडी

 के  लिए  आपना  क्लौडिट  बनाने  के  आद  अपहरणकर्ताओं  ने  दिग्ली  में  टेलीफोन  का  प्रयोग  करना  शुरू  कर  दिया  है

 और  टेलीफोन  पर  ही  घमकी  और  धन  उगाही  की  राशि  मांगी  जा  रही  है  ?  क्या  आपकी  जानकारी  में  यह  बात  है

 कि  इस  प्रकार  की  घटनाएं  करने  के  सिए  अनेक  पड़ोसी  राज्यों  से  वहां  के  अपराधी  दिल्ली  में  आते  हैं  और

 अपराध  करने  के  आद  यहां  से  चले  जाते  है  ?  में  आपसे  जानकारी  चाहता  हूँ  कि  क्या  विशेष  रूप  से

 उत्तर  प्रदेश  और  हरियाणा  की  राज्य  सरकारों  से  इस  बात  का  आप्रद्ठ  किया  मिलकर  कोई  कार्य  योजना  तैयार

 की  है  कि  इन  अपराधिक  गतिविधियों  की  स्चना  हो  क्योंकि  यह  मामणा  सिर्फ  व्यापारियों  के  अपहरण  तक  दी

 सीमित  नहीं  हे  देश  क्री  एकता  और  अखंडता  पर  भी  चोट  पहुंचाने  के  लिए  इस  प्रकार  की  घटनाएँ  अनेक  प्रदेशों

 में  हो  रही  हैं  ।  यह  मात्र  दितरी  में  सीमित  नहीं  रह  गया  यह  एक  राष्ट्रीय  समस्या  हे  ।  क्या  इस  पर  आप  कोई
 कार्य  योजना  बनाकर  प्रदेश  सरकारों  का  सहयोग  लेकर  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  बनाएंगे  कि  कम  से  कम  दिएली
 की  जिसमें  इस  प्रक्रार  के  अपराध  होते  रादू  के  अपहरण  के  बाद  अंतर्राष्ट्रीय  जगत  में  भी  हमारी
 मयदा  गिरी  उनको  रोकने  के  लिए  कुछ  किया  जा  सके  ?

 श्री  एस»  ज्री०  चब्छाण  :  प्र/न  के  पहलों  भाग  के  सम्बन्ध  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  यह  प्रश्न  पुलिस
 की  विश्वसनीयता  का  नहीं  अतिक  अपदत  व्यक्तियों  को  मिलने  बाली  घमकियों  का  है  ।  फिसौती  प्राप्त  करने
 के  लिए  लोगों  का  अपहरण  किया  जाता  है  ।  एक  मामले  में  अपइृत  व्यक्ति  के  फिरौती  देने  में  असफल  रहने  के

 कारण  उसकी  वास्तव  में  ही  हत्या  कर  दी  गई  ।  इसलिए  स्यापारियों  को  सदेव  यह  भय  रहता  है  कि  अगर  वे

 फिरौती  नहीं  देंगे  तो  उनकी  हत्या  ऊर  दी
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 मैं  माननीय  सदस्य  की  एक  बात  से  सहमत  हूं  कि  टेलिफोन  पर  भी  धमकियां  दी  जाती  हैं  तथा  पुलिस  के

 लिए  दोषी  व्यक्तियों  को  पहचानना  संभव  हो  सकता  अगर  प्रत्येक  व्यक्ति  सहयोग

 उत्तर  प्रदेश  तथा  हरियाणा  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  मासिक  तथा  त्रैमासिक  आधार  पर  बैठकें  की  जाती  हैं  ।

 त्रैमासिक  आधार  पर  होने  वाली  बैठकों  के  वरिष्ठ  अधिकारी  हिस्सा  लेते  तथा  आपस  में  जानकारी  का

 आदान-प्रदान  करते  है  क्योंकि  यह  एक  तथ्य  है  कि  कुछ  अपराधी  पड़ोसी  क्षेत्रों  से  आते  दिल्ली  में  अपराध

 करते  हैं  तथा  वापस  उन्हीं  इत्लाकों  में  चले  जाते  हैं  ।  उपलब्ध  जानकारी  का  आदान-प्रदान  आवश्यक
 हो  गया  ताकि  ऐसे  अपराधियों  को  पकड़  कर  दण्ड  दिया  जा  सके  ।

 श्री  मदन  त्तात्त  स्थुराना  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  कह्ठा  कि  हमको  पूरा  सहयोग  नहीं  मिल्तता  ।

 एक  केस  दे  रहा  है  ।  दिल्ली  में  कुछ  दिन  पहले  मायापुरी  इंडस्ट्यल  एरिया  के  एक  शू  मैनूफेक्चरर  का

 अपहरण  हुआ  और  उसकी  फिरौती  की  घनराशि  हरियाणा  की  एक  जेल  में  सजा  काट  रहे  लाईफर  को  दी  गई  ।

 जिसका  अपहरण  क्रिया  गया  उसके  संबंधी  को  यहां  से  ले  जाया  गया  ।  रोहतक  जिले  के  अन्दर  एंट्री  खुली
 उसका  आज  भी  नाम  दर्ज  है  और  यहां  एक  जो  त्ताइफर  है  उसको  फिरौती  दी  गई  और  तब  जा  करके  उसकी

 रिहाई  हुई  ।  इस  केस  की  मेने  उस  आफिसर  से  बात  की  वह  मानते  हैं  और  अखबारों  में  भी  लेकिन  मैं

 यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  उसके  बाद  क्या  कार्यवाही  करेंगे  ।  में  यह  इसलिए  बता  रहा  हूं  क्योंकि

 ऐसे  अपडरणों  से  आम  जनता  का  कानृन-व्यवस्था  कौर  सरकार  से  विश्वास  उठता  जा  रहा  हे  ।

 मेरा  आपसे  निय्रेदन  है  कि  क्या  कोई  ऐसा  एक्शन  प्तान  आए  दिल्ली  के  बारे  जैसा  अभी  मेरे  मित्र  ने

 कहा  आप  ऐसा  कुछ  सोच  रहे  हैं  कि  ऐसा  कोई  एक्शन  प्लान  बनाया  जाए  जिससे  ऐसी  घटनाएँ  रूक  सके  ।

 इसका  संबंध  केवल  मैंने  दिल्ली  से  नहीं  इसका  संबंध  यहां  टेरेरिस्ट  से  भी  है  ओर  आप  जानते  हें  कि

 उनके  भी  अड़ड़े  यहां  छ्युल  चुके  हें  उसके  बारे  में  कोई  एक्शन  प्लान  पर  आप  विचार  कर  रहे  हैं  ।  अगर  विचार
 कर  रहे  हैं  आपने  जो  आश्वासन  दिया  था  कि  दिल्ली  के  एम७  पीज़  को  भी  दिल्ली  की  कानुन-ष्यवस्था  को

 बनाए  रखने  के  जिए  विश्वास  में  हिया  क्या  उस  बारे  में  भी  आप  कुछ  सोच  रहे

 श्री  एस»  बी०  चव्हाण  :  प्रश्न  पहले  भाग  के  सम्बन्ध  में  मुझे  यह  कहना  डे  कि  मुझे  प्रसन्नता  होगी
 अगर  ऐसी  कार्य  योजना  हम  बना  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  सुझाव  दिया

 श्री  नीतीश  कुमार
 :  जब  तक  चुनाव  नहीं  होगा  तब  तक  दिल्ली  में  यह्  सब  होता  रहेगा  ।  आप  यह

 बता  दीजिए  कि  दिएली  में  कन्न  तक  चुनाव  कराइएगा  ।

 श्री  एस»  बी»  चठड्ाण  :  आपका  यह  तो  दावा  नहीं  है  कि  बिहार  में  चुनाव  होने  के  आद  सब
 ठाक  हो  गया  ।

 |

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  आपका  चुनावों  में  कोई  विश्वास

 श्री  एस०  ल्री०  चब्छाण  :  दिल्ली  से  माननीय  सदस्य  ने  जो  प्रश्न  उठाया  हम  उस  पर  चर्चा  करना
 चाहते  तथा  जो  आश्वासन  दिल्सी  के  संसद  सदस्यों  को  दिया  गया  था  कि  दिल्ली  के  उप  दाज्यपाल  माननीय
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 सदस्यों  से  उनके  व्यवद्दारिक  और  उपयोगी  सुझाव  जानने  के  लिए  निरन्तर  बेठकेਂ  करते  उसके  महत्व  को
 भी  समझता  हूँ  ।  मेरे  विचार  में  अपहरण  का  मुद्दा  भी  उसमें  सम्मिलित  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  दित्ली  से  सम्बन्धित  में  आपको  चेतावनी  देता

 श्री  मृत्युन्जय  नायक  :  प्रक्षेपास्त्र  प्रक्षेपण  स्टेशन  की  भांति  दिल्ली  एक  आतंकवादप्रस्त  शब्दर  बन

 गया  है  ।  पिछले  दिनों  हुई  राजदूत  राष्टू  से  सम्बन्धित  घटना  तथा  दो  दिन  पहले  कुवेत  दूतावास  में  हुई  घटनाएँ
 यह  सिद्ध  करती  हैं  कि  दिए्ली  आतंकवादियों  का  निशाना  बन  गई  है  ।  इसलिए  स्पष्ट  तौर  पर  मैं  यह  आश्वासन
 चाहता  हूँ  कि  क्या  माननीय  मंत्री  कोई  नया  पुलिस  सैल  स्थापित  करेंगे  अथवा  हमे  दिल्ली  में  पुलिस  सुरक्षा
 प्रदान  करेंगे  ।

 श्री  एस०  पी०  चव्छाण  :  में  इस  बात  से  सहमत  हूँ  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  नई  नीति  अपनाई  जानी

 चाहिए  ।  केवल  सैल्ल  स्थापित  करने  से  यह  समस्या  हल  नहींਂ  हो  जायेगी  ।  इस  सम्बन्ध  मेंਂ  माननीय  सदस्यों
 के  सुझावों  पर  अवश्य  ही  विचार  करूंगा  तथा  इस  संभावना  पर  विचार  करूंगा  कि  क्या  किसी  नए  सरीके  से

 इस  तरष्ठ  की  स्थिति  को  टाल़ा  जा  सकता  हे  ।

 श्री  ताराचन्द  खपफ्डेलवात्त  :  अध्यक्ष  मेत्री  महोदय  ने  बताया  हे  कि  दिल्ली  मेंਂ  ऐसे  91-92

 में  केवल  सात  मामले  हुए  हैं  ।  में  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  जो  पुलिस  स्टेशन  का  रनैया  है  कि  ऐसे
 मामले  दर्ज  नहीं  एफ०  आई०  आर०  जिससे  कि  अपराधों  की  संरुया  न  बढ़े  ।  तो  क्या  मेत्री  महोदय
 का  भी  यद्ठ  रवेया  हे  कि  केवल  सात  अपराध  उन्होंने  में  यह  पूछना  चाहता  हूँ  कि  एक  मामले  को  उन्होंने

 रदद  किया  रद्द  करने  का  क्या  कारण  यह  में  एछना  चाहता  है  ।

 श्री  एस०  ०  चब्छाण  :  महोदय  में  नहीं  समझता  कि  यह  मेरे  लिए  उचित  परन्तु  क्योंकि

 माननीय  सदस्य  ने  यह्ट  जानकारी  मांगी  है  कि  एक  व्यापारी  अपनी  किसी  महिला  मित्र  के  साथ  जा  कर  वापस
 आया  हे  ।  तथा  हसीलिए  केस  को  रद्द  कर  दिया  गया  ।  मै  नष्टीं  समझता  कि  इसमें  कुछ  गलत  हे  ।  क्योंकि  वह
 श्यक्ति  वापस  आ  गया  तथा  उसने  ऐसी  जानकारी  दी  इसलिए  केस  रद्द  कर  दिया  गया  ।

 दूसरे  प्रइन  के  सम्भन्ध  में  अगर  माननीय  सदस्य  को  पुलिस  स्टेशन  के  सम्भन्ध  में  जानकारी  है  जिसने
 क्रेस  रजिस्टर  करने  से  इन्कार  कर  दिया  तो  कार्यवाही  अवश्य  की  जायेगी  ।
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 प्रश्नों  के  लिखिल  उत्तर

 गोौतास्थोरों  की  सेवाएं

 *906.  श्री  राजेश  कुमार
 प्रो  लेज  नारायण

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  समुद्र  में  प्रयोग  किए  जाने  वाले  उपकरणों  और  सामग्री
 का  निरीक्षण  करने  और  उनकी  मरम्मत  कराने  के  लिए  गोताखोरों  की  सेवाएं  प्राप्त  करने  हेतु  कुछ  अंतर्राष्ट्रीय
 कम्पनियों  से  सम्पर्क  किया  गया

 यदि  तो  तत्संब्ंधी  ब्यौरा  क्या

 अन्तरष्टीय  कम्ण्नियां  गोहाखोरों  की  सेवाएं  किन-क़िन  शर्तों  पर  प्रदान  करने  के  लिए  सहमत  हुई
 और

 ऐसे  मामलों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  कम्पनियों  पर  निर्भरता  झमाप्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या
 कदम  उठाए  यए  हे/उठाने  का  विचार  हे  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं

 भारतीय  पशु-चिक्रित्सा  परिषद  अधिनियम

 *907.  श्री  मोहन  हावले  :  क्या  क्रृष्ि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .

 क्या  सारतीय  पशु-चिकित्सा  परिषद  1984  में  अधिनियमित  किया  गया

 या

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  तथा  संघ-राज्य  क्षेत्रों  में  हसे  अभी  तक  लागू  नहीं

 किया  गया

 इसके  क्या  कारण  और

 सभी  राग्यों  में  यह  अधिनियम  समान  रूप  से  जागू  करने  हेतु  केन्द्र  सरकार  का  क्या  उपाय  करने

 का  विचार

 कृषि  म॑ैन्नाताय  में  राज्य  संत्री  घी०  हां  ।

 भारतीय  पशु-चिकित्सा  परिषद  अधिनियम  1984  को  ग्यारह  राज्यों  नामत  आन्ध

 जम्मू  य  मेघालय  पंजाब  तमिल  नाडु  और  पश्चिमी
 बंगाल  ने  अभी  तक  लागु  नहीं  किया
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 जैसा  कि  संविधान  में  अपेक्षित  है  हन  राज्यों  न ेभारतीय  पशु-चिकित्सा  परिषद  1984

 को  अपनाने  के  लिये  आपनी-अपनी  विधान  सभाओं  में  अभी  तक  संकल्प  पारित  नहीं  किया  हे  ।

 संबंधित  राज्यों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  अपनी-अपनी  विधान  सभाओं  मेंਂ  अपेक्षित  संदाल्प

 पारित  करके  इस  अधिनियम  को  लागू

 जम्मू  और  कश्मीर  में  आलंकवादी-विरोच्यी  कार्यवाही

 १908.  श्री  न्नवण  कुमार  पटेत्त

 श्रीमती  क्रिभूकुमारी  देती

 मार्च  और  1992  के  दौरान  जम्मू-कश्मीर  में  आतंकवादी-विरोधी  कार्यवाही  मेਂ  कितनी

 सफलता  मिली  हे  तथा  आतंकवादियों  के  छिपने  के  कितने  ठिकानों  का  पता  लगाया  कितने  आतंकवादी

 प्रारे  गए  तथा  कितने  गिरफ्तार  किए  गए  और  उनसे  कितने  हथियार  बरामद  किए  और

 (@)  उक्त  राज्य  में  कितने  आतंकवादी  अभी  भी  मोजूद

 :  क्या  गुद्ड  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुष  मंत्री  एस०  औी०  :  और  मार्च  में  और  1992  के  मध्य  तक
 आतंकवादियों  के  खिलाफ  चलाए  गए  अपभियानों  के  दौरान  112  आतंकवादी  मारे  गए  और  242  ष्यक्ति

 गिरफ्तार  किए  गए  ।  बड़ी  मात्रा  में  शस्त्र  ओर  गोलाबारूद  बरामद  किया  जिसमें  ऐ०  के०

 रिवाल्यर/पिस्तौल  -109,  राकेट/राकेट  माइन्स  ए७०  टी०  और

 -28,  और  लगभग  10  किलो  विस्फोटक  सामग्री  सम्मिलित  हे  ।  विशिष्ट  सूचना  और  आसूचना  के

 आधार  पर  सुरक्षा  बलों  हारा  राज्य  के  विभिन्न  भागों  में  चयनात्मक  आधार  पर  तलाशियां  और  खोजबीन

 अभियान  चलाए

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  राज्य  में  सक्रिय  उपग्रवादियों  की  संख्या  लगभग  2.500  आंकी

 गई  है  ।

 कैलाश  की  तीर्थ  यात्रा

 *909.  कुमारी  उम्रा  क्या  छिदेशा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  भारतीय  तीर्थयात्रियों  को  कैलाश  ले  जाने  के  लिए  चीन  के  साथ  वार्ता
 करने  का

 यदि  तो  यह  सुविधा  कब  से  मिल  जाने  की  संभाषना  और

 यदि  तो  हसके  क्या  कारण  है  9

 विदेश  मंत्राततय  में  राज्य  मंत्री  एटुआरह़ों  :  और  सरकार  सितम्भर  1981
 से  प्रतिवर्ष  भारतीय  तीर्थयात्रियों  के  लिए  चीन  के  तिब्यत  स्वायत्त  क्षेत्र  में  कैलाश  पर्बत  तथा  मानससरोवर  घी
 की  यात्रा  का  प्रबंध  कर  रहीं  है  ।  सरकार  हस  यात्रा  को  सुचारू  और  सुरक्षित  दंग  से  चलाने  के  लिए  संबट  चीनी
 अधिकारियों  से  निरन्तर  सम्पर्क  बनाए  रखती  है  ।  .

 (1)  प्रशन  नहीं  उठता  ।
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 प्याज  का  उत्पादन

 *910.  डा०  राजागोपालन  श्रीधरन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चालू  वर्ष  के  दोरान  महाराष्ट्र  में  प्याज  का  प्रचुर  मात्रा  में  उत्पादन  हुआ

 यदि  तो  गत  वर्ष  की  तुलना  में  हस  वर्ष  प्याज  का  कितना  अधिक  उत्पादन

 हुआ

 उन  राज्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  जहां  प्याज  का  उत्पादन  सामान्य  से  अधिक  हुआ
 और

 सप्पूर्ण  देश  मेंਂ  प्याज  का  वितरण  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  :  से  वर्ष  1991-92  के

 लिए  प्याज  के  उत्पादन  का  अंतिम  आकलन  उब  तक  राज्यों  से  देय  नहीं  हुआ  हे  ।  उपलब्ध  सूचना
 के  महाराष्ट्र  में  प्याज  का  उत्पादन  पिछले  वर्ष  (1990-91)  की  अपेक्षा  ब्रेढठन  होने  की

 पृचना  मिली  हे  ।

 भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विषणन  संघ  उत्पादन  केन्द्रों  से  प्याज  खरीदता  रहा  है  तथा  उसे

 सम्पूर्ण  देशोंਂ  विभिन्न  बाजारों  तथा  अपनी  शाख्राओं  के  जरिए  वितरित  करता  रहा

 हे  ।

 उड़ीसा  में  मत्स्य  उद्योग  का  विकास

 *9]]1.  श्री  के०  प्रधानी

 श्री  श्रज  किशोर  त्रिपाठी

 राष्टीय  सहकारी  विकास  निगम  ने  1991-92  और  1992-93  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  को  मत्स्य

 उद्योग  के  विकास  के  त्लिए  परियोजना-बार  कितनी  धनराशि  स्वीकृत

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  1991-92  के  दौरान  इस  कार्य  के  लिए  आबंटित  धनराशि  का  पूरा  उपयोग

 कर  लिया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ओर

 :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बित  मत्स्य  उद्योग  विकास  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या
 है  ?

 कृषि  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापत्ती  :  से  ।  वर्ष  1991-
 और  1992-93  के  दौरान  मान्स्यिकी  परियोजना  के  व्रिकास  के  लिए  राष्टीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  उड़ीसा
 सरकार  के  लिए  कोई  धनराशि  स्वीकार  नष्ठीं  की  गई  है  ।  31-3-1991  तक  संचयी  रूप  से  उड़ीसा
 सरकार  के  लिए  441.688  लाख  रूपये  की  वित्तीय  सहायता  मंजूर  की  गई  जिसमेਂ  से  62.102  लाख  रुपये

 निर्मुक्त  किए  गए  हैं  ।  1991-92  के  दौरान  1991-92  के  पूर्व  जारी  मंजूरी  पत्रों  के  प्रति  उढ़ीसा  सरकार  को
 29.498  लाख  रुपये  की  घनराशि  दी  गई  जिसका  राज्य  सरकार  द्वारा  पूर्ण  रूप  से  उपयोग
 कर  लिया  गया  हे  ।
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 2.  तीन  मान्स्थिकी  परियोजनाएं  राष्टीय  सहकारी  विकास  निगम  में  विचारार्थ  लम्बित  हैं  ।  उनके  ब्यौरे

 निम्नवत  हैं  -

 (1)  1992  के  राष्टीय  सहकारी  विकास  को  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  के  तड्ठत  4

 मछुआरा  सहकारी  समितियों  दारा  तट  पर  माल  उत्तारने  बाली  20  उन्नत  नौकाओं  की  खरीद  के

 लिए  उड़ीसा  सरकार से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  ।  चुंकि  भारत  सरकार  ने  तट  पर  माल  उतारने

 वाली  उन्नत  नोकाओं  को  चालू  रखने  की  स्कीम  1-4-1991  से  बंद  कर  दी  अतः  राष्ट्रीय
 सहकारी  विकास  निगम  ने  राज्य  सरकार  से  इसकी  पुष्टि  करने  का  अनुरोध  किया  कि  क्या

 उसके  प्रस्ताव  पर  अधिकसित/कम  विकसित  राज्यों  में  सहकारी  भण्डारण

 आदि  के  विकास  हेतु  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  के  तहत  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  राज्य

 सरकार  से  अभी  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हुआ  हे  ।

 (2)  सुन्दरबाग  तथा  कोरापुट  जिले  में  क्रमशः  मंदिरा  और  अपर  कोलाव  नामक

 सिंचाई  के  तीन  जलाशयों  में  मात्स्यिकी  विकास  की  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  विधिवत  संस्तुत
 जिसका  कुल  जल  क्षेत्र  8780  हेक्टेयर  हे  तथा  जिसमें  81.84  लाख  रुपये  का

 परिव्यय  शामिल  1992  के  दोरान  प्राप्त  हुई  थी  ।  राष्ट्रीय  सडकारी  विकास  निगम

 द्वारा  परियोजना  का  मूल्यांकन  किया  गया  तथा  सहकारी  जलाश्यों  में  स्टॉक  करने  के  लिए
 मछलियों  के  पर्याप्त  परियोजना  लागत  आदि  के  संबंध  में  कुछ  स्पष्टीकरण  मांगे

 गए  ।  यह  सचना  प्राप्त  होने  प्रस्ताव  पर  आगे  कार्यवाही  की

 (3)  42.77  लाख  रूपये  की  ब्ल्लॉक  लागत  पर  महाबीर  झींगापालक  सड़कारी  समिति  कटक

 द्वारा  खारा  जल  झींगा  पालन  के  विकास  हेतु  प्रस्ताव  1992  में  प्राप्त  हुआ  था  ।  प्रस्ताव

 पर  कार्यत्राद्दी  की  जा  रही

 झारत  में  शूटानी  राष्ट्रिक

 *912.  श्रीमती  दिस्त  कुमारी  क्या  गुद्ठ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  हाल  ही  में  भारी  संख्या  में  ूटानी  राष्टिक  भारत  के  विभिन्न  भागों  में  आकर

 रहने  लगे

 यदि  तो  उनकी  जनुमानित  संख्या  कितनी  है  और  वे  किन-किन  क्षेत्रों  मेंਂ  बसे

 और

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 गृह  मंत्री  एस०  बऔी०  काफी  लोग  पूटान  से  भारत  में

 यह  अनुमान  हे  कि  ऐसे  लगभग  5000  लोगों  ने  पश्चिम  बंगाल  के  जलपाईगुडी  और  दार्जिलिंग

 जिलों  में  शरण  ली  हुई  है  ।

 सरकार  इस  मामले  में  घूटान  की  रॉयल  सरकार  के  साथ  सम्पर्क  बनाए  हुए  हे  ।

 डेज
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 पूर्वोत्तर  हीमा  से  भारी  संख्या  में  शरणार्थियों  का
 आना

 ol)  श्री  राम  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  म्यानमार  के  कुछ  छात्रों  ने  भारत  में  शरण  ली

 यदि  तो  इतकी  संख्या  क्या  ओर

 पूर्वोत्तर  सीमा  से  भारी  संख्या  में  आ  रहे  ऐसे  शरणार्थियों  को  रोकने  तथा  उन्हें  वापस  स्वदेश

 भेजने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हें/उठाने  का  विचार  हे  ?

 विदेश  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  एहुआर्डो  ओर  जी  हां  ।  म्यानमार  के

 il?  हात्र  भारत  में  शरणार्थियां  के  रूप  में  रह  रहे  है  ।

 हमारी  सूचना  के  अनुसार  अब  हात्र  शरणार्थी  नहीं  आ  रहे  हैं  ।  जो  शरणार्थी  भारत  में  पहले  से  ही

 म्थानमार  के  लोकतांत्रिक  श्रान्दोलन  के  प्रति  सह्ानुभृति  और  समर्थन  को  देखते  हुए  सरकार  की  यह  नीति  है
 कि  इन्हें  तब  तक  भारत  में  रहने  जी  अनुमति  दी  जाए  जञ्न  तक  म्यानमार  में  उनको  सुरक्षित  वापसी  के  लिए

 अनुकूल  परिस्थितियां  नहीं  अन  जाती  ,  बशर्ते  वे  भारत  में  अपने  प्रवास  के  दौरान  कोई  राजनीतिक  गतिविधियां  न
 करें  ।

 डिन्दी|

 खिएतनाम  के  विदेश  मंत्री  की  भारत  यात्रा

 *०14.  श्री  नाशायणसाई  जमत्ताभाई  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  विएतनाम  के  विदेश  मंत्री  ने  1992  में  भारत  की  यात्रा  की

 यदि  हां  तो  उनकी  भारतीय  नेताओं  के  साथ  किन-किन  दिपक्षीय  और  बहुपक्षीय  मुद्दों  पर  वार्ता

 हुई  और  उसका  क्या  निष्कर्ष

 क्या  इस  यात्रा  के  दौरान  कोई  समझौते  भी  किये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य-मुख्य  बाते  क्या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडुआड़ों

 द्विपक्षीय  सांस्कृतिक  और  वैज्ञानिक  सहयोग  बढ़ाने  की  संभावनाओं  पर  बातचीत  चल
 रही  है  ।  इस  यात्रा  के  दौरान  भारत-वियतनाम  संयुक्त  आयोग  का  पांचवा  सत्र  सम्पन्न  हुआ  और  दिपक्षीय
 सहयोग  के  अनेक  क्षेत्र  निर्धारित  किए  गए  ।  इस  यात्रा  से  भारत-वियतनाम  संबंधों  को  बल  मिला  और  अनेक
 क्षेत्रों  विशेषकर  व्यापार  श्रौर  वाणिज्यिक  क्षेत्रों  द्विपक्षीय  सहयोग  बढ़ाने  का  मार्ग  प्रशस्त
 होगा  ।

 आपसी  हित  के  क्षेत्रोय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मसलोंਂ  जिनमें  गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  और  संयुक्त  राष्ट  संघ
 की  सम्भाव्य  भूमिका  शामित्त  पर  भी  चर्चा  हुई  ।  इन  मसलों  पर  विचारों  मेंਂ  बहुत  समानता  देखी  गई  ।



 17  1914  लिखित  उत्तर

 वियतनाम  ऊे  विदेश  मंत्री  ने  कश्मीर  पर  भारतीय  रुख  के  प्रति  अपनी  सरकार  का  समर्थन

 दोहराया  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अमरीकी  राजनयिक  की  फैजाबाद  यात्रा

 *915.  श्रीमती  गीता  मुख्यर्जी
 दा

 |  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 श्री  गुरूदास  कामत  |

 क्या  नई  दिल्ली  स्थित  अमरीकी  दूतावास  के  एक  वरिष्ठ  राजनयिक  ने  हाल  ही  में  फेजाबाद  की
 यात्रा  की  थी  जैसा  कि  दिनाक  !।  1992  के  एक्सप्रेसਂ  में  छपा

 यदि  तो  समाचार  पत्र  में  छपे  मामले  के  तथ्य  क्या  और

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एलहुआर्डो  हा  ।

 और  स्थापित  राजनयिक  प्रक्रिया  के  अनुसार  तथा  हमारे  लोकतांत्रिक  मानदण्डों  के  अनुसार
 पमारत  में  प्रत्यायित  राजनयिक  अपने  कार्यभार  के  निष्पादन  के  अओतर्गत  वैध  रूप  से  देश  में  प्रमण  कर  सकते  हैं
 और  सभी  वर्ग  के  लोगों  से  मित्त  सकते

 चेक  के  टीके

 *9]7.  श्री  संतोष  छुमार  गंगवार  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  चेचकऊ  की  बीमारी  को  दूर  करने  के  लिए  जेव-प्रौद्योगिकी  टीके  का

 परीक्षण  किया

 यदि  ता  परीक्षण  का  क्या  परिणाम

 क्या  सरकार  ने  परीक्षण  करने  से  पहले  पर्याप्त  सुरक्षोपाय  अपनाएं

 यदि  तो  तत्संत्रंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  खेचक  के  वर्तमान  कल्चर  रिन्डरपेस्ट  वेक््सीनਂ  टीके  के  स्थान  पर

 वाहरस  रिकम्बनेट  रिन्टरप्रेस्ट  वेक्सीनਂ  का  उपयोग  करने  का  प्रस्ताव  हे  ?

 कृषि  मंत्राश्ाय  में  राज्य  मंत्री  के०  स्ली०  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हे  ।

 1992

 पयविरण  और  जलिकास  पर  बैठक

 *918.  डा०  लात्त  जअहादुर  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पर्यावरण  और  विकास  के  मुद॒दों  पर  चर्चा  करने  के  लिए  राज्याध्यक्षों  की कोई  बेठक

 में  आयोजित  की  गयी

 यदि  ता  उसका  क्या  निष्कर्ष

 क्या  भारत  ने  हस  श्रेठक  में  भाग  लिया

 यदि  तो  हसमें  भारत  ने  क्या-क्या  प्रस्ताव  रस्त्रे  और

 उन  पह  अन्य  प्रतिनिधियों  की  प्रतिक्रिया  कया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडुआऱ्ों  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं

 मिट॒टी  के  लेल  की  आयात

 *919.  श्री  काशीराम  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पिछले  वर्ष  के  दौरान  मिट॒टी  के  तेज  का  कितनीं  मात्रा  मेंਂ  आयात  किया  गया

 इसका  किस  दर  पर  आयात  किया  गया  ओर

 यह  तेल  किन-किन  देशों  से  आयात्त  किया  गया

 पेट्रोलियम  और  प्राकुलिक  गेह्म  मंत्री  खी०  से  वर्ष  1991-92  के

 दौरान  लगभग  215  अमेरिकी  डालर  प्रति  मी०  टन  की  ओसत  दर  पर  लगभग  3.3  एम  एम  टी  मिट्टी  के  तेल
 का  आयात  किया  गया  था  ।  मिट॒टी  के  तेल  का  आयात  संयुक्त  अरब  मलेशिया  आदि
 से  किया

 26

 उक्केन  के  राष्टूपति  की  यात्रा

 *92
 [

 दयाल  कठेश्या  3)  ५ 0

 मी  दया  चिए्वल्िया  j
 :  क्या  विलेशा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उक्रेन  के  राष्टपति  हाल  ही  में  भारत  की  यात्रा  पर  जाये
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 यदि  तो  भारतीय  नेताओं  के  साथ  उन्होंने  किन-किन  द्विपक्षीय  और  महुपक्षीय  मामलों  पर

 बातचीत  की  ठथा  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले

 क्या  इस  यात्रा  के  दौरान  किन््डी  समक्षौतों  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एलुआढड़ों  हां  ।  उफ्रेन  के  राष्ट्रपति

 क्रावचुक  25  से  29  मार्च  92  तक  भारत  की  यात्रा  पर  आए  |

 दोनों  पक्षों  ने  विभिन्न  क्षेत्रों  में  परस्पर  लाभ  के  सहयोग  को  और  विकसित  तथा  मजबूत  करने  के

 तरीकों  के  साथ-साथ  अन्तर्राष्टीय  शांति  एवं  निरस्त्रीकण  आदि  से  संबंधित  विषयों  पर

 चर्चा  की  ।

 शांति  और  सहयोग  पर  भारत  उक्रेन  संधि  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस  बात  की  पुष्टि  करती  है
 कि  दोनों  पक्ष  मानवाधिकार  तथा  मूलभूत  स्वतंत्रता  के  समान  आदर्शों  का  पालन

 करेंगे  ।  हस  संधि  में  बहुमुख्ली  तथा  द्विपक्षीय  सहयोग  को  मजबूत  करने  की  भी  व्यवस्था  है  ।  व्यापार  एवं
 आर्थिक  खेल  और  जन  संचार  माध्यम  के  क्षेत्रों  में  सहयोग  तथा
 वेज्ञनिक  एवं  तकनीकी  सहयोग  से  संबंधित  रुपरेख्ला  करार  पर  भी  हस्ताक्षर  हुए  ।

 राष्ट्रपति  क्रावचुक  ने  नई  दिल्ली  में  अपने  संवाददाता  सम्मेलन  मेंਂ  कहा  कि  सेन्य  सहयोग  के  विषय
 वैज्ञानिक  और  तकनीकी  द्विपक्षीय  सहयोग  में  शामिल  होंगे  ।  उन्होंने  कहा  कि  ऐसा  सहयोग  अन्तर्राष्ट्रीय  शांति

 एवं  सुरक्षा  के  हित  के  लिए

 नकदी  फसल

 *921.  श्री  विलासराव  नागनाथराव  गुण्डेवार  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  नकदी  फसलो  का  कुल  कितना  उत्पादन

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  इनके  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  महाराष्ट्र  को  कितना  सहायता  प्रदान
 की  और

 महाराष्ट  में  नकदी  फसलों  की  खेती  के  लतर्गत  भू-क्षेत्र  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाये  गये

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुत्ततापत्त्ती  वर्ष  1991-92  के

 महत्वपूर्ण  नकदी  फसत्तों  का  उत्पादन  गन्ने  के  मामले  में  387.58  लाख  मीटरी  तिलह्नों  के  मामले  में  9.25
 लाख  मीटरी  कपास  के  मामले  में  12.07  लाख  गाठें  और  प्याज  के  मामले  में  199°-91  8.04  लाख
 मीटरी  टन  होने  का  अनन्तिम  अनुमान

 महाराष्ट  को  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रमों  के  लिये  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  705.50  लाख  रुपये  तथा

 गड्न  कपास  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  233.37  लाख  रुपये  की  सहायता  प्रदान  की  गई  है  और  खाद्य  विभाग

 टं
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 द्वारा  गन्ना  विकास  के  लिए  गन्ना  विकास  कोष  के  तहत  चार  उपक्रमों  के  वास््ते  361.85  लाख  रुपये  का  ऋण

 स्वीकृत  किया  गया  हे  ।

 सरकारी  साड्ायता  का  मुख्य  जोर  नकदी  फसलों  के  तहत  जमीन  से  उत्पादन  और  उत्पादकता

 बढ़ाने  पर  रहा  हे  ।  घारत  सरकार  ने  नकदी  फसलों  को  खेती  करने  देतु  किसानों  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  खरीफ

 पद्वतियों  के  इस्तेमाल  को  बढ़ावा  दिया  है  तथा  अन्तर  फसज़  एवं  फसल-क्रम  पर  जोर  दिया

 जमीन  के  झोदे  की  जांच

 9339.  श्री  जीवन  क्या  गृह  मंत्री  सन  एजर  होटल  की  जमीन  के  सौदे  की  जांच  के  बारे  में  30

 1990  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3581  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 मुआवजा  देने  में  तथाकथित  अनियमितताओं  के  संबंध  म॑  कंन्द्रीय  सतर्कता  आयोग  ने  क्या-क्या

 सिफारिशें  की  है

 हस  संबंध  में  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की

 यदि  केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग  ने  झभी  तक  कोई  सिफारिश  नहीं  की  हे  तो  इसमें  विलम्ब  करने  के

 क्या  कारण  और

 इस  मामले  झो  शीघ्रतापूर्वक  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये

 गुल  मंत्री  एस»  छी०  :  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार
 केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग  ने  सृचित  किया  है  कि  मामले  को  बंद  समझा  जाए  ।

 से  उक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 जम्मू  और  कश्मीर  में  श्रेरक  निर्माण  कार्य  में  तथाक्रथित  छपत्ता

 9340.  श्री  शिवशरणा  क्या  गुष्ठ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  जम्मू  और  कश्मीर  में  बेरक  निर्माण  कार्य  में  बढ़े  पेमाने  पर  घपला  हुआ  हे  जैसा  कि  17
 1992  के  संडे  मेल  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  समाचार  में  यथाप्रकाशित  मामठे  के  तथ्य  क्या

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  और

 इस  संबंध  मेंਂ  क्या  आअनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  हे/की  जा  रही  हे  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मेत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  से  जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  से  सूचना  की  प्रतीक्षा  हे  ।

 जनजातीय  क्षेत्रों  क्रे  विकास  कार्य  में  तथाकृषध्यित  अभनियमितताएं

 9341.  श्री  बारे  लाल  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 28
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 क्या  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  मेंਂ  जनजातीय  क्षेत्रों  में  विकास  गतिव्रिधियों  मेंਂ  बरती  जा  रही

 अनियमितताओं  के  संबंध  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 हस  संझंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 कल्याण  मंत्री  सीलाराम  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ईसाई  मिशनरी

 9342.  श्री  लत्तित  क्या  गुड़  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  इस  समय  पंजीकृत  ईसाई  मिशनरियों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  हे

 इस  समय  विदेशी  सड़ायता  प्राप्त  करने  वाली  ऐसी  मिशनरियों  की  राज्यवार  सैख्या
 कितनी

 इन  मिशनरियों  द्वारा  पिछलो  तीन  वर्षों  से  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  प्राप्त  विदेशी  सहायता  का  राज्यवार

 ब्यौरा  क्या

 ऐसे  गेशदान  क्रिन-किन  देशों  से  प्राप्त

 (?)  क्या  हस  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  कि  इन  मिशनरियों  ने  इस  धनराशि  का  किस  रूप  में

 उध्योग  और

 यदि  तो  तत्संमंधी  ब्यौरा  क्या

 सेस्दीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लथा  गृढ़  मैश्नातय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०

 :  उपणब्ध  सचना  के  अनुसार  1-1-9)  को  भारत  में  पंजीकृत  विदेशी  क्रिश्वियन  मिशनरियों  की
 संख्या  1907  राउ्यवार  ब्योरं  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 से  विदेशी  अभिदाय  1976  के  अन्तर्गत  विदेशी  अभिदाय  प्राप्त

 क़रने/उसका  प्रयोग  करने  के  जल्िए  विशिष्ट  मिशनरियों  की  पूर्व  अनुमति  प्राप्त  करने  को

 आवश्यकता  नहीं  हे  ।

 (2)  से  प्रश्न  नहीं  उठता

 विवरण

 1.  आन्थ  प्रदेश  --  113

 »  असम  --  3

 3.  अिहार  --  255

 4.  सण्डीगढ़  --  3

 ५
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 जारी

 5.  दिल््री  न  37

 6.  गोवा  --  13

 7.  गुजरात  त-ः  164

 8.  हरियाणा  --  3

 9.  हिमाचल  प्रदेश  न्+  18

 10.  जम्मू  और  कश्मीर  -  7

 1)  कनटिक  न  233

 12.  मध्य  प्रदेश  ~  62

 13.  महाराष्ट  --  142

 14.  मणीपुर  न  6

 15.  मेघालय  64

 16.  मिजारम  6

 17.  नागालैंड  --  17

 18.  उड़ीसा  _  36

 19.  पांडिचेरी  --  22

 20.  पंजाब  -  2

 21.  राजस्थान  --  14

 22  सिक्किम  न

 23.  तमिल  नाडु  न  336
 24.  उत्तर  प्रदेश  --  144

 25.  पश्चिच्रम  बंगाल  च्क  206

 पासपोर्ट  कार्यालयों  में  कम्प्यूटर

 ५३43.  श्री  पी०  ही»  क्या  विदेश  मेत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ayy कागीकट  त्रिवेन्द्रम  के  पासपोर्ट  कार्यालयों  कितने  कम्प्यूटर  उपलब्ध

 इन  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  इनमें  से  कितने  श्रेकार  पड़े

 कया  सरकार  को  इन  कार्यालयों  से  पासपोर्ट  जारी  करने  में  देरी  करने  संबंधी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  देरी  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए



 17  1914  लिस्टित  उत्तर

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एब्रुआर्डो  से  हस  समय

 जिवेन्द्म  और  कोजीकोढ  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  कोई  ऑपरेशनल  कम्प्यूटर  नहीं  है  ।  486  कम्प्यूटरों  के  लिए

 उपयुक्त  पासपोर्ट  नियंत्रण  प्रणाली  विकसित  कर  ली  गई  है  जिसे  1992-93  के  दौरान  कुछ  पासपोर्ट  कार्यालयों

 में  लगाने  का  प्ररताव  है  ।  पासपोर्ट  जारी  करने  में  लगने  वाले  समय  को  कम  करने  के  लिए  कम्प्यूटरों  से

 पासपोर्ट  लिखने  के  व्यावहारिक  पक्ष  की  भी  जांच  की  जा  रही  हे  ।

 ओ०  एन०  जी०  झी०  स्टाइलਂ  शीर्घक  से  समाचार

 9344.  श्री  स्नल  कुमार  संडतत  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैझम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ;

 क्या  उनका  ध्यान  30  1992  के  एक्सप्रेसਂ  नई  दिल्ली  में  प्रकाशित

 ओलएन०जी»सी०  ह्टाइलਂ  शीर्षक  समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  इसमें  प्रकाशित  मामले  के  तथ्य  क्या  ओर

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकुतिक  गैश्व  मंत्री  ँ्ली०  हां  ।

 और  सरकार  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  देने  के  बाद  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  रिगोंਂ  को

 किराए  पर  लिया  गया  है  ।  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  सभी  एड्तियात  बरतती  है  कि  किसी  के  प्रति

 पक्षपात  न  हो  ।

 उड़ीयया  में  दैसाही  में  तेतत  शोध्यक  कारस्थाना

 9145.  श्री  गोपी  नाथ  गजपति  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  -

 क्या  आयल  एंड  टेडिंग  कारपोरेशनਂ  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  के  साथ  उड़ीसा  में

 देतारी  में  सेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करने  में  सहयोग  करने  के  लिए  सहमत  हो  गया

 यदि  तो  तत्संत्रंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  तेल  शोधक  कारखाने  की  अनुमानित  लागत  और  क्षमता  क्या  और

 (3)  क्या  तेल  शोधक  कारखाने  की  स्थापना  के  लिए  देतारी  मेंਂ  स्थान  का  चयन  कर
 लिया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  जी०  :  से  आठवीं/नौवीं  योजना
 अवधि  के  दौरान  पूर्वी  मारत  में  6  मिलियन  टन  प्रति  वर्ष  क्षमता  वाली  ग्रास  रूट  रिफाइनरी  स्थापित  करने  का

 इंडियन  आयल  कारपोरेशन  ने  प्रस्ताव  किया  है  और  उपयुक्त  स्थान  निर्दिष्ट  करने  के  लिए  एक  चयन
 समितिਂ  का  गठन  किया  गया  है  ।  पूर्वी  भारत  में  रिफाहनरी  स्थापित  करने  में  भाग  लेने  के  लिए  आयक्त

 टेडिंग  कंपनीਂ  ने  अपनी  इच्छा  प्रकट  की  हे  ।  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  हे  ।

 31
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 निजता

 प्  शॉल्सर  हा  ०2  में  श्य्ा  everest  का  उल्पादन

 9346.  झी  दाम  कृष्ण  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 इस  समय  पूर्वोत्तर  राज्यों  मेंਂ  खाद्याल्नोਂ  की  मांग  कितनी  है  तथा  ठन  राज्यों  मेंਂ  इनका  उत्पादन

 कितना  होता  है  :

 आठवीਂ  पैचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  की  ख़ाद्यान्नों  की  कमी  को  पूरा  करने  हेतु  क्या

 उपाय  करने  का  विचार

 क्या  सरकार  ने  इन  राज्यों  में  कृषि  उत्पादन  में  वृष्टि  करने  हेतु  कोड  नीति  तैयार

 की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुल्सापत्सी  उत्तर-पूर्षी  राज्यों  में

 खाद्यान्न  उत्पादन  50.14  लाख  मीटरी  टन  (1990-1991)  है  ।  योजना  आयोग  दारा  राज्यवार  मांग  का  आकलन
 नहीं  किया  गया  हे  ।

 से  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  में  सहायता  करने  के  लिये  राज्यों  समेकित  चावल  विकास

 कार्यक्रम  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  मक्का  व  और

 राष्ट्रीय  दाल  विकास  कार्यक्रम  जैसी  केन्द्रीय  क्षेत्र/केन्दीय  प्रायोजित  योजनाओं  का  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  है  ।
 ये  कार्यक्रम  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  भी  जारी  रहेंगे  ।

 कवाहझम  परियोजना  को  गैस  की  हप्लाई

 9347.  प्रो०  के०  औ०  थामझ  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैश्व  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  गैस  अथारिटी  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  की  कवास  परियोजना  को

 गेस  की  सप्लाई  कर  रहा

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 कया  गैस  की  सप्लाई  कवास  परियोजना  के  ब्रजाय  रिलायंस  पेटोकेमिकल  ज़्िमिटेड  यूनिट  तथा

 एस  आर  ग्रूप  के  स्प॑ज  लौह  संयंत्र  को  की  गयी  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  थरी०  :  से  विभिन्न
 परियोजनाओं  को  गैस  की  अनुबन्धों  तथा  उपलब्धता  के  अनुसार  की  गई  हे  ।  हालांकि  एन  टी
 पी  सी  की  कवास  परियोजना  को  गैस  की  आपूर्ति  करने  मेਂ  कुछ  बाधा  सामने  आई  वर्तमान  मेंਂ  गैस  की  आपूर्ति
 परीक्षण  तथा  परियोजना  आरम्भ  करने  के  कार्य  के  लिए  की  जा  रही  है  ।

 भेड़ों  का  खसैकर  प्रजनन

 9348.  ली  शाम  नाशायण  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  अन्य  देशों  में  मेड़ों  से  प्राप्त  की  जाने  वाली  ऊन  की  तुलना  मेंਂ  देश  में  प्रति  भेढ़  ऊन  की
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 ओसत  प्राप्ति  कम

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  ऊन  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  स्थानीय  भेड़  की  किस्मों  को  आयातित  पेड़ों  से  संकर

 प्रजनन  करने  हेतु  प्रयास  किए  गए

 यदि  तो  तत्संअंधी  ब्योरा  क्या  और

 (5-)  राज्यस्थान  मेਂ  इस  समय  ऐसे  कितने  पेड़  प्रजनन  केन्द्र

 कृषि  मंत्रात्त्य  में  राज्य  मंत्री  के०  ही०  हां  ।

 मारतीय  भेड़ों  से ऊन  की  कम  प्राप्ति  होने  के  मुख्य  कारण  हैं-इन  भेड़ों  का  आनुवंशिक  दृष्टि  से

 कमजोर  अपर्याप्त  चराई  संसाधन  और  कमजोर  प्रबंध  पध्दतियां  ।

 हां  ।

 ऊन  की  गुणवत्ता  मेंਂ  सुधार  करने  और  इसके  उत्पादन  मेंਂ  वृद्धि  करने  के  लिये  देशी  भेड़ों  का

 बेहतर  विदेशी  नस्लों  की  भेड़ों  के  साथ  संकर  प्रजनन  करवा  कर  भारतीय  कृषि  अनुसंभान  परिषद  और  कुछ
 राज्य  सरकारों  द्वारा  नई  नस्ल  की  भेढ़ें  विकसित  की  गई

 इस  समय  राजस्थान  में  178  भेड़  प्रजनन  केन्द्र  हैं  ।

 राजह्यथान  में  कृषि  उत्पादकता

 9349.  श्लीमती  वश्ुन्धरा  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  राजस्थान  में  हसकी  भौगोलिक  स्थिति  के  अनुरूप  कृषि  उत्पादकता  बढ़ाने  हेतु
 कोई  व्यापक  और  भाषी  योजना  तेयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इन  योजनाओं  को  लागू  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये

 कृषि  मैत्रातय  में  राज्य  मंत्री  मुक्तापत्सी  :  हां  ।  राजस्थान  सरकार
 ने  एक  व्यापक  सन्दर्शी  योजना  निरूषित  की  है  ताकि  राजस्थान  में  वहाँ  की  भोगोलिक  परिस्थितियों  के  अनुकूल
 कृषि  उत्पादकता  में  झुधार  लाया  जा  सके  ।

 ब्योरा  निम्न  प्रकार

 (i)  फील्ड  चैनलों/पाहप  लाइनों  की  मेंटे  पानी  का  कुशत्त  एवं  विवेकपूर्ण  सिंचाई
 की  छिड़काव/डिप  प्रणाली  को  लोकप्रिय  मू-जल  का  दोहन  तथा  किसानों  को  प्रशिक्षण  देने
 के  साथ-साथ  मध्यम  और  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  मेਂ  जल  सम्बन्धी  बजट  बनाना
 तथा  फसल  नियोजन  ।

 (ii)  पानी  के  दबाव  की  परिस्थितियों  के  फसल  विविधिकरण  जल  की  अधिक  खपत
 करने  वाली  फसलों  के  स्थान  पर  जल  की  कम  खपत  करने  वाली  फसलों  को  लोकप्रिय  बनाना  ।
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 आई-शुष्क  क्षेत्रों  में  तुम्मा  तथा  हिना  जैसी  गैर-परम्पशागत  फसलों  की

 खेती  शुरू  करना  ।

 (8)  वन-चारागाह  एवं  पगडण्डी  फसल-पध्दति  को  लोकप्रिय  बनाना  ।

 (४)  ख़राब  नृदाओं  का  सुधार  एवं  अंजर  भूनि  खिक्रास  ।

 (५)  शुष्क  के  विशेष  सन्दर्भ  में  बागवानी

 दूरस्थ  क्षेत्रों  मं  किसानों  को  उनके  घरों  पर  ही  आसानी  से  निवेश  उपलब्ध  कराना  ।

 निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  हें

 1...  सिंचाई  पाइप  लाहनों/क़िडकावकों/डिप  प्रणाली  स्थापित  करने  में  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे  हैं  ;
 जल  सम्बन्धी  बजट  तेयार  करने  तथा  फसल  में  किसानों  को  प्रशिक्षित
 किया  जाता  हे  ।

 2...  पानी  की  कमी  वादे  इज़ाकों  में  फसल  विविधिकरण  को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  हे  तथा  तुप्आा  और
 हिना  जेसी  ल्लाभकारी  फसलें  शुरू  की  जा  रही  हैं  ।

 प्ज्ज  बन-चारागाह  और  पगडण्डी  फसतल-नियोजन  के  तहत  बीजों  का  प्रदर्शन  एवं
 वितरण  करना  ।

 4...  खराब  मृदाओं  का  सुधार  तथा  बंजर  भूमि  पर  वृक्षारोपण  करने  में  रियायती  दर  पर  जिप्सम  का

 प्रयोग  करना  ।

 5...  राज्य  के  शुष्क-अचल  में  कस्टई  आँविला  के  पौध  रोपण  का  प्रवर्धन  एवं
 मसालों  और  फूलों  आदि  के  तहत  क्षेत्र  का  विस्तार  करना  ।

 6...  दूरस्थ  क्षेत्रों  मे  और  फुटकर  दुकानें  खोलने  के  त्निए  बीजों  के  मामले  में  10  किविटल  ओर  उर्वरक
 के  मामले  में  10  मी०  टन  स्टॉक  को  एक  बार  में

 रजिस्ट्रेशन/लाहसेन्स  शुल्क  में

 छूट  दी  जाती  हे  ।
 ,

 आपरेशनल  रिहर्स

 9350.  श्री  माणिकराल  होडल्या  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  व

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कुछ  जापरेशनल  रिसर्च  सेंटर  खोले  गए

 यदि  तो  देश  में  अब  तक  स्थापित  ऐसे  सेंटरों  की  संख्या  का  राज्यवार  ब्यौरा

 क्या

 इन  केन्द्रों  द्ेतु  स्थानों  के  चयन  का  क्या  आघार  और

 महाराष्ट  में  वर्ष  1990-95  के  दौरान  किन-किन  स्थानों  पर  ऐसे  सेंटर  खोलने  का

 विचार  है  ?
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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  शी०

 देश  में  व्याथड्टारिक  अनुसंधान  प्रायोजनाओं  की  कुल  संख्या  143  हे  ।  इन  केन्द्रों  की  राज्य-वार

 सूची  निम्नलिछित  हे  :--

 1.  आध  प्रदेश

 2.  जिहार  11

 3.  मध्य  प्रदेश  12

 4.  महाराष्ट  13

 5.  उड़ीसा  9

 6.  पश्चिम  अंगाल  7

 7.  उत्तर  प्रदेश  17

 8.  गुजरात  11

 9.  हरियाणा  10

 10.  मेघालय  2

 11.  केरल  6

 12.  पंजाब  8

 13.  तमिलनाडु  5

 14.  शाजस्थान  है|

 15.  हिमाचल  प्रदेश  2

 16.  जम्मू  और  कश्मीर  ]

 17.  कनटिक  6

 18.  असम

 जहां  तक  समस्या-परक  व्यावष्टारिक  अनुसंघान  प्रायोजनाओं  का  सम्बन्ध  स्थान  का  चुनाव
 स्थानिक  विशिष्ट  समध्याओं  जैसे  मृदा  कीट-ध्याधियों  का  प्रकोष  आदि  की  मौजूदगी  पर  आधारित  होता

 है  ।  संसाधन  प्रश्धध  से  सम्बन्धित  व्यावहारिक  अनुसंधान  प्रायोजनाओं  के  स्थान  का  चुनाव  विश्विष्ट  बारानी  क्षेत्रों
 मे  किया  जाता  हे  जहां  प्राकृतिक  संसाधनों  के  उपयोग  से  कृषि  उत्पादन  अढ़ेगा  ।

 1992-93  के  दोरान  महाराष्ट्र  में  कोई  नये  व्यावहारिक  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 नहीं  हे  ।

 अन्लर्देशीय  मत्स्यपालन  का  विकास

 9251.  श्री  अर्जुन  चरण  झेटी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 अन्तर्देशीय  जल्ल  में  मत्स्य  उत्पादन  को  बदावा  देने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाए  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  उड़ीसा  के  अन्तर्वेशीय  जत्ल  में  कितनी  मात्रा  में  मछलियों  का  उत्पादन

 किया  गया  ?
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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापत्ली  :  अन्तर्देशीय  जल  मेंਂ  मछलियों
 का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  कुछ  महत्वपूर्ण  कदम  इस  प्रकार  हैं  :--

 1...  मछुवारा  विकास  एजेंसी  और  खारा  जल  महछुवारा  विकास  एजेंसी  कार्यक्रमोਂ  जैसी  केन्द्रीय

 प्रायोजित  योजनाओं  के  माध्यम  से  ताजा  जल  और  खारा  जज्न  मछली  पालन  के  तहत  क्षेत्र  का

 विस्तार  करना  ।

 2...  प्रौद्योगीकी  का  उन्नयन  करके  उत्पादकता  बढ़ाना  और  उन्नत  आदानों  का  उपयोग

 करना  ।

 3.  मछली  पालन  में  निजी  क्षेत्र  की  भागीदारी  को  बढ़ाना  और  उन्हें  इसके  लिये

 प्रोत्साहित  करना  ।

 4.  1992-93  से  7  वर्षों  की  अवधि  के  लिये  283.00  करोड़  रुपये  की  लागत  पर  आन्ख्र

 उड़ीसा  और  पश्चिम  बंगाल  मेंਂ  श्रिम्प  पालन  के  लिये  लगभग  3000  हेक्टेयर  खारा  जल  क्षेत्र  का

 विकास  करने  और  आन्ध्र  पश्चिम  बिष्ठार  और  उत्तर  प्रदेश  में

 जत्ताशयो/“आक्स  बीਂ  प्रकार  की  झीलों  के  लगभग  51.000  हेक्टेयर  क्षेत्र  मे  मछली  पालन  का

 विकास  करने  के  लिये  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  एक  श्रिप्प  और  मछली  पाक्नन  परियोजना
 का  कार्यान्वयन  करना  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  अंतर्देशीय  जल  मेंਂ  पैदा  की  गई  मछलियों  की  मात्रा  हस
 प्रकार  हे  :--

 वर्ध  मीटरी  टन

 1988-8५  8५  69.90
 1989  --  १0  75.87

 83.29

 सेल  और  प्राकृतिक  गैश  आयोग  के  अन्तर्गत  चल  रष्ठी  परियोजनाओं  को  पूरा  करना

 9१352.  श्री  जगमीत  सिंह  :  क्या  पेड्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैश्व  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  चल  रही  परियोजनाओं  के

 पूरा  न  होने  के  कारण  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  में  7.278  मिलियन  टन  की  गिरावट  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 इन  परियोजनाओं  के  समय  पर  पूरा  न  होने  के  क्या  कारण  और

 ऐसी  प्रत्येक  परियोजना  को  कब  तक  पूरा  किया  जायेगा  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैच्य  मंत्री  ल्ी०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  हे  और  सभा  पटल  पर  रख  ही
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 दिल्ली  मेंਂ  अच्छों  क्षी  कथित  बिक्री

 9353.  हरी  डा०  थाई०  एस  राजशेखार  रेडडी  :  क्या  गृद्ठ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  जामा  मस्जिद  के  निकट  हरि  थाबू्  मजार  पर  भ्रस्चों  की  बिक्री  के  कुछ
 मामले  आए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 1990-1991  तथा  1992  के  हेरान  अब  तक  इस  संबंध  मेंਂ  कितने  लोगों  को  गिरफ़तार  किया  गया
 है  और  ठनके  विरुध्द  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  ऐसे  कितने  लोगों  पर  मुकदमा  चलाया

 गृह  मंत्री  एस०  जी०  :  दिएरती  पुलिस  ने  सृचित  किया  है  कि  हस  प्रकार  का  कोई
 मामला  उनके  ध्यान  नहीं  आया  हे  ।

 से  प्रशन  नहीं  उठता

 डजीरा-घिजयपुर-जगदीशपुर  गेश  पाइफप्लाइन  का  निर्माण

 9354.  श्री  धर्मपाल  चिंह  मकत्तिक  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेश्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गैस  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  ने  90  दिन  का  टेस्ट  इन  सर्टिफिकेट  जो

 विजयपुर  गैस  पाइपलाइन  के  निर्माण  के  संबंध  में  कुल  समेकित  प्रणाक्षी  की  पुष्टि  करता  सहित

 पूर्णा  प्रमाण  पत्र  जारी  करने  के  बाद  प्री  प्रतिधारण  धनराशि  मुक्त  नहीं  की

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गैस  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  हारा  ठेकेदार  पर  परिसमापन  क्षतिपूर्लि  लागू  करने  के  क्या

 कारण  हैंਂ  यदि  गेस  अथारिटी  आफ  इंडिया  गैस  की  पूरी  मात्रा  को  बेचने  में  समर्थ  हे  जिसे  हजीरा-घिजयपुर -
 ऊादीक्षपुर  द्वारा  हे  जाया  जा  सकता  और

 गैस  अथारिटी  आफ  इंडिया  लि०  दारा  वर्ष  1989  से  संच  का  घुगतान  रोकने  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मेश्री  ली०  से  एच०  थी०  जे०

 पाहफ्लाइन  के  निर्माण  के  संबंध  मेंਂ  गैस  अथारिटी  आफ  इंडिया  कि०  और  उनके  ठेकेदार  के  बीच  विभिम्न

 विवाद  मामला  न्यायाधीन  हे  ।

 पेट्रोलियम  डीलरों  को  कमीशन  की  मास  दर

 ५9355.  श्री  ए०  वेंकट  रेड्डी  :  कया  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस्त  मंत्री  यह  बताने  क्री  कृपा
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 ऊरेंगे  कि  :

 क्या  पेटोलियम  डीलरों  को  दिया  जाने  वाला  कमीशन  समान

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  को  संसद  सदस्यों  सहित  अन्य  क्तोगों  से लघु  और  सीमान्त  पेटोल  डीलरों  के  लिए
 कमीशन  में  वृद्दि  के  लिए  अध्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  हां  तो  उन  अम्यावेदनों  पर  क्या  कार्यवाह्दी  की  गई  हे  ?

 ऐटोन्टिशिस  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  .  और  एम  एसशल  एस
 डी  के  डीलरों  को  प्राप्त  ऊमीशन  की  दरें  निम्म  प्रकार  से  हैं  --

 कमीशन  प्रति  कि०

 स्लेब  की  कमीशन  (Go  ४९३७  58०

 0--360  308  एस
 ?.  0--360  229  145
 3.  361-600  204  77
 4.  ऊपर  204  70

 हां  ।

 मामला  सरकार  के  विचाराधीन  हे  ।

 छघिहार  में  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेश  की  स्थोज

 9१६७  श्री  भोगेन्द्र  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 पेटोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  की  खोज  हेतु  बिहार  के  किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया  है  तथा

 उन  स्थानों  का  ब्यौरा  क्या  है  जहां  पर  खोज  कार्य  शुरू  किया  गया  है  और  वहां  से  इन  उत्पादों  की  कितनी  मात्रा
 का  उत्पादन  होने  की  सम्भावना  और

 मधुबनी  जिले  में  दुएलीपटटी  चम्पारन  जिले  के  रक््सौल  मेंਂ  तथा  अन्य  स्थानों  पर  द्विलिंग  कार्य

 शुरू  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 पेडोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  जी०  भू-वेज्ञानिक  सर्वेक्षणों  के

 5  अन्वेषी  कुझों  की  डिलिंग  की  गहे
 और  एश्चिमी  च्ंपारन  जिले  के  कुएं  में  काम  चल  रहा  हे  ।  पूर्णिया  के  निकट

 ऊंपीय  सर्वेक्षण  भी  किए  जा  रहे  अभी  तक  कोई  हाइड्ोकार्थन  प्राप्त  हुए  हें  ।

 मथुथनी  और  चंपारन  जिलों  के  और  कुओं  की  ड्विलिंग  हुई  हे

 और  इस  क्षेत्र  में  आगे  अन्वेधी  कार्य  करने  के  लिए  कोई  उत्साहजनक  परिणाम  प्राप्त  नहीं  हुए  ।
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 ओलर्शाष्टरीय  गेर-हारकारी  घम्मेततन

 9357.  सैयद  शाहाबुद्दीन  :  क्या  विदेधशा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  -

 1991  और  1992  के  दौरान  आयोजित  उतर्राष्टीय  गैर-सरकारी  सम्मेलनों  के
 तिथियों  और  उद्देश्य  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनमें  मंत्री  और  अधिकारी  स्तर  पर  पृथक्-पृथक  सरकार  का
 प्रतिनिधित्व  किया  गया  और

 उन  अैतर्राष्ट्रीय  गैर-सरकारी  सम्मेलनों  के  तिथियों  और  उठदेश्य  का  ब्यौरा  क्या  है
 जिसमें  सरकार  ड्ाश  भेजे  गये  तथा  गैर-सरकारी  प्रतिनिधियों  ने  पृथक्-पृथक॒प्राग  लिया

 विदेश  मैआलय  में  राज्य  मंत्री  एहुआड़ों  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  और  सदन  की  मेज  पर  रख  दी

 आर्य  समाज  आन्दोलन  के  ह्थलंत्रता  घेनामियों  को  पेंशन  मंजूर  करना

 9355.  श्री  भूपेम्द्र  सिंह  क्या  गृह  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  1991  की  एक  रिट  याचिका  स॑०  75  में  यह  निर्णय  किया  था
 कि  आर्य  समाज  आन्दोलन  में  भाग  लेने  वाले  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  |  1980  से  पेंशन  मंजूर  की  जानी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्णैरा  क्या  और

 हस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 हंसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मैत्री  सथा  गृह  मैश्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  से  श्री  सुराज  सिंह  और  54  उन््य  व्यक्तियों  ने  जिन्होंने  सन  1938-39  के  आर्य  समाज

 आन्दोलन  मेंਂ  हिस्सा  लिया  था  और  उिन्हें  छः  माह  या  अधिक  का  कारावास  दिया  गया  था  किन्दु  जिन्हें
 प्राधिकारियों  हारा  उनके  देढ़  की  अवधि  पूरी  होने  से  पहले  ही  हेदराबाद  के  निजाम  के  जन्म  दिन  पर  अपने  आप

 छोड़  दिया  गया  उच्चतम  न्यायालय  पेंशन  की  स्वीकृति  के  लिए  माननीय  न्यायालय  के  निदेश  के

 एक  रिट  याचिका  दायर  की  ।  माननीय  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने  दिनांक  13-9-1991  के  निर्णय  में

 निदेश  दिए  हें  कि  इन  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  दिनांक  1-8-1980  से  पेंशन  स्वीकृत  की

 निर्णय  की  प्रतिलिपि  प्राप्त  होते  ही  संबंधित  व्यक्तियों  के  मामलों  पर  त्वरित  कार्रवाई  प्रारम्भ  की  गई  ।

 अब  तक  26  व्यक्सियों  जिन्होंने  पहचान  संबंधी  सभी  प्रकार  के  दस्तावेज  प्रस्तुत  कर  दिए  पेंशन

 स्वीकृत  कर  दी  गई  हे  ।  शेष  लोगों  पहचान  संबंधी  सभी  प्रकार  क॑  आवश्यक  दस्तावेज  प्राप्त  होने

 प्रेंशन  स्वीकृत  की  जाएगी  ।

 शष्ट्रीय  सिक्तलम  अनुसंधान  केन्द्रों  की  स्यापमा

 9359.  श्री  धर्मभिक्षम  :  क्या  कृधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  विभिन्न  भागों  में  राष्ट्रीय  तिलहन  अनुसंधान  केन्द्रों  को  स्थापित

 करने  का
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 यदि  तो  इसके  लिए  किन-किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया  और

 देश  में  तिल्लहनों  के  उत्पादन  मेंਂ  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  गये

 कृषि  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  के०  ही०  और  भारतीय  कृषि

 अनुसंघान  राजस्थान  में  तोरिया-सरसों  पर  एक  राष्टीय  अनुसंधान  केन्द्र  की  स्थापना  करने  जा

 रही  जूनागढ़  और  इन्दोर  में  क्रमशः  सूंगफीली  ओर  सोयाबीन  के  राष्टीय  अनुसंधान  के  केन्द्र

 पहले  से  ही

 तिलहनों  की  अनेक  किस्मेਂ  विकसित  की  गई  हैं  जो  जैव  और  अजैच  दबाव  रोधी  और  परम्परागत

 और  गेर-परम्परागत  मौसम  और  स्थितियों  के  क्षिए  उपयुक्त  हैं  '

 केन्द्र  दवारा  प्रायोजित  तिलहन  अनुसंधान  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  मूल  पौध  संरक्षण  सुधरे
 फार्म  उपस्करों  और  प्रदर्शनोंਂ  के  लिए  वित्सीय  सहायता  दी  जाती  हे  ।

 एल०  पी०  जी०  के  आअंटन  के  मानदेद

 9360.  श्री  जायनत्त  अश्लेदिन  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकुलिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  एल०  पी०  जी०  एंजेसी  के  आबंटन  हेतु  स्थान  के  चयन  तथा  वितशरक  के  कार्यक्षेत्र  के  निर्धारण  के  लिए
 क्या  नियम/मानवंड  निर्धारित  किये  गए

 पेट्रोलियम  और  प्राकुलिक  गेस  मंत्री  जी०  :  वर्तमान  नीति  के  आर्थिक

 उत्पाद  की  उपलब्धता  आदि  को  देखते  हुए  नगर  निगम  वाले  शहरों  सहित  देश  के  विभिन्न  स्थानों
 पर  चरणबद्  तरीके  से  एल०  पी०  जी०  की  एजेंसियां  खोली  जाती  हैंਂ  ।  विभिन्न  श्रेणियों  के अधीन  सभी  हीलरों
 का  चयन  स्वीकृत  चयन  बोड़ों  के  माध्यम  से  उद्योग  दिशा-निर्देशों  के  अनुसार  और  सरकार  के  विवेकानुसार  भी
 किया  जाता  हे  ।

 डीलर  का  विपणन  क्षेत्र  आमतोर  पर  झ्द्टर  के  नगर  निगम  की  सीमाओं  और  बाजार  के  आकार  तथा  क्षेत्र
 में  प्रयालन  कार्य  कर  रहे  डीलरों  की  संख्या  तक  सीमित  होता  है  ।  इसके  सभी  पर्वतीय  बाजारोंਂ  के

 एल०  पी०  जी०  डिस्टीष्यूटरों  ओर  शहरी  क्षेत्रों  में  कार्यरत  उन  डिस्ट्रीब्यूटरों  को  11  कि०  मी०  की  परिधि  में

 कनेक्शन  देने  की  अनुमति  हे  जो  दो  वर्षों  के  पूरा  होने  के  बाद  भी  अपर्याप्ठ  मांग  क्षमता  के  कारण  प्रचालन  के
 आर्थिक  रूप  से  व्यावहार्य  स्तर  तक  नहीं  पहुंच  पाते  हैं  ।

 फस्ततत  जीमा  योजना

 9561.  श्लीमती  ब्लाप्मता  दाजेश्वरी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क्रोंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  व्यापक  फसल  बीमा  योजना  के  अंतर्गत  और  अधिक

 सम्मित्तित  करने  और  इसके  अंतर्गत  और  क्षेत्र  बढ़ाने  का

 यदि  तो  तत्संश्ंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  योजना  के  ओतर्गत  अब  तक  कुल  कितने  दावे  बकाया  पढ़े

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुक्तापत्सी  और  वर्तमान  बृहत
 फसल  बीमा  योजना  के  तहत  और  अधिक  फसलों  को  शामिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  बृढत  फसल
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 बीमा  योजना  एक  क्षेत्र  आधारित  स्वैच्छिक  योजना  है  और  इसका  कार्यान्वयन  करने  वाली  राज्य  सरकारें/संघ

 शासित  प्रदेश  इस  योजना  के  तहत  किसी  बीमाकृत  फसल्ल  के  लिए  किसी  क्षेत्र  को  अधिसृचित  करने  के  लिए
 स्वतंत्र  बशरते  कि  उनके  पास  पिछले  पेदावार  आंकड़े  हों  और  प्रत्येक  मौसम  के  अत  में  16  फसल  कटाई
 प्रयोग  आयोजित  करने  की  क्षमता  प्राप्त  कर  ली  हो  ।  हस  प्रकार  बूहत  फसल  बीमा  योजना  के  तहत  क्षेत्र  बढ़ाने
 के  लिये  आवश्यक  कार्यवाही  करना  कार्यान्वयनकारी  राज्यों/संघ  शासित  प्रशासनों  का  काम  है  ।  और

 अधिक  फस्चल्लों  को  शामित्न  करने  की  कार्यान्वयनकारी  राज्यों/संध  शासित  प्रदेशों  की  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 हाल  ही  में  यह  निर्णय  लिया  गया  हे  कि  यद्यपि  वर्तमान  योजना  अपने  विद्यमान  स्वरूप  मेंਂ  जारी  परन्तु  सभी

 और  सभी  जोखिमों  में  सभी  फसलों  को  शामिज्ञ  करते  हुए  एक  मार्गदर्शी  योजना  प्रत्येक  राज्य/संघ

 शासित  प्रदेश  के  एक  जिले  मेंਂ  लागू  की  जाए  और  प्रीमियम  की  बीमांकित  दर  पर  प्रभार  लिया  जाये  ।  प्रस्तावित

 योजना  को  तैयार  करने  के  लिए  कार्यवाही  शुरू  की  गई  हे  ।

 अब  तक  के  कुल  बकाया  दावे  जिनका  धुगतान  बृहत  फसल  बथ्रीमा  योजना  के  तहत  अभी  किया

 जाना  291.75  करोड़  रुपये  के  हैं  ।

 भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  का  शासी  निकाय

 9362.  श्री  कृष्णादस्स  सुल्सानपुरी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  भारतीय  सांस्कृतिक  संजंध  परिषद्र  के  शासी  निकाय  के  वर्तमान  सदस्यों  के  क्या

 नाम  और

 इस  निकाय  के  गठन  की  विशेष  बातें  क्या  हैं  और  इसके  सदस्यों  का  चुनाव  किस  किस  प्रकार

 किया  जाता  हे  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मेश्री  एड्ुआडों  संक्गन  हे  ।

 संलग्न  हे  ।

 सारतीय  सांस्कृतिक  संश्रंघ  परिषद  के  शासी  निकाय  के  सदस्यों  की  सूची

 1.  हा०  शंकर  दयात्त  शर्मा

 भारत  के  उप  राष्ट्पति/अध्यक्ष,  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद

 श्री  जे०  एन०  दीक्षित

 विदेश  सचिव/उपाध्यक्ष,  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद
 क्र

 3.  श्रीमती  पुपुल  जयकर

 भारतीय  सांस्कृतिक  संमंध  परिषद

 4.  श्री  एथ०  वाई०  शारदा  प्रसाद

 भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद

 5.  श्रीमती  नजमा  हेपतुक्तला
 उप  राज्य  सभा
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 6.

 7.

 है

 9.

 0

 भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद

 हे

 ४

 एज

 जारी

 श्री  अश्विन्द  त्रिवेदी  संसद  सदस्य

 श्रीमती  बिघु  कुमारी  संसद  सदस्य

 .  हा०  डी०  पी०  कलकत्सा

 ग्री  एम०  अकमर

 श्री  अनिल  ओर्डिया

 सचिव

 .  श्री  भास्कर  घोष

 सचिव

 डा०  कपिला  वात्सयायन

 हेदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  कला  केन्द्र

 .  श्रीमती  मीरा  कुमार

 श्री  के०  ए०  चंद्रशेखरन
 अपर  सचिव

 विदेश  मेत्राल्तय

 डा०  लोकेश  चन्द्र

 भारतीय  सांस्कृतिक  अकादमी

 श्रीमती  मल्लिका  साराभाई
 दर्षणण  कत्ता  अकादमी

 डा०  मन  मोहन  वित्त  नई  दिल्ली

 सी०  नारायण  रेड्डी
 उप  तेलुगु  हेदराबाद

 श्रीमती  बीना  सीकरी

 भारतीय  सांस्कृटिक  संबंध  परिषद

 तीन

 वित्त

 के  जिसकी  एक  प्रति  संसद  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई
 के  के  अनुसार  शासी  निकाय  में  निम्नलिखित  सदस्य  शामिल
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 विधरण  --  2  जारी

 ६<  आम  सभा  के  लिए  मनोनीत  सदस्यों  में  से  भारत  सरकार  हारा  मनोनीत  तील

 6.  आम  सभा  द्वारा  अपने  सदस्यों  मेंਂ  से  नौ  सदस्य  चुने  जाएंगे  जिनमें  स ेकम  से  कम  एक  राज्य  सभा

 का  सदस्य  और  दो  लोक  सभा  के  सदस्य

 दिकली  में  प्रिफूट  एण्ड  फ्रेडिट  ोसाइटियां

 9363.  श्री  घिजय  कुमार  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिल्ली  में  आज  की  तारीख  तक  कितनी  पंजीकृत  कॉपरेटिव  प्रिफ़ट  एण्ड  क्रेडिट  सोसाहटियां  चल

 रही

 क्या  अनेक  प्िफ़ट  एण्ड  फ़ेडिट  सोसाइटियां  पांच  वर्षों  स ेअधिक  समय  से  चलने  के  बावजूद
 अपनी  वार्षिक  आम  बैठकों  का  आयोजन  करने  मेंਂ  असफल  रही

 यदि  ऐसी  कितनी  सोसाइटिणं  हैं  जिन्होंने  अपनी  वार्षिक  आम  बैठक  नहीं  बुल्ताई
 और

 उन  सोसाहइटियों  के  विरूध्द  क्या  कार्रवाई  की  गई  हे/कराने  का  विचार

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुल्लापत्ली  :  आज  की  स्थिति  के  अनुसार
 दिल्ली  मेंਂ  1179  रजिस्टर्ड  थ्रिफ़ट  और  क्रेडिट  सोसाइटियां  हैं  ।  इनमें  से  800  कार्यरत  हैं  तथा  शेष  निष्क्रिय  हैंਂ

 या  समाप्त  हो  गई

 से  वार्षिक  आम  बैठक  बुलाना  इस  संअंध  में  अनाए  गए  अधिनियमों  तथा  नियमावली  में

 निहित  प्रावधानों  के  अनुसार  संबध्द  सोसाइटी  के  सचिव  का  कार्य  हे  ।  सचिव  द्वारा  वार्षिक  आम  बैठक  न  बुलाने
 के  बारे  में  यदि  कोई  शिकायत  मिलती  तो  अध्यपेक्षा  बैठक  बुलाने  के  प्रश्न  पर  कॉपरेटिय

 सोसाइटीज  दिल्ली  के  रजिस्टार  हारा  विचार  किया  जाता  है  ।  ऐसी  अध्यपेक्षा  बैठक  बुलाने  के

 लिए  कार्यरत  थ्विफट  एंड  क्रेडिट  सोसाइटियोंਂ  से  कॉपरेटिव  दिल्ली  को  कोई  अनुरोध
 प्राप्त  नहीं  हुआ  हे  ।

 धम-हिवीजनल  मुरूयालयों  में  एल०  पी०  जी०  एजेंसियां

 9364.  श्री  दत्तात्रय  बंडाए  या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस्ल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 हरी  अन्ना  जोशी

 करेंगे  कि  :

 देश  में  ऐसी  सबअ-डिवीजनल  मुख्यालयों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  जहां  अब  तक  एल्न०पी०जी०

 एजेंसियां  नहीं  खोली  गई

 (ae)  क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  सभी  सब्र-डिवीजनल  मुख्यालयों  मेंਂ  एल०  पी०  जी०  एजेंसी  खोलने

 का  ओर

 यदि  तो  तरत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  उसकी  क्या  समय-सौमा  निर्धारित  की  गई

 है  ?
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 पेट्रोलियण  और  प्राकृतिक  गेह  मंत्री  औी०  :  यह  सूचना  सरकार  द्वारा  नहीं  रखी

 जाती

 से  आर्थिक  उत्पाद  की  उपलब्धता  आदि  को  देखते  हुए  20,000  और  इससे
 अधिक  आबादी  वाले  सब  डिवीजनल  मुछ्यालयों  सहित  देश  के  विभिन्न  स्थानों  पर  चरणबद  तरीके  से

 एल०्पी०जी०  की  एजेंसियां  खोली  जाती  हें  ||

 मानतरछिल  हीप

 9365.  प्रो०  शीला  वर्मा

 पीमती  दीपिका  एच०
 लेफीबाकण  ]

 :  क्या  गूह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  ऐसे  द्वीपों  की  संख्या  कितनी  है  जिस  पर  मलुष्यों  की  आबादी  नहीं

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  द्ीपों  को  विकसित  करने  की  दृष्टि  से  वहां  भूतपूर्ष  सेनिकों  एवं  अन्य

 प्रगतिशील  बेरोजगार  युवकों  को  पुनर्वास  प्रदान  करने  का  और  ४

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 गृह  मंत्री  एस०  जी०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल
 पर  रख  दी

 सांस्कृतिक  केन्द्र

 9366.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  घलराज  पासी

 भारत  ने  किन-किन  देशों  में  सांस्कृतिक  केन्द्र  स्थापित  किए

 इन  केन्दों  के  कार्यों
 की  मुख्य  विशेषताएं  क्या-क्या  हैं  और  हन  केन्द्रों

 के
 क्या  परिणाम  निकले

 क्या  सरकार  का  विचार  अन्य  देशों  मेਂ  और  अधिक  सांस्कृतिक  केन्द्र  स्थापित  करने

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  हस  प्रयोजनार्थ  कितनी  राशि  नियत  की  गई

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एड्ुआ्डों  :  और  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध

 परिषद  ने  काहिरा  शर्लिम  जार्जटाउनः  जकार्ता  पोर्ट  श्तुई  ,
 मास्को  पारामारिबो  और  लन्दन  में  सांस्कृतिक  केन्द्रों  की  स्थापना  की

 है  ।

 ये  केन्द्र  सभी  वर्गों  के  स्थानीय  नागरिकों  के  साथ  सम्पर्क  विकसित  करते  हैं  और  उन्हें  बनाए  रखते  हैं  ।

 इन  वर्गों  में  सांस्कृतिक  विश्वविद्यालय  और  सहयोगी  संस्थान  शामिल  हैं  ।

 इन  केन्द्रों  में  आडियो  वीडियो  वाच्य-यंत्र  और  व्यावसायिक  अध्यापक  और  कलाकार  हैं  ।
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 इन  केन्द्रों  ने  अपने  कार्य  संचालन  देशों  भारत  की  सांस्कृतिक  विरासत  के  प्रति  अधिक  जागरूकता  और
 हत्ता  पैदा  की  है  ।

 से  नए  सांस्कृतिक  केन्द्र  खोले  जाने  के  सभी  प्रस्तावों  पर  वित्तीय  संसाधनों  की  उपलब्धता
 को  ध्यान  मेंਂ  रखकर  विचार  किया  जाता  है  ।  इस  कार्य  के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  मेंਂ  कोई  राशी  निर्धारित

 नहीं  है  ।
 मिजोरम  मेंਂ  तेल  और  प्राकृतिक  गैश

 9367.  डा०  सी०  घिलवेरा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेशय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मिजोरम  में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  उपलब्ध  होने  की  कोई  सम्भावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  क्षोत्रों  के  नाम  क्या

 क्या  बमिलखावनालिर  में  खनन  कार्य  पूरा  कर  हिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्योरा  क्या

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैश  मंत्री  कौ०  :  अब  तक  मिजोरम  में  तेल

 और  प्राकृतिक  गैस  की  कोई  खोज  नहीं  हुई  हे  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  बिलखावनातिर  के  नजदीक  एक  कृप  की  खुदाई  9368. sf शाजेन्दर आग्निडोन्नी : क्या जिदेश मंत्री यह बताने की  मौ०  की  गहराई  तक  की

 गई  थी  और  चूंकि  यह  सूखा  था  अतः  इसे  छोड़  दिया

 जर्मनी  के  साथ  द्विपक्षीय  मेत्री  समझौता

 9368.  ह्ली  शाजेन्दर  आग्निडोन्नी  :  क्या  जिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  जर्मनी  के  साथ  कोई  ड्रिपक्षीय  मेत्री  समझौता  करने  का

 यदि  तो  तस्संजंधी  ब्योरा  कया  हे  और  इस  पर  कथ  तक  हस्ताक्र  किए  जाने

 की  संभावना

 विदेश मंत्रालय में राज्य मंश्री एहुआडों नहीं । प्रश्न नहीं उठता । कोकटाक जत्त विद्युत परियोजना द्वारा क्षति 9369. श्री कश्रीन््द्र पुरकायस्य : क्या कृधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या लोकटाक जल विद्युत परियोजना के पूरा हो जाने के बाद मणिपुर के सोनवाल और भीष्मपुर जिले के धान के खेत और गांव प्रतिवर्ष ढूब जाते 45
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 यदि  तो  अब  तक  कितने  गांव  और  कृषि  पट्टा  घूमि  का  कितना  क्षेत्र  ढूण

 क्या  इस  प्रकार  दुबे  कृषि  पट्टा  भूमि  के  मालिकों  और  गांवों  को  क्षतिपूर्ति  करने  की  सरकार  की

 कोई  योजना  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कृधि  मेश्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुल्तापत्सी  छोकटाक  जल  विद्युत
 परियोजना  लोकटाक  झील  के  पानी  का  उपयोग  करती  है  |  यह  झील  एक  प्राकृतिक  हौत  है  और  इस
 परियोजना  के  लिये  कोई  कृत्रिम  जलाशय  नहीं  बनाया  गया  है  ।  इस  इस  परियोजना  से  कोई  अतिरिक्त
 क्षेत्र  नहीं  ढूबेगा  ।

 से  ये  प्रधन  नहीं  उठते  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  घोरट  में  कुंओं  से  निकलने  वाली  गैस  का  ठपफ्योग  छरना

 9370.  झ्ली  राम  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैझहा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  वाराणसी  से  प्रकाशित  होने  वात्ते  15  1992  के  देनिक

 बंगाल  में  सठदी  अरब  से  अधिक  तेलਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर

 दिलाया

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  की  गई  कार्रवाई  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  पश्चिम  बंगाल  मेंਂ  बोरट  में  खोदे  गए  कुएं  से  अभी  भी  गैस  निकल  रही  है  जिससे  लोगों  के

 जानमाल  को  खातरा  पैदा  हो  गया  और

 यदि  तो  सरकार  हारा  गैस  के  उपयोग  के  लिए  बनाये  जाये  कार्यक्रम  का  ब्यौरा

 क्या

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  थी०  हां  ।

 (@)  बंगाल  बेसिन  में  1949  में  अन्वेषण  कार्य  शुरू  किया  गया  था  और  यह  अभी  भी  चल  रहा  है  ।

 गहन  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षणों  के  4।  अन्वेषी  कूपों  की  पहले  ही  ड्विलिंग  हो  गई  है  जो  सूखे  निकले  ।
 वेधनाधीन  लुएं  में  तेल  होने  के  संकेत  मिले  हैं  जहां  परीक्षण  कार्य  चत्त  रहा  है  ।  बोली  के  चोथे  दौर

 के  आधीन  भारतीय  और  विदेशी  निजी  कंपनियों  को  तटवर्ती  क्षेत्र  के  2  ब्लाकों  और  अपतटीय  क्षेत्र  के  तीन
 ब्लाकों  की  पेशकश  की  गई  हे  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  महीं  उठता  ।

 एल०  पी०  जी०  कनेक्पानों  के  लिए  विकाश्य  पत्र  का  जिक्र
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 9371.  श्री  नवत्त  किशोर  राय

 )

 :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैच्  मंत्री  यह  बताने  की

 ae

 श्री  राम  सागर

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  8  1992  के  देनिक  जनसत्ता  मेंਂ  कनेक्शन  के  लिए  विकास

 पत्र  खरीदने  की  शर्त  से  परेशानीਂ  शीर्थक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 कया  सरकार  ने  200/-  रुपये  के  विकास  पत्र  को  250/-  रुपये  में  बड़े  पैमाने  पर  बिक्री  कर  रहे

 एजेंटों  के  विरुष्द  कोई  कार्यवाही  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 पेट्रोलियम  आर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  क्षी०  :  से  तेल  कंपनियों  ने

 रिपोर्ट  दी  है  कि  जयपुर  के  जिला  प्राधिकारी  न ेएक  आदेश  जारी  किया  है  जिसमें  अत्लवर  के  सभी  ढिस्टीब्यूटरों
 को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  विकास  पत्र  के  प्रति  गैस  के  नए  कनेक्शनों  के  लिए  ब्रुकिंग  करें  ।  तेल  कंपनियों  के

 अनुरोध  पर  सरकार  ने  आदेश  वापिस  ले  लिए

 पेट्रोलियम  उत्पादों  की  ख़पल

 9372.  श्री  बरिस्िंह  चाबड़ा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  पेट्रोक्नियम  उत्पादों  का  कुल  कितना  उत्पादन

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पेटोलियम  खपत  वाले  क्षेत्रों  मेंਂ  पेटोलियम  उत्पादों  की  क्षेत्रवार  कुल
 कितनी  खपत  हुई  :

 क्या  इन  तीन  वर्षों  में  उत्पादन  का  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कियां  गया  और

 यदि  तो  हसके  क्या  कारण

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  औ०  :  पेटोलियम  उत्पादोंਂ  का  कुल
 उत्पादन  :--

 एम  एम  टी
 90  50,078

 50.086
 *  1991-92  92  50,425

 *  अनंतिम  प्रमुख

 वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  लिए  कुछ  पेटोलियम  उत्पादों  की  क्षेत्रवार  खपत  संलग्न  विवरण
 में  दी  गई  वर्ष  1991-92  के  दौरान  की  खपत  के  क्षेत्रवार  ब्यौरें  अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 हां  ।

 प्रह्नन  नहीं
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 त्र्ध  1989-90  और  1990-91  के  हौरान  या  प्रमुख  पेट्रोलियम्न  उत्पादों  की  क्षेत्रवार

 अनुमानित  खपत

 टी  एम  टी

 Cao  के०  औ०

 1989-90  1990-91

 ह्लघे

 ः

 11.22

 ह

 1039

 अन्य  सीधे  उपभोक्ता  277.63  288.32

 रीसेलरों  की  मार्फत  खपत  7949.74  8124.29

 जोड़  :  8238.59  8423.00

 एल०  पी०  जी०

 वरेलू  1810  1894

 ग्राणिज्यिक/उच्चोग  422  487

 अन्य  ३6  34

 जोड़  :
 2S sacs 1835  उढह

 नैफ्था

 उर्वरक  842  166

 पेटो  केमिकल  842  76

 अगम्य  673  838

 जोड़  :  3350  रा  3446

 एस०  एच्च०  सी

 परिवहन  छुदरा  व्यापार  318

 बुक्ष  रोपन/खादा  270  104

 विद्युत  उत्पादन  1512  1431

 उद्योग  457  473

 अन्य  457  473

 लोड रा 20706
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 सारत  और  पाकिस्तान  के  श्रीच  तास्सथिक  नियंत्रण  रेखा  पर  कैंटीले  तार  तगाना

 9373.  श्री  ह्माईमस  मरान्ही

 भधरीमती  शीला  गौतम  »:  क्या  गूृष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भरी  राजेश  कुमार

 क्या  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  पूछ  क्षेत्र  में  वास्तविक  नियंत्रण  रेखा  पर  कंटीले  तार  नहीं

 लगाये  गये

 यदि  तो  भारत  सरकार  पमरारत  और  पाकिस्तान  के  जीच  वास्तविक  नियंत्रण  रेखा  का  पता
 किस  आधार  पर  छागाती  और

 आवश्यक  कंटीले  तार  कब  तक  लगाये  जायेंगे  ?

 झंधदीय  कार्स  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मेत्री  एम  एम०
 :  जी  श्रीमान  ।

 जैसा  कि  नाम  से  ही  जाहिर  रेखाਂ  उस  क्षेत्र  पर  आधारित  है  जो  वास्तव  में  भारत

 और  पाकिस्तान  के  नियंत्रण  में  हे  और  समझौते  के  अनुसार  दोनों  सरकारों  हारा  मान्य

 हे  ।

 इस  समय  ऐसी  कोई  योजनाएं  नहीं  हैं  ।

 घरेलु  प्रयोग  के  लिए  रधोई  गेस  पर  राज  झडायता

 9374.  डा०  काल  बहादुर  क्या  पेट्रोत्तियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा
 कोंगे  कि  :

 क्या  सरकार  रसोई  गैस  के  घरेलु  प्रयोग  पर  राज  सहायता  उपलब्ध  कर  रही

 यदि  तो  प्रति  सिलिंडर  ज्ञागत  मृल्य  कितना

 इस  लागत  मुल्य  में  शामिल  सरकारी  दुलाई  और  प्रशासकीय  व्यय  का  अलग-अलग  ब्यौरा

 क्या

 क्या  सरकार  ने  लागत  मुल्य  को  कम  करने  के  लिये  कोई  कदम  उठाये  और

 पदि  तो  उसके  परिणामस्वकुप  द्वागत  मृत्य  मेंਂ  कितनी  कर्मी  होने  की  संभावना

 पे्टोलियट  और  प्राकृतिक  गैचा  मैजी  औ«  हां  ।

 और  उत्पादन  की  लागत  और  इसके  विभिन्न  तत्व  अलग-अक्षग  यूमिटों  में  अला-अत्ग

 होते  हैं  ।  खुदरा  कीमतोਂ  में  भंडारण-स्थल्त  की  डीलर  का  स्थानीय  लेवियां  और  कर

 शामिल  और  ये  ठालग-आअजग  स्थानों  पर  अलग-अलग  होती

 (८)  और  यश्षणि  उत्पादन  की  लागत  का  प्रमुख  दत्व  कच्ची  सामग्री  की  लागत  उत्पादक

 49
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 यूनिटों  के  प्रचालन  में  सुधार
 के

 लगातार  प्रयास  किए  जाते  हैं  ताकि  संसाधन  की  लागते  कम

 की  जा

 इंडियन  आयल  द्वारा  अधिगृड़ीत  की  गई  भूमि  के  मालिकों  के  परिवारों  के  धदस्य
 रोजगार

 9375.  श्री  मदन  लाल  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  स्थित  घेवरा  गाँव  की  मूमि  इंडियन  आयल  के  लिए  अधिगृहीत  कर  ली

 गई

 क्या  दिए  गए  समक्षौते  के  अनुसार  उन  लोगों  के  परिवारों  में  से  एक  व्यक्ति  को  राजगार  प्रदान

 किया  जिनकी  भूमि  अधिगृहीत  की  गई

 यदि  तो  कितने  व्यक्तियों  को  अब  तक  रोजगार  प्रदान  किया  जा  चुका

 क्षेष  लोगों  को  रोजगार  नहीं  दिये  जाने  के  क्या  कारण  और

 सरकार  शेष  परिवारों  के  लोगो  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कवम  उठाने  पर

 विचार  कर  रही  हे  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकुलिक  गैस  मेत्री  श्ी०  हां  ।

 से  (5)  इंडियन  आयल  कारपोरंशन  ने  रिण्र्ट  दी  है  कि  मू-स्वामियों  को  रोजगार  देने  के  संबंध  में

 ऐसा  कोई  समझौता  नहीं  हुआ  ऐसे  18  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया

 दिलसी  में  चोरियां

 9376.  श्री  गोविन्द  चन्द  क्या  गुल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  पिछले  अनेक  वर्षों  से  दिल्ली  में  चोरियों  की  घटनाएं  बढ़  रही

 वद  तो  क्या  यह  दिज्ली  पुलिस  के  कुछ  कर्मियों  और  स्मैक  और  नशीली  पढायों  के  लती

 लोगो  की  सांठ-गांठ  क  कारण  हो  रहा

 क्या  सरकार  दा  विचार  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 गृ़  संत्री  एस»  Bo  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  चोरी  के  जिन  मामक्तों  की  सूचना
 दी  उनकी  संख्या  हस  प्रकार

 वर्ष  मामलों  की  संख्या

 1989  12.335
 1990  12.217
 1991  13.145

 दिल्ली  पुलिस  ने  सूचना  दी  हे  कि  विल्ली  में  चोरी  के  मामले  पुलिस  कर्मियों  की  सांठ-गांठ  से
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 नहीं  हो  रहे  हैं  ।  जहां  तक  स्मैक  और  मादक  द्रष्य  सेवियों  के  साथ  सांठ-गांठ  का  संबंध  दिल्ली  पुलिस  ने

 सूचना  दी  है  कि  ऐसा  कोई  रिकार्ड  उपलब्ध  नहीं  हे  ।

 और  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 उग्रवादियों  और  अकालियोਂ  के  बीच  झ्ांठ-गांठ

 9377.  श्री  मोहन  सिंह  [
 श्री  झुखेन्दु  खरा

 [

 क्या  सरकार  को  पंजाब  में  चुनावों  के  अह्विष्कार  के  मसले  पर  उपग्रवादियों  और
 अकालियों  के  ब्रीच  सांठ-गांठ  होने  की  जानकारी  और

 यदि  तो  तत्संअंधी  ब्यौरा  क्या

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मैश्री  एम०  एम०
 :  और  तथ्यों  का  पता  ज़गाया  जा  रहा  है  और  सभा  पटठा  पर  रख  विए

 जायेंगे  ।

 क्या  गूृह्द  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे

 समिटਂ  में  गैर-सरकारी  संगठन

 9378.  डा०  रथि  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  रियो-डि-जेनेरो  में  होने  वाले  आगामी  समिटਂ  में  विश्व  पर  के  ऐसे  गैर -
 सरकारी  संगठनों  द्वारा  भाग  लिये  जाने  के  बारे  में  जानकारी  है  जो  अच्छी  अर्थव्यवस्था

 विकास  और  पर्यावरण  इत्यादि  जैसे  क्षेत्र  में  सक्रिय

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  भारत  से  गैर-सरकारी  संगठनों  की  सुदृढ़  उपस्थिति  सुनिश्चित  करने  का

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  वित्तीय  अथवा  अन्य  सहायता  प्रदान  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 घिदेश  मैत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डों  से  3)  से  14  1992  तक

 रियो-डि-जेनेरो  मेਂ  पर्यावरण  और  चिकास  पर  होने  वाली  संयुठत  राष्ट्र  कॉफ़ेस  में  विश्व  के  विभिन्न  भागों  से

 गैर-सरछारी  संस्थाएं  भाग  लेंगी  ।  ये  संस्थाएं  1992  फोरम  सब्चित  उसी  समय  होने  वाले  समानान्तर

 आथोजनों  भी  भाग  लेंगी  ।  यद्यपि  भारत  की  अनेकों  गैर-सरकारी  संस्थाएं  इस  आयोजनों  में  पाग

 तथापि  सरकार  का  इसके  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  का  कोई  विचार  नहीं  हे  ।

 दक्षिण  झारत  में  प्राकृतिक  गैस  की  हप्लाई  करने  हेतु  पाइपलाइन  जिछाना
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 बताने
 झ्ौ  नितीश  कुमार

 करेंगे

 क्या  दक्षिण  भारत  में  प्राकृतिक  गैस  की  सप्लाई  करने  हेतु  पाइपत्ताइन  बिछाने  की  सम्भाव्यता
 का  पता  लगाने  के  लिए  1990  में  गठित  की  गई  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया

 यदि  तो  उक्त  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्योरा  क्या  और

 सिफारिशों  के  फ़ियान्दथयम  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 पेड्रोलियम  और  प्राकृतिक  नेस  मंत्री  भी०  :  से  समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त
 हो  गई  है  और  उसकी  जांच  की  जा  रही  हे  ।

 हिगों  को  फजिराये  पर  तोना

 9380.  श्री  संदीपन  भगवान  थोराट  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  में  कितने  रिगों  को  किराये

 पर  किया

 उन  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्या  हे  जिनसे  ये  रिग  किराये  पर  लिये  जाते  हैं  तथा  किस  ठेके  दर  पर

 लिये  जाते

 उक्त्त  अवधि  के  ढैरान  कितने  घरन  का  भुगतान  किया  ओर

 अभी  शक  लप्यित  देव  राशि  का  ब्योरा  क्या  हैं  और  इसके  भुगतान  हेतु  क्या  कार्यवाही  किये  जाने

 का  चिचार

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  पी०  :  विभिन्न  समयों  प्रेਂ  चार्टर  हायर

 के  अंतर्गत  शिगों  की  विभिस्न  संख्या  प्रचालन  फरती  हैं  |  1-5-1992  की  स्थिति  के  अनुसार  30  रिगें  चार्टर  हायर

 पर

 और  ये  रिऐें  विदेशी  और  भारतीय  कम्पनियों  दोनों  से  करीब  7000  अमेरिकी  डालर  से

 29000  अमेरिकी  हालर  के  बीच  विभिन्न  दरों  पर  भाड़े  पर  ज्ञी  गई  थी  ।  इन  रिगों  के  लिए  गत  तीन  वर्षों  के

 दोरान  घुगतान  की  गई  कुल  राशि  का  करीब  299  करोड़  रूपए  का  हिसाब  बैठता  है  ।

 (a)  धिभिन्न  कारणों  से  कुल  करीब  १5  करोड़  रूपए  का  बकाया  अभी  भी  बाकी  है  ।  हन  इस  बकाए

 को  अतिशीघ्र  निष्यादित  किए  जाने  की  आशा

 एल०  पी०  जी०  घितोनशत

 9381.  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  बाइडे  :  क्या  पेट्रोस्तियम  और  प्राकृतिक  गैस  मेंत्री  यद्ठ  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 52



 17  1914  लिखित  उत्तर
 ४७७००  ब  नमक  काअआनममन

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  2४  1992  के  इंडियन  एक्प्रेस  में  फार  एल०
 पी०  जी०  सिलेन्डरसਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाधार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हे  और  कण  इस  बारे  मेंਂ  कोई  जांच  की  गई

 यहि  तो  दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  के  विरृद्  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 उपभोक्साओं  के  हितों  की  रक्षा  करने  हेतु  क्या  उपाय  किये  गये

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  लौ०  हां  ।

 और  इस  समाचार  के  संधंध  में  इंडियन  आय  कारपोरेशन  तथा  भारत  पेटोलियम
 कारपोरेशन  ने  कान  बीन  की  हे  ।  डढीलरों  के  ढाश  किये  गये  अनाचारਂ  का  कोई  विशिष्ट  मामला  प्रमाणित  नहीं

 हुआ  है  ।  इन  दो  कंपनियोंਂ  ने  यह  सृचित  किया  है  कि  विजयवाड़ा  मेंਂ  एल०  पी०  जौ०  रिफल  की  पर्याप्त

 उपलब्धता  के  जलिए  उन्होंने  विभिन्न  आवश्यक  कदम  उठा  लिये  हैं  ।

 एल०  पी०  जी०  डिस्टीब्यूटरों  के  काम  की  निगरानी  नियमित  एवं  आकस्मिक  निरीक्षण  दाता
 निरन्तर  की  जाती  है  ।

 भारत  के  भूतपूर्व  घृरुय  त्यायाघीश  की  मृत्यु  की  जांच  रिपोर्ट

 9382.  श्री  इन्द्रजील  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  भूतपूर्व  मुख्य  न्यायाधीश  की  लन्दन  में  हुई  मृत्यु  के  कारणों  संबंधी  जांच  की
 एिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बाते  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  लायर्स  फोरम  फार  सिविल  लिबर्टिज  ने  इस  मामले  की  न्यायिक  जांच  की  मांग
 की  और

 यहि  तो  सरकार  की  हस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  एहुआड़ों  नहीं  ।  अभी  तक  क्योंकि
 नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जांच  अप्री  चल  रही  हे  ।

 3
 उच्चतम  न्यायालय  के  एक  सेवा  निवृत  न्यायाधीष्टा  द्वारा  जांच  शुरू  की  जा  चुकी  है  तथा  वह  चल

 रही  है  ।

 फात्ततू  धूमि  का  अनुसूचित  जातियों/अनुसूृचित  जनजालियों  और  पिछड़े  वर्गों  में  घितरण  विचय
 पर  हम्मेलन
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 9383.  श्री  के»  एच०  क्या  कक्याण  मेंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  फालतू  भूमि  को  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  और  पिछड़े  वर्गों  के  लोगों  में
 वितरण  करने  के  विषय  पर  हात्त  ही  मेंਂ  नई  दिल्ली  मेंਂ  राज्य  के  राजस्व  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 हुआ  और

 यदि  तो  तत्संअंधी  ब्योरा  क्या  हे  और  सम्मेलन  में  क्या  निर्णय  लिया

 कत्याण  मंत्री  सीसाराम  भूमि  सुधार  के  आरे  में  राज्यों  के  राजस्व  मंत्रियों  का
 एक  सम्मेलन  14  1992  को  हुआ  यह  सम्मेलन  शहरी  विकास  म॑त्रात्षय  ढारा
 आयोजित  किया  गया  था  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 आर्टिफिशियत्त  ल्िम्भह  मैन्युफौजवरिंग  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया

 9384.  श्री  पीयूष  तीरकी

 क्री  विश्व  नाथ  शास्त्री

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  आर्टिफिशियल  लिम्बूस  मैन्युफैक्चरिंग  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  के

 विरुध्द  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  ठो  तत्संत्रंधी  ब्यौरा  क्या  और

 :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 इस  पर  क्या  कार्यवाही  की

 कह्याण  मंत्री  सीताराम  :  हां  ।

 (@)  कल्याण  मंत्रालय  को  अनेक  शिकायतें  प्राप्त  हुई  जिनमें  हस  मंत्रालय  की  सहायक  यंत्र  तथा

 उपकरण  योजना  के  अन्तर्गत  दी  गई  निधियों  के  अनुचित  डीलरों  की  नियुक्ति
 अनियमितताओं  तथा  कम्पनी  के  सामान्य  प्रञन्ध  मेंਂ  अनियमितताओं  के  आरोप  लगाए  गए  हैं  ।

 मंत्रालय  ने  इन  शिकायतों  की  जांच  करवायी  हे  ।  जांच  जो  अब  प्राप्त  हो  चुकी  का

 परीक्षण  किया  जा  रहा  है  और  आगे  जांच-पड़ताल  के  आदेश  दे  दिए  गए

 जम्मू  व  कश्मीर  में  राज्य  सताष्टकार  परिषद

 9385.  श्री  मोशेशवर  साथे  :  क्या  शूह्  मंत्री  यह  शताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  जम्मू  व  कश्मीर  में  एक  राज्य  स्तरीय  सज्लाहकार  परिषद  की  स्थापना  की  गई

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  संरचना  व  कार्यकरण  क्या
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 संघदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  गृह  मैत्रालय  में  दाज्य  मेत्री  एम०  एस०
 :  जी  भ्रीमान  ।

 परिषद  के  |?  गैर-सरकारी  सदस्य  निम्नलिखित  हैं  :--

 1.  मौलवी  हृफ्निखार  हुसेन  अंसारी

 2.  मियां  अशीर  अ्र्ठमद

 3.  श्री  मोहम्मद  शाफी  भट

 4.  श्री  थप्सटन  छेवांग

 5.  चमन  ताल  गुप्ता

 6.  श्री  जी०  आर०  कर

 7.  श्री  पी०  नामगियाल

 8.  आजू  परमानन्द

 9.  श्री  मंगत  राम  क्षार्मा

 10.  श्री  एम०  वाई०  तारीगामी

 11.  श्री  एम०  एम०  वजीर

 12.  मोहम्मद  हसन  कमांडर

 परिषद  राज्य  में  ललोगों  को  शिकायतों  को  बूर  करने  और  सुरक्षा  तथा  सद़्भावना  को  बढ़ावा
 देने  के  लिए  महत्वपूर्ण  आर्थिक  तथा  विकासात्मक  मामलों  तथा  नीतिगत  उपायों  के  बारे
 में  राज्ययाल  को  सृचित  करना  होता  है  तथा  सल्लाष्ट  देनी  होती  हे  ।

 मव्सतलखाद  हे  प्रभावित  छेत्र

 9386.  छुमारी  पुष्पा  देवी  सिंह
 |

 .  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 डा०  कार्तिफेश्वर  पात्र
 [|  क्या  गृह  यह  जता  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  में  नक्सलवाद  से  प्रभावित  क्षेत्रों  की  पहचान  की

 (a)  यदि  तो  हन  क्षेत्रों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 हन  क्षेत्रों  में  लोगों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 संझटीय  कार्य  मेत्रालय  में  दाज्य  मैत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  एस०  एसम०

 :  से  नक्सलवादी  कार्रवाइयों  से  सघसे  अधिक  प्रभावित  राज्य  त्रहार  और  आन्ध्र  प्रदेश  हैं

 नक्सलवादियों  के  छोटे-छोटे  प्रभाव-क्षेत्र  मध्य  तमिलनाडु  तथा

 पश्चिम  अंगाल  में  भी  है  ।  चूंकि  व्यवस्थाਂ  राज्य  का  विषय  है  इसत्पिए  कानून  और  ध्यवस्था  की  स्थिति

 में  सुधार  के  लिए  मजबूत  उपाय  करने  और  विभिन्न  उपाय  सोचने  तथा  जहां  भी  आवश्यक  नागरिकों  को

 सुरक्षा  उपलब्ध  कराने  की  जिम्मेदारी  राज्यों  को  हस  आरे  में  सभी  संभव  सहायता  केन्द्र  सरकार  ढारा  उपलब्ध

 कराई  जाती  हे  ।
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 विश्व  सर्थाश  कार्यक्रम  के  अलर्गल  खाद्य  सहायता

 9387.  श्री  परश्चराम  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  बिहार  उड़ीसा  तथा  मध्य  प्रदेश  में  वानिकी  के  काम  में  कगे  श्रमिकों  के  किये

 विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  झाज्ष  सहायता  मिली

 यदि  तो  इस  सहायता  के  आबंटन  हेतु  राज्यों  का  चुनाव  करने  के  लिये  क्या  मानदंड  अपनाया
 गया

 क्या  अन्य  राज्यों  में  वानिकी  के  काम  में  लगे  श्रमिकों  को  भी  हस  कार्यक्रम  के  अतर्गत  खाथ

 सद्दायता  मिलने  की  संभावना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  दाज्य  मंत्री  मुल्लतापत्ली  हां  ।

 विश्व  खरादय  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  खाद्य  सहायता  पाने  के  इच्छुक  राज्य  सरकारों  लक्षित

 समृह्  के  लोगों  तथा  पिछड़े  इतताकों  के  विकास  और  पोषकीय  य  पोषण  कार्यक्रमों  तथा  आर्थिक  विकास  के  लिए
 उनकी  सिनारृत  करना  तथा  परियोजना  प्रस्ताव  तेयार  करना  और  उसे  केन्द्रीय  कृषि  मंत्रालय  के  माध्यम  से

 विश्व  खादय  कार्यक्रम  को  अनुमोदनार्थ  प्रस्तुत  करना  होता

 और  उड़ीसा  तथा  मध्य  प्रदेश  के  महाराष्ट्र  राजस्थान
 तथा  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  में  वानिकी  कार्यकजापों  में  लगे  कामगारों  को  भी  विश्व  खाठृय  कार्यक्रम  के  अन्सर्गत

 खाएुय  सहायता  प्राप्त  डो  रही  हे  ।  परियज़ना  प्रस्तावों  के  आधार  पर  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  ब्वारा  अन्य  राज्यों  को

 सहायता  देने  पर  विचार  किया  जा  सकता

 अश्यम  के  उमपग्रवादी  हागठनों  का  विदेशों  थे  धप्पर्क

 9388.  श्री  आए  घुरेन्द्र  रेड्डी
 हझ्री  चित्त  असु

 क्या  आल्फा  तथा  अप्नम  के  अन्य  उप्रकदी  संगठन  विशेषकर  बंगका  देश  और
 म्यानमार  «से  लगातार  सम्पर्क  में  रहे

 :  क्या  गृह  मेत्री  यह  बताने  की  क्ष्ष  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संगठन  इन  देशों  से  गोला-भारूद  तथा  अन्य  प्रकार  की  सहायता  प्राप्त  कर  रहे
 हे  ;

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  मामला  इन  देशों  के  साथ  उठाया  और

 (a)  यदि  तो  तत्संअंधी  ब्यौरा  व  निष्कर्ष  क्या

 संघ्वीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मेत्री  लथा  गृह  मंग्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  एम०
 बंगला  देश  और  प्यानमार  मेंਂ  उल्फा  के  अपने  शिविर  अडडे  है  ।  पाकिस्तानियों  के  साथ  उनके

 सम्पर्कों  के  बारे  में  सूचनाएं

 (@)  इस  आशय  की  रिपोर्टे  हें  ।
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 और  हन  देशों  के  साथ  विभिन्न  स्तरों  पर  मामला  उठाया  गया  हे  तथापि  उन्होंने  इस  बात  से

 इनकार  किया  है  कि  हस  प्रकार  की  कोई  सद्डायता  दी  जा  रही  हे  ।

 अख्थिल  भारतीय  कक्याण  संगठनों  को  ऋण

 9389.  श्री  राजनाथ  द्योमकार  शाहन्री  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कगे

 क्या  राष्टीय  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  वित्स  तथा  विकास  निगम  के  उप  नियमों

 मेंਂ  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  को  बिना  किसी  प्रतिभूति  के  करण  ढिये  जाने  की

 व्यवस्था  और

 यदि  तो  अनुसूचित  जातियों/अनुसचित  पिछड़ी  जातियोਂ  तथा  अल्यसंख्यकों  को

 सरकारी  प्रत्याभृति  के  अभाष  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  पहले  ही  मंजूर  किये  ऋ्रूणों  को  जारी  न  करने  के

 क्या  कारण

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :  ओर  संस्था  झापन  के  विनियम  ॥  खत  के  खण्ड
 21  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  वित्त  एवं  विकास  निगम  को  ऐसी  शर्तों  जो  उचित

 पमझ्नी  प्रतिभुति  सहित  अथवा  उसके  बिना  ऋण  देने  की  अनुमति  देता  है  ।  राष्ट्रीय  अनुसुचित  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति  वित्त  एवं  विकास  निगम  के  ओर्ड  ने  निर्णय  लिया  डे  कि  गारंटियां  प्राप्त  करने  के  पश्चात  ही

 ऋक्रणों  का  वितरण  किया  जाना  चाहिए  ।

 राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  वित्त  एवं  विकास  निगम  को  अनुसूचित
 आति/जनजाति,  पिछड़े  ठथा  अल्पसंख्यकों  के  अखिल  भारतीय  कल्याण  संगठन  से  ऋण  के  लिए  कोई  आवेदन

 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति/अनुसूृचिल  जनजाति  वित्त  विकाझ्म  निगम  के  अधिकारियों  का  चुम्दूर
 का  दौरा

 9390.  झी  शोतन  राम  जांगड़े  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  वित्त  घिकार  निगम  के  कुछ  अधिकारियों  ने
 6  199]  कौ  घटना  के  शिकार  व्यक्तितयों  के  पुनर्वास  पर  लाध्ययन  कराने  के  लिए  आम्भ्  प्रदेश  में  भुन्टूर
 जिले  के  चुम्दूर  स्थाम  का  दोरा  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  उन्होने  इस  संबंध  में  कोई  रिपोर्ट  प्रस्दुत  की  और

 यदि  हां  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 कल्याण  मंत्री  ह्लीसाराम  :  हां  ।

 से  राष्ट्रीय  अनुसचित  जाति  और  अमुसद्रित  जनजाति  वित्त  एवं  विकास  निगम  के  एक
 गर्धक  ने  _7  से  |)  अगस्त  1००)  तक  हेदराग्राद  गुंटर  और  चुन्दूर  गांत  का  दौरा  किया  ।  उन्होंने  प्रभावित
 परिवारों  को  आम्रंटन  हेतु  ध्रृमि  अधिग्रहण  लघु  व्यश्रसाय/उश्योगों  को  स्थापित  आगबानी  करने  के
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 लिए  रहायता  पशुपालन  और  मत्स्यपालन  फ़रियाकलापों  के  लिए  सरकार  से  50%  आर्थिक  25%

 सीमात  घन  ऋण  और  राप्टीय  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  चित्त  एवं  विकास  निगम  से  रियायती
 ब्याज  दर  पर  25%  नियमित  कण  प्रदान  करने  की  सिफारिश  की  ।  6  1991  की  घटनाओं  मेंਂ  पीड़ित
 व्यक्तियों  के  लाभार्थ  योजनाएं  बनाने  के  लिए  सिफारिशों  की  रिपोर्ट  20-11-91  को  आंध्र  प्रदेश  अनु०  जाति

 सहकारी  वित्त  निगम  को  भेज  दी  गई  हे  ।  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  वित्स  एवं  विकास

 निगम  द्वारा  इस  पर  कार्यवाई  की  जा  रही

 विश्व॒श्याद्य  कार्यक्रम

 9391.  प्रो०  राम  कापसे  :  क्या  कृष्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  खाद्य  कार्यक्रमਂ  के  अंतर्गत  अमेरिका  के  साथ  कोई  करार

 किया

 यदि  तो  तत्संबंघी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  कि  इस  कार्यक्रम  के  अतर्गत  निर्यात  किये  जाने
 वाली  वस्तुओं  के  पर्याप्त  स्टाक  करार  पूर्व  मूल्यों  पर  देश  में  स्थानीय  ख़पत  के  लिये  आरक्षित
 किये  गये

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्ली  नहीं  ।

 ओर  प्रशनन  नहीं  उठता  ।

 यूनियन  कारबआाइड  छे  घूलपूर्त  चेयरमैन  का  प्रत्यर्पण

 9392.  श्री  चित्स  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  भोपाल  गैस  दुर्घटना  के  मुकदमे  के  संबंध  मेंਂ  यूनियन  कारबाइड

 लिमिटेड  के  भूतपूर्व  चेयरमैन  के  प्रत्यरपण  की  मांग  करने  का

 यदि  तो  तत्संब्ंधी  ब्योरा  क्या  और

 यवि  तो  इसके  क्या  कारण

 विदेश  मेत्रास्नय  में  राज्य  संश्री  एडुआर्डो  :  से  मामले  की  जांच  की  जा  रही

 डे  ।

 फलदायाी  वृक्षों  का  लगाना

 ०१93.  श्री  परशुराम  गंगवार  :  क्या  कृषि  मंत्री  यद्  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1992-93  के  दौरान  देश  के  विभिन्न  भागों  में  फलदायी  वृक्षोंਂ  को  जगाने
 का  है

 यदि  तो  इसके  लिए  किन-किन  राज्यों  को  अभिज्ञात  किया  गया  और
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 आम  के  वृक्ष  लगाये  जाने  वाले  क्षेत्रों  की  राज्य-वार  स्थिति  क्या  हे  ?

 कृषि  मंत्रात्नय  में  राज्य  मैत्री  मुल्लापत्तसी  :  हाँ  ।

 केन्द्रीय  क्षेत्र  की  तथा  राष्ट्रीय  बागवानी  बोर्ड  की  चालू  स्कीमों  के  तहत  देश  के  सभी  मुख्य  फल  उत्पादक

 राज्यों  को  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 (")  मुख्य  आम  उत्पादक  राज्यों  में  आम  के  बाग़ान  के  तहत  अनुमानिक  क्षेत्र  संल्गन  विवरण  में

 दिया  गया  है  ।

 आम  के  आगान  के  लड़त  राज्य-आर  धोत्र  (1988-89)

 हैक्टेयर

 राज्य  का  नाम  क्षेत्र

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  178946

 2.  बिहार  144204
 3.  गोवा  3359
 4.  गुजरात  31000
 5.  हरियाणा  7204
 6.  कनटिक  63597
 7.  केरतत  67532
 8.  मध्य  प्रदेश  21579
 9.  महाराष्ट्र  35400

 10.  मणिपुर  1380
 11.  मिजोरम  78

 12.  उड़ीसा  92198
 13.  पंजाब  10537
 14.  राजस्थान  7689
 15.  सिक्किम  50
 16.  तमिलनाडु  44748
 17.  ब्रिपुरा  4892
 18.  उत्तर  प्रदेश  255456
 19.  प्रश्चिम  बंगाल  54400

 एम्रनेह्टी  रिपोर्ट

 9३94.  हा  आह  श्रीक्ररण  :  क्या  घिदेशा  मंत्री  यद्  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  25  1992  के  एक्सप्रेसਂ  मेंਂ  एमनेस्टी  ईटरनेशनल  की  भारत
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 संबंधी  ताज़ा  रिपोर्ट  के  बारे  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यादे  तो  सरकार  की  हस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  हे  ?

 विदेश  मैग्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डों  :  हां  ।

 एमनेस्टी  इण्टरनेशनत  की  मेंਂ  जत्तात्कार  और  मृत्युਂ  पर  जिसमें

 सामान्य  दृष्टि  से  व्यापक  तथा  सारहीन  आतों  का  सहारा  लिया  गया  अत्यन्त  अतिशयोक्ततिपूर्ण  ह ैऔर  यह  रिपोर्ट

 भारत  में  मौजूदा  मानवाधिकार  स्थिति  का  एकांगी  और  पक्षपातपूर्ण  चित्रण  करती  है  ।

 रिकल्ी  विद्यालयों  में  लइकियों  को  प्रताहिल  किया  जामा

 9395.  श्री  वित्ताश  मुसेमवार  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिखी  में  वर्ष  1०४०.  1990,  1991  और  1992  में  अब  तक  विद्यालयों  में  लड़कियों  को  प्रताड़ित  करने

 के  कितने  मामलों  का  पता  चला

 कितने  मामतते  सुलझा  लिए  गए  तथा  कितने  मामले  अभी  लम्बित  पढ़े

 इस  संबंध  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  और

 इस  प्रकार  क्री  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं/किए
 जा  रहे  हैं  ?

 गृह  मंत्री  :  वर्ष  1989.  1990,  1991  तथा  1992  के  ज्ैरान  दिल्ली  में

 स्कूलों  मेंਂ  लड़कियों  को  प्रताड़ित  करने  के  सूचित  किए  गए  मामलों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  हे  :

 चर्ब  मामलों  की  संख्या
 1989  -
 1990  ॥|
 1991  मी  |

 1992  (16-4-1992

 दिल््नी  पुलिस  ने  सुचित  किया  है  कि  दोनों  मामलों  को  हल  कर  लिया  गया  है  और  वे  न्यायालयों  में

 विचारण  के  लिए  लघप्बित  है  ।

 चार  व्यक्तितयों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ।

 ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए

 ()  महिक्षाओं  के  प्रति  अंपराध  निरोधक  महिलाओं  के  साथ  होने  वाली  छेड़-हाइ़  तथा  अभद्र
 ब्येयहार  करने  के  विरंद  अधियान  चलांता  है  ।

 (9)  जब  कप्ती  भी  इस  प्रकार  की  घटना  ध्यान  मेंਂ  आठटी  है  तो  पी  सी  आर  वरोहन/मोटर  साइंकिलों  और

 पुलिस  टुकड़ियों  ढारा  त्वरित  तथा  तत्काल  कार्रवाई  की  जाती  हे  ।

 (४)  हुस  ऊाहोजों  के  नजदीक  आदि  स्थानों  पर  विशेष  गएत  लगाई  जाती  है  ।

 (५)  यू-स्पेशल  असों  में  सादी  वर्दी  में  पुलिस  तैनात  की  जाती  है  ।

 जी
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 कच्चे  लारियल  का  समृत्य

 9396.  श्री  ह्ी०  पी०  मुदातत  गिरियप्पा  :  क्ष्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिहरती  में  कच्चे  नारियल  का  मृल्य  बहुत  अधिक

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 दिल्ली  में  कस्ये  नारियल  के  मृज्य  में  कमी  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 कृधि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्तापत्ली  :  से  कृषि  उत्पाद  विषणन

 आजादपुर  .  दिल्ली  प्रशासन  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  कच्चे  नारियल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  का रूख  हे  ।  करूचे

 नारियल  के  थोक  मूल्यों  में  वृद्धि  मुख्य  रूप  से  रेल  भाड़े  में  वृद्धि  और  पेकिंग  सामग्री  की  दरों  में  बद्षोत्सरी  होने  के

 कारण  हुई  हे  ।  दिल्ली  में  ऋच्ते  नारियल  के  मृत्यों  को  नि्यत्रित  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 शेहिगा  शरणा्ों

 9397.  श्री  शामचन्द  मारोसशाव  छांशारे  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  म्यांमार  के  रोड्टिंगा  मुसलमानों  ने  भारट  मेंਂ  शरण  ली

 यदि  तो  इन  शरणार्थियों  को  दी  जा  रही  सहायता  का  अ्यौरा  क्या

 सरकार  इन  शरणार्थियों  को  स्वदेश  भेजने  हेतु  क्या  उपाय  कर  रही

 क्या  सरकार  का  इन  मुद्दों  को  राष्ट्संघ  मेंਂ  उठाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 लिदेश  मंत्राणय  मे  राज्य  मैत्री  एडुआर्डो  :  जी  हमारी  जानकारी  के  अनुसार
 म्यांमार  के  किसी  रोहिंगा  मुंसत्तमान  ने  भारत  में  शरण  नहीं  की  हे  ।

 ओर  उपरोक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (3)  जी  नहीं  ।

 (&)  उपरोक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  ठठता  ।

 झोयाश्रीन  की  खेती

 9398,  डा«  केन  एश्चू  होम्पम  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  तमिल  नादु  में  सोयाबीन  की  खेती  में  वृद्धिथ  की  काफी  संभावना

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  और

 तमिल  नाग  में  आठवीं  पंचरवर्धीय  योजना  के  द्ैरान  कितनी  अतिरिक्त  भूमि  सोयाबीन  की  छोती  के
 अटर्गत  लाये  जामे  का  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  मैत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुक्लापक्सी  :  हाँ  ।

 सोयाबीन  सहित  विभिन्न  तिलहनों  के  उत्पादन  में  वृढ्ि  करने  के  लिए  तमित्ल  र'यु  सहित  विभिन्न
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 राज्यों  मेंਂ  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  अर्थात  उत्पादन  कार्यक्रमਂ  चल  रहा  है  ।  राज्य  सरकारों  को

 सोयाबीन  के  तहत  क्षेत्र  के  विस्तार  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विशिष्ट  मार्गनिर्देश  दे  दिए  गए  हैं  ।  सोयाबीन  की  खेती  मेंਂ
 त्गे  विस्तार  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  देने  के  त्तिए  राज्य  सरकारों  को  एक  मैनुअल  भी  भेज  दिया  गया

 हे  ।

 1992-93  के  दौरान  सोयाबीन  के  वर्तमान  में  नगण्य  क्षेत्र  को  10,000  हेक्टेयर  ठक  बढ़ाये  जाने  का

 प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 भारतीय  सांह्कृतिक  संधंध  परिषद  के  लिए  पर्यधेक्षणात्मक  लेत्र

 9399.  श्री  धानुषकोड़ी  आदित्यन  :  क्या  विदेशा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  सांस्कृतिक  संअंध  परिषद  की  गतिविधियों  की  निगरानी  हेतु  किसी

 निरीक्षणात्मक  और  परामर्शदात्री  तंत्र  का  गठन  किया

 यहि  तो  इस  तंत्र  का  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 विदेश  मंत्रालय  में  दाज्य  मंत्री  एहुआड्डों  :  और  हां  ।  परिषद  के

 निम्नलिखित  अधिकरण  भारतीय  सांम्कृतिक  संअंध  परिषद  के  क्रियाकलापों  में  सलाह  देते  मानीटर  करते  हैं  और

 पर्यवेक्षण  करते  हैं  :--

 ()  आम  सपा

 (1)  शासी  निकाय

 (0)  वित्त  समिति

 (४)  आम  सभा  अथवा  शासी  निकाय  के  निदेशानुसार  परिषद़  के  किन्हीਂ  कार्यों  को  देखने  के  लिए
 गठित  कोई  अन्य  समिति  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उद्डीस्ा  में  धघामरा  मत्स्य  पत्सन  का  विकास

 9400.  डा०  कार्लिकेश्थर  पात्र  :  क्या  कृधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  धामरा  मत्स्य  पत्तन  का  कुछ  ओर  विकास  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 कृधि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापक्ती  :  धामरा  मात्स्यिकी  बन्दरगाह
 का  आगे  और  विकास  करने  के  लिए  उड़ीसा  की  राज्य  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मिला  है  ।

 और  ये  प्रशन  नहीं  उठते  ।
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 दिक्खी  मगर  मिगम  में  दिल्लाड़ी  कर्मचारियों  की  सेवाओं  को  नियमित  करना

 9401.  ह्ली  रोशनत्लाल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  नगर  निगम  ने  दिहाड़ी  कर्मचारियों  की  सेवाओं  को  नियमित  करने  हेतु  कोई
 नियम  बनाए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 दिल्ली  नगर  निगम  में  जोनवार  तथा  संवर्गवार  कितने  दिहाड़ी  कर्मचारी  कार्य  कर  रहे

 और

 योग्य  कर्मक्तरियों  की  सेवाओं  को  नियमित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 गृष्  मंत्री  एच  बी०  :  और  निगम  ने  तारीख  20-11-1978  के  अपने  संकल्प

 संख्या  709  के  तहत  यह  प्रस्ताव  पारित  किया  था  कि  दिहाड़ी/मस्टर  रोल  कर्मचारियों  को चरणबध्द  रूप  से  नियमित
 किया  बशतें  कि  धन  उपलब्ध  हो  और  इस  प्रकार  के  कर्मचारियों  की  नियमित  आधार  पर  स्थायी  प्रकार  के

 कार्य  मे  लिए  आवश्यकता  हो  ।

 विभिन्न  विभागों  में  कार्य  कर  रहे  मस्टर  रोल  मजदूरों  की  अनुमानित  संख्या  निम्न  प्रकार

 इंजीनियरिंग  विभाग  1800

 बागवानी  विभाग  673

 सी०  एस०  ई०  पिभाग  7755
 स्वास्थ्य  विभाग  316

 शिक्षा  विभाग  374

 सामुदायिक  सेवा  विभाग  123
 केन्द्रीय  स्थापना  विभाग  17

 ए०  सी०  कार्यालय  86

 मस्टर  रोल  मजदूरों  को  नियमित  करने  का  उपरोक्त  और  मेंਂ  बताये

 अनुसार  किया  जाएगा  ।

 मध्य  प्रदेश  में  अकाता  की  हियति  का  जायजा  केने  के  तिये  केन्द्रीय  दवा

 9402.  श्री  ऑनज्द  अषिरवार

 कुमाशै  पृष्पा  देती  सिंह
 शी  चन्दूलात्ष  चम्द्राकर
 डा०  लक्सी  मारायण  पाण्डेय

 क्या  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  में  अकाल  की  स्थिति  का  जायजा  लेने  के  लिए  कोई  केन्द्रीय
 दल  भेजा

 यदि  तो  क्या  हस  केन्द्रीय  दल  ने  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  इस  दल  हारा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्योरा  क्या  और

 :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  कश्ंने  कि
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 मध्य  प्रदेश  को  कितनी  अतिरिक्त  सहायता  का  आबंटन  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  मैजालय  लज्य  मंत्री  मुक्लापल्ली  :  हाँ  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  टीम  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  बाद  मध्य  प्रदेश  को  राहत  उपायोਂ  के  त्तिए  अतिरिक्त  सहायता
 देने  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 मत्स्य  पालन  में  शैक्षणिक  तथा  अनुशैधान  सुविधाएँ

 9403,  प्रो०  उम्मारेइडी  वेंकटेस्वरलु  :  क्या  कृषि  मेत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  के  वर्षों  में  मत्स्य  पालन  तथा  झ्लींगा  पालन  में  अत्यधिक  प्रगति  हुई

 यदि  तो  पिछले  तीन  थर्षों  के  दौरान  की  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  निकट  भविष्य  में  मत्स्य  पालन  में  शैक्षणिक  तथा  अनुसंघान  सुविधाओं  में  सुधार  करने  के  कोई
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संभ्रंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कुथि  संश्रास्तय  में  राज्य  मंत्री  के  सी  :  हां  ।

 ताजे  पानी  में  सघन  संवर्धन  पर्दाते  के  अतर्गत  प्रति  वर्ष  1६  टन  प्रति  हेक्टर  उत्पादन  प्राप्त  किया  गया

 था  ।  खारे  पानी  में  अर्ध  सघन  झींगा  पालन  पद्वति  के  अंतर्गत  4.5  टन  प्रति  र  द्ींगों  का  उत्पादन  प्रदर्शित  किया

 गया  ।  प्रजनक  भछली  के  संप्रह  का  बीज  उत्पादन  तथा  ताजे  पानी  तथा  खझारे  पानी  में

 मछली  पालन  हर  ज्लींगा  पावन  की  तकनीकों  को  मानऊीकृत  किया  गया  है  ;  समुद्र  मेंਂ  झीँगा  पक्षन  के  अंतर्गत  8

 व्यावसायिक  महत्व  को  प्रजातियों  के  जीरे  उत्पादन  को  मानकीकुत  किया  गया  है  ।

 और  राष्ट्रीय  स्तर  पर  भात्स्यिको  क्षैक्षिक  कार्यक्रमों  के  सुधार  के  लिए  केन्द्रीय  मत्स्य  शिक्षा
 सैस्थान  का  रर्जा  बढ़ाकर  उसे  डीम्ड  विशव्रिद्यालय  कर  दिया  गया  है  ।  संबः  शाखाओं  में  उच्चतर  दनुसंधान  ओर

 शिक्षा  कार्यक्रनों  है  थरागढान  के  लिए  केन्द्रीय  समुद्री  मछली  पालन  अनुसंधान  संस्थान  तथा  केन्द्रीय  मीठाजत्त

 जल-जीव  He.  दस्थान  7:  बस्छ  अध्ययन  केन्द्र  शुरू  किये  गये  हैं  ।

 र्ारे  पानी  ने  बत्ह्य-पालन  विकास  एजेंसियां

 9404.  श्री  ब्रृध्लीर  गिरि  :  क्या  कृषि  मंत्री  यड  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  1992  तक  खारे  थानी  मे  मत्स्य-पाजन  थिकास  की  कितनी  एजेंसियां  स्थापित  की  जा

 चुकी

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  ऐसी  कितनी  परियोजनाएँ  स्थापित  करने  का  विचार

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  राज्य-बार  किसनी  मात्रा  में  समुद्री  मछली/झींगा  मछली  पकड़ी
 और

 वर्ष  1992-93  मेंਂ  राज्य-वार  झींगा/मछली  उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  हें  ?
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 कृषि  मेत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  मुल्त्तापत्तती  :  1992  तक  देश  में  31

 खारां  पानी  मछली  पालन  विकास  एजेंसियां  खोलने  के  लिए  मंजूरी  दी  गई

 1992-93  के  दौरान  3)  और  ऐसी  एजेंसियां  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।

 और  एक  विवरण  सेलगन  है  ।

 विवरण

 (मात्रा/मीटरी  टन

 राज्य/संघ  शासिस  क्षेत्र  समुद्री  मछत्ती  झींगा  उत्पादन  1992-93  के

 सै
 —_—_—__—_——

 सैंशस  सख
 हु  1989-90  1990-91  1989-90  1990-91

 ली

 उत्पादन*

 झींगा
 मी  शामिल

 का  लक्ष्य

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  111.35  12035  17.78  15.58  282.58
 2,  अरुणाचल  प्रदेश  1.34
 3.  असम  83.06
 4.  बिहार  174.68
 5.  गोवा  52.65.  53.18  4.86  4.87  62.31
 6.  पुजरात  432.36  500.00  2697  29.19  603.96
 7.  हरियाणा  2538
 8.  हिमाचल  प्रदेश  5.70
 9.

 जाम  और
 कश्मीर  14.26

 10.  186.13,  183.83  6.19  6.19  262.05
 11.  केरल  535.71  $14.24  32.44.  52.49  610.23
 12.  मध्य  प्रदेश  40.27
 13,  महाराष्ट  393.00  325.600  77.94  106:52  430,40
 14.  मणिपुर  9.23
 15.  मेघालय  168
 16.  मिजोरम  3.19
 17.  नागालैंड  0.84
 18.  उड़ीसा  77.89.  78.00  6.33  7.71  177.48
 19.  पैजाब  12.25
 20.  राजस्थान  6.54
 21.  सिक्किम  0.17
 22.  तमिलनाडु  789.00  23895  1427  19.61  410.14
 23.  त्रिपुरा  23.16
 24.  उत्लर  प्रदेश  113.94
 25.  पश्चिम  बंगाल  89.00  125.00  26.80.  26.80  745.09
 26.  अदमान  और  निकोधार  दीप  समृह  13.60  18.15  -  -  16.84
 27.  चंडीगढ़  --  न  ~  न  -
 28.  नगर  हवेली  न  न्-+  न  =
 29.  दमन  और  दीव  773...  7.73  न  8.68
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 विवरण--जारी

 30.  दिल्ली  न  _  _  ~  3.36
 31.  लक्षद्वीप  ८.97  7.60  न+  न  8.42
 32.  पांडिचेरी  29.51  30.62  2.9)  3.96  37.06
 33.  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  के  लिए  किराये  पर  लिये

 गये  जल्लयान  50.00...  50.00  _  55.37

 कुल  2274.90  2299.6$  216.69  273.02  4230.00

 *  झलगा  उत्पादन  के  लिए  अलग  से  कोई  लक्ष्य  निश्चारित  नहीਂ  किए  गए  हैं  ।

 पश्चिचम  बंगाल  में  घुस्तपेठ

 9५405.  श्री  सुकदेव  पाष्ततान

 श्री  नीलिश  कुमार

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  नादिया  जिले  मेਂ  1951  से  निश्न््तर  धुसपेठ  होते  रहने  के  कारण  जनसंछया  में
 549.75  प्रतिशत  की  भारी  वृद्धि  हो  गई  जैसा  कि  ।3  1992  के  हिन्दुस्तान  टाइभ्स  में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  प्रकाशित  समाचार  के  अनुसार  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पश्चिचम  बंगाल  सरकार  को  प्रस्तावित  सहायता
 का  ब्योरा  क्या  है  ?

 |

 :  क्या  गृद्ठ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  गृह  मेत्नालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम«
 :  और  समाचार के  नादिया  जिले  की  जनसंख्या में  1951  ओर  199!  के  बीच  549.75%

 बढ़ोतरी  हुई  है  ।  नादिया  जिले  की  जनसंख्या  1951--1991  के  दौरान  236.77%  बढ़ी  ।

 की  घुसपैठ  रोकनाਂ  और  टास्क  फोर्सਂ  योजना  के  अन्तर्गत  पश्चिचम  बंगाल  में

 पुलिस  बल  की  संख्या  बढ़ायी  गयी  है  ।  अवैध  प्रवासियों  का  पता  लगाने  और  उन्हें  वापस  भेजने  के  उद्दब्ेश्य  से  विदेशी

 अधिनियम  ,  1946  के  उपबंधों  को  सख्ती  से  लागू  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  निर्वेश  जारी  किए  गए  ।  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  सीमान्त  क्षेत्रों  मे ंपहचान  पत्र  जारी  करने  के  लिए  योजना  बनाने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 ग्राज  घुरक्षा  बत

 9406.  श्री  आनन्य  रत्म  मोर्य  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  देश  के  सीमावर्ती  क्षेत्र  में  प्राम  सुरक्षा  बल  गठित  करने  का  निर्णय  लिक  है  ;

 यदि  तो  इसके  उद्देश्य  कया

 क्या  यह  बल  अस्थाई  होगा  अथवा  स्थाई  Ce  आ

 के दौरान इस सम्भन्ध में उंठाएं जाने वाही कंदमों का ब्यौरा क्या गृष्ट मेत्री एस० झी० : जी भ्रीमान् । से प्रश्न नहीं उठता है । 66
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 संहद  झतदस्यों  का  अभ्याघेदन

 9407.  मोहम्मद  अत्ती  अशरफ  फासमी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पिछले  छः  महीनों  के  दोरान  उन्हें  संसद  सकस्यों  से  कितने  पत्र/अभ्यावेदन/ज्ञापन  प्राप्त

 कितने  मामलों  में  15  दिनों  के  भीतर  प्राप्ति-स्वीकृति  भेजी  गई  और  कितने  मामलों  में  अब  तक  अन्तिम

 उत्तर  नहीं  दिए  गए

 प्राप्ति-स्वीकृति  को  पन्द्रह  दिन  के  भीतर  तथा  अन्तिम  उत्सर  तीन  महीने  के  भीतर  न  मेजने  के  क्या  कारण
 और

 इन  ज्ञापनों  आदि  के  शीघ्र  निपटान  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  ही  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेती  ।

 दिल्ली  में  ओषधि  संबंधी  कथित  छोटाता

 9408.  श्री  आरਂ  सुरेन्द्र  रेइडी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  ।।  1992  के  हिन्दूਂ  मेਂ  इन  डेल्ही  हर्स  स्केडलਂ  शीर्षक  से

 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  :

 यदि  तो  इस  घोटाले  में  लिप्स  स्वयंसेषी  संगठनों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 1991-92  के  दौरान  उन्हें  अनुदानों  की  कितनी  धनराशि  दी  गई  ;  और

 इन  स्वयंसेवी  संगठनों  के  विरृद्  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 कक्याण  मंत्री  सीलाराम  :  हां  ।

 और  विल्ली  प्रशासन  के  समाज  कल्याण  निदेशालय  ने  निम्नलिखित  आर  स्वैज्छिक  संगठनों  के

 विस्तीय  और  संगठनात्मक  मामलों  में  कुछ  विसंगतियां  नोट  की  थीं  :

 (1)  समाज  सेवा

 (2)  एसोसिएशन  फॉर  सोशल  हेल्थ  इन  नई

 (3)  होम  इकॉनामिक्स  एजुकेशन  नई

 (4)  ऑल  इण्डिया  एसोसिएशन  फॉर  सोशल  वेल्फेयर  ऑफ  डाउन  नई  बिल्ली  ।

 वर्ष  1991-92  के  हिए  निषेध  एवं  मशीली  दवा  दुरूपयोग  निवारण  के  छिए  स्वेच्छिक्  संगढनों  को

 सहायताਂ  की  योजना  के  अंताति  उनमें  से  दो  को  स्वीकृत  पहली  किस्त  का  अनुदान  निम्नानुसार है  :--

 67



 लिखित  उत्तर  7  92

 क्रम  सं०  संगठन  1991-92  के  लिए  स्वीकृत  अनुबान

 1.  होम  इकॉनामिक्स  एजुकेशन  नई  दिल्त्ती  1.33,470

 2.  एसोसिएशन  फॉर  सोशल  हेल्थ  इन  नई  दिल्ली  8,43,124

 1991-92  के  दौरान  निम्नलिखित  दो  संगठनों  को  कोई  अनुदान  निर्पुक्त  नहीं  किए  गए  ;

 1.  समाज  सेवा

 2.  आल  इण्डिया  एसोसिएशन  फॉर  सोशल  वेल्फेयर  ऑफ  डाऊन  नई  दिल्ली  ।

 दिल्ली  प्रशासन  से  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  अनुदान  की  दूसरी  किस्त  1991-92  के  दोरान  निर्मुक्त
 बह्ढीं  की  गई  थी  ।

 सीखरगढ़  डिओोम  चाय  आगान  के  खम्ीय  तेल  कृप  में  विसुूफोट

 9409.  श्री  द्ाश्कानाथ  दास्म  क्या  पेड्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैश्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 कश्गे  कि

 क्या  सरकार  को  नीलगढ़  डिकोम  चाय  बागान  के  समीप  7  1992  को  तेज़  कृप  संख्या  1320  में  हुए
 विस्फोट  की  जानकारी  है  जिसमें  इसके  आस  पास  के  800  घर  क्षतिप्रस्त  हो  गये

 (&)  क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  डे  कि  विस्फोट  से  काफी  बड़े  धान  के  खेत  की  भूमि  अंजर  हो  गई
 और

 विस्फोट  पीढितों  के  पुनर्वास  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हे  ?

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  घी  ०  :  दिनांक  7-4-1992  को  डिब्ूगढ़  के

 पूर्व  मेंਂ  लगभग  15  कि०मी०  की  दूरी  पर  स्थित  कृप  न॑०  मेਂ  विस्फोट  हुआ  ।  घिस्फोट  की  वजह  से  किसी  भी  घर
 को  कोई  क्षति  नहीं  हुई  ।

 कूप  की  मेड  से  70  मीटर  के  अंदर  तीन  दिशाओं  में  धान  के  खेतों  क ेआस  पास  झगभग  16.5  एकड़  का  क्षेत्र
 प्रभावित  हुआ  है  ।

 प्रभावित  भूमि-मालिकों  की  क्षति  पूर्ति  के  लिए  मैसर्स  आयल  इंडिया  लि०  खड़ी  मौसमी  फसलों  की
 संभावित  क्षति  का  मुल्यांकन  कर  रहा  है  ।  प्रभावित  धान  वाले  क्षेत्र  का आयल  इंडिया  ज्ि०  द्वारा  स्थायी  तौर  पर
 अधिग्रहण  भी  किया  जा  रहा  है  ।

 असम  में  बाढ़

 9410.  श्री  लाईला  उम्झ्ने  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  असम  के  तिनसुख्िया  जिले  में  हाल  ही  में  आई  विनाशकारी  बाढ़  से  हजारों  लोग  भेचर  हो  गये  हैं  और
 अरुणाचल  प्रदेश  के  लोडित  तथा  दिवंग  घाटी  जिलों  की  संचार  व्यवस्था  पूरी  तरष्ठ  से  ठपप  हो  गई

 यदि  हो  इसके  नुकसान  का  ब्योरा  क्या  हे  और  इस  संञंघ  मेंਂ  क्या  राहत  उपाय  किये  गये
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 ees  me  a

 क्या  नाओ-दिहिंग  और  बूरी-दिहिंग  को  प्रचन्ड  नदियों  को  उनके  मृलभूत  पथ  पर  बहाने  के  लिए  कोई
 कदम  उठाये  गये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्यਂ  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्राक्षय  में  राज्य  मंत्री  मल्तापत्सी  :  और  29-3-1992  को

 असम  के  तिनसुद्चिया  जिले  में  नाडेडििंग  नदी  के  तटबंध  में  दरार  क ेकारण  आई  बाढ़  से  अरुणाचल  प्रदेश में  स्लेहटित  तब्था
 दीबन्द  घाटी  जिलों  का  सड़क  सम्पर्क  विच्छिन्न  हो  गया  था  ।  प्रारम्भिक  रिपोर्टों  क ेआधार  पर  ऊसम  सरकार  मे

 निम्नलिखित  क्षति  की  सूचना  दी  है  :-

 क्षेत्र  45,000.  हेक्टेयर

 2.  प्रभाचित  डनसंख्या  35,000

 3.  प्रभावित  गांव  75

 4.  जन  हानि  |

 राज्य  सरकारों  ढ़रा  किए  गए  राहत  कार्यों  में  नि:शुल्क  नमक  ,  सरसों  का

 टाट  आदि  जैसे  अनिवार्य  जिनसों  का  व्तिरण  करना  तथा  परिवहन  के  लिए  नावों  को  लगाना

 शामिल  है  ।

 से  सम्बद  राज्य  सरकारों  से  ब्यौरे  एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  ।

 मुम्धई  में  ्ोटलिंग  प्लांटोਂ  के  मजदूर

 9411.  झ्ली  शाम  नाईक  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मुम्बई  में  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  के  रसोई  गैस  राई  संयंत्रों  मे ंमथाडी  मजदूरों  में  धीरे

 काम  करो  अभियान  शुरु  किया

 यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हें/उठाने  का  विचार  हे  ?

 पेट्रोल्तियम  और  प्राकृतिक  गेशत  मंत्री  oto  :  से  (7)  इस  समय  काम  सामान्य

 रूप  से  चल  रहा  हे  ।

 दिकसी  में  डीरो  के  व्यापारियों  क ेअपलरणा  के  झारे  में  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  की  रिपोर्ट

 9412.  श्री  गुरूदाप्म  कामस

 श्री  लेज  नाशायण  हिंड

 क्या  दिल्ली  में  हुए  हीरो  के  व्यापारियों  के  अपब्ररण  की  जांच  कर  रहे  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  के  दल  ने

 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 :  क्या  गृष्ठ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 इस  पर  क्या  कार्रवाई  की  गई/की  जा  रही

 वया  अपहरण  की  घटना  के  आाद  इन्दिरा  गान्धी  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड़डे  पर  लोगों  के  प्रवेश  एवं  निर्मम
 कार्डों  की  जांच  की  गई

 (2)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन  कार्डों  की  भल्लीभांति  जांच  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं/किए  जा  रहे  है  ?

 गृष्ठ  मंत्री  एस०  जी०  :  जी  श्रीमन्  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  श्रीमन  ।

 (3)  प्रश्न  नहीं  उठला  ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  बताया  हे  कि  काडों  की  जांच  की  गई  है  ।

 लीस  श्रीध्या  पट्टी  के  लिए  उपरिपुत्त

 9413,  श्री  सनत  कुमार  मेडल  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तीन  बीघा  पट॒टी  से  भारतीयों  के  आने-जाने  के  ज्षिए  उपरिपुल  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 यहि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  कौ  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एड्रुआड़ों  :  तीन  बीघा  कारीडोर  से  होकर  भारतीयों
 के  आने-जाने  के  लिए  एक  फलाई  ओवर  के  निर्माण  हिए  सरकार  के  विचारार्थ  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  पुलिशम  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसच्रिल  जनजातियों  के  रिक्त  पद

 9414.  श्री  नाशायणाई  जमलाभाई  दाठवा  :  क्या  गृष्ठ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हस  समय  दिएली  पुजिस  में  श्रेणीवार  कितने  पद  रिक्त  पड़े

 इनमें  से  कितने  पद  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  अनजातियों  के  लिए  आरक्षित  ओर

 इन  पदों  के  कज  तक  भरे  जाने  की  सम्भाषना  है  ?

 गृह  मंत्री  एस०  भी  ०  :  ओर  सूचना  संलग्न  ब्यौरे  में  निश्चित
 हे

 ।  सीधौ  भर्ती  कोटे

 और  पक्ञेन््नलि  कोटे  में  रिक्त  पदों  का  श्रेणीवार  ब्यौरा  संलगन  और  में  दिया  गया  है  ।

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षित  पदों  को  ययाशीद्र  भरने  के  प्रयास  किए  जा

 रहे  हैं  ।
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 सीधी  भर्ती  कोटा  में  रिकक्स  पदों  की  स्थिति

 क़म  पद  का  नाम  रिक्त  पदों  आरक्षित

 से  की  संख्या

 अनु०  जाति  उखनु०  जन०  जाति

 ||  2  3  4  5

 1.  सहायक  प्रोग्रामर  ज+

 2.  कम्प्यूटः  आपरेटर  1 1  न

 3.  एम०  टी०  चार्जमैन  ]  --  --

 4.  निरीक्षक  1  _  _

 5.  तकनीकी  पर्यवेक्षकक  |  _  --

 6.  निरीक्षक  1  --
 7.  एस०  आई०  388  57  29

 ४.  एस०  आई०  9  2  ॥

 9.  इनपुट/आउटपुट  सहायक  2  |  |

 10.  फिंगर  प्रिन्ट  2  _  _

 11.  डाफ्ट्समैन  1  --  _

 12.  लाइब्रेरियन  1  --

 13.  ए०  एस०  आई०  16  |  5

 14.  ए०  एस»  आई०  7  +-  3

 18.  ए०  एस०  टी०  फिटर  4  --  ]

 श्रेणी

 16.  ए०  एस०  आई०  1  |  _  4

 17.  ए०  एस०  आई०  एन््टी  3  ]  न

 18.  ए०  एस०  आई०  42  13  8

 19.  वरि०  (7०  एस०  3  2  |

 20.  एच०  सी०  (To  डऋत्यू०  254  न  2

 21.  एच०  सी०  ]  1  _

 22.  एच०  सी०  (to  एस»  टी  )  |  --  --

 23,  एच०  सी०  145  6  ७5

 24.  एच०  सी०  ]  --  _

 फिटर  पेंटर
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 बननिननीननण-+++  on  8  जननी  ie

 जारी

 |  है  3

 25.  एच०  सी०  1

 फिटर  बाह्कम/टायर

 26.  कास्टेबत्ल  2283

 27.  कांस्टेबल  75

 28.  कास्टेजल  184

 29.  कांस्टेबल  12

 30.  कांस्टेबल  3

 31.  कांस्टेबल  6

 32.  ए  कांस्टेअल  20

 सिविलियन  पद

 32.  लाइब्रेरियन  ]

 33.  स्टायक  लाहब्नेरियन  2

 34.  की  पंच  आपरेटर  ॥

 टयूबवेल  आपरेटर  1

 इलैक्टिशियन  |

 35.  सांइटिफिक  असिस्टेंट  6

 36.  ए  लैब  असिस्टेंट  5

 37.  लेब  असिस्टेंट  3

 38.  फार्मेसिस्ट  ॥

 चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारी

 39.  नाई  3

 40.  दर्जी  2

 41.  माली  |

 42.  स्वीपर  9

 43.  रसोहया  6

 44.  मारकर  1

 45.  मोची
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 >पिननननमनमन-+<++नकपननन+-+पनननन ना  कनन-नननननन  a  a  मनन  पा  नाक  त०-नननननन+  7  सन  ऑमकमाकनमन नाना  नयमननन कमान  कक  जनता

 क्रम  पद  का  नाम  रिक्त  पड़े  हुए  आरक्षित

 पदों  की  संख्या

 अनु०  जाति  अनु०  जन०  जाति

 ]  ?  3  4  5

 1.  डी०  सी०  पी०  3

 2.  डी०  सी०  पी०/एम०  टी०  1  न  _-

 3.  ए०  सी०  पी०/एम०  टी०  2  ||  --

 4.  ए०  सी०  टी0/प्रोप्रामर  2  1  --

 5.  ए०  सी०  पी०/टी०  पी०  टी०  इंजीनियर  न  _

 6.  ए०  सी०  पी०  12  2  ]

 7.  ए०  सी०  पी०/संचार  4  |  ]

 8.  ए०  सी०  पी०/अंगुली  छाप

 9.  हन्सपेक्टर/ओ०  पी०  आर०/सी०  ओ०  एम०  एन०  2  1  न

 10.  इन्सपैक्टर  एम०  टी०  न  -

 11.  सद्दायक  प्रोप्रामर  ॥|  -  =

 12.  कम्प्यूटर  सेंटर  2  --

 13.  एम०  टी०  चार्जमैन  2  न

 14.  आरमोरर  1  --  --

 15.  एस०  आई०  242  36  18

 16.  एस०  आई०  6]  9  5

 17.  एम०  टौ०  ओ०  पी०  आर०  2  ||  न

 18.  इनपुट/आउटपुट  सड्ठायक  ]  न  जा

 19.  सुपर०  टेक०  सी०  ओ०  एम०  एम०  एन०  --
 --

 20.  च्ुपर०  ओ०  पी०  आर०  सी०  ओ०  एम०  एम०  एन०  5  1

 21.  डॉग  स्क्वायड  न  न

 22.  ए०  एस०  आई०  64  10  5

 23.  बैंड  सी०  एच०  मेन  -  न

 24.  टर्नर  1  न

 1  बन 25.  अप  होह्स््टर
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 खिलरणा  --  2  जारी

 1  2  3  4  5

 26.  ए०  एस०  आई०/एम०  टी०  फिटर  6  ]  1

 27.  ढाटा  एन््टी  आपरेटर  एस०  1  न  -

 28.  एम्र०  टी०  आपरेटर  एस०  4  1  1

 29.  रेडिओ  टेक०  एस०  18  3  2

 30.  वर्कशाप  सहायक  5  1

 41.  एम०  टी०  स्टोरकीपर  -

 32.  ड्राइवर  3  --

 33.  डॉग  स्कव्वाड  एस०  ||  +-

 34.  माउन्टेड  1  न  --

 35.  एच०  सी०  341  46  23

 36.  एच०  सी०  229  34  17

 37.  एच०  सी०  5]  ज+
 38.  एच०  सी०  टी०  22  3  2

 39.  एच०  सी०  17  3  2

 3  2 40.  एच०  सी०  21

 आन्दा  प्रदेश  की  प्राकृतिक  गैस  पर  शायकटी

 9415.  झ्ली  राम  कृष्ण  कोशाता  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  आन्श्र  प्रदेश  सरकार  ने  पश्चिमी  गोबाषरी  जिले  मेंਂ  पाई  गई  प्राकृतिक  गैस  के  लिए  रायहटी

 देने  का  आप्रह्ठ  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  अथवा  की  जानी

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  तेल  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  विशाखापट्टनम  और

 श्रीकाकुल्षम  जिलों  में  सर्वेक्षण  कार्य  कराया  और

 यदि  तो  तत्संभ्ंंधी  ब्यौरा  क्या

 प्रेदोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  थी०  :  से  तेत्ल  एवं  प्राकृतिक
 गेस  आयोग  द्वारा  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  को  प्राकृतिक  गैस  पर  रायढ्टी  का  भुगतान  पेट्रोप्तियम  और  प्राकृतिक  गैस

 74



 17  1914  लिखित  उत्तर

 1959  के  प्रावधानों  के  अनुसार  किया  जाता  हे  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सिक्किम  में  उद्यान  कृषि  विकास  कार्यक्रम

 9416.  श्लीमलती  दिका  कुमारी  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1992-93  के  दौरान  सिक्किम  में  उच्चान-कृषि  कौ  योजनाएं  आरंभ

 करने  का

 यदि  तो  तत्संबंभी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रयोजनार्थ  उस  राज्य  को  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई

 कृधि  मंत्रालय  में  राज्य  मश्री  सुत्लापत्ली  से  सिक्किम  में

 विभिन्न  बागवानी  फसलों  के  विक्रास  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  स्कीमों  के  तहत  सिक्किम  मेंਂ  बागवानी  का

 विकास  शुरू  किया  जाएगा  ।  अलग-अलग  योजनाओं  के  तहत  1992-93  के  लिए  राज्यवार  वित्तीय  आबंटन  को
 अतिम  रूप  दिया  जाना  बाकी  हे  ।

 उर्वरकोਂ  की  प्रति  हैकक्टेयगर  खापल

 9417.  प्लीमती  वचुन्दाशा  राजे  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  उर्वरकोंਂ  की  प्रति  हैक्टेयर  औसत  खपत  कितनी

 क्या  सरकार  का  विचार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना-अवधि  में  उर्वरकों  की  प्रति  हेक्टेयर  औसत

 खपत  में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  इसके  ल्लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुक्लापत्ली  1991-92  के  दौरान  ढर्षरक
 पोषक्क  तत्थोंਂ  की  औसत  प्रति  हेक्टेयर  खपत  का  अनुमान  72.17  किलोग्राम  प्रति  हेक्टेयर  लगाया

 गया  है  ।

 और  आठवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  उर्षरक  पोषक  तत्वों  की  खपत  का  स्तर  बढ्ाकर
 लगभग  106.0  किल्लोग्राम  प्रति  हेक्टेयर  करने  का  लक्ष्य  निर्भारित  किया  गया  है  ।

 प्रति  हैक्टैथर  उर्वरक  की  खपत  में  वृद्धि  करमे  के  लिए  निम्नलिखित  डपाय  किए

 शए  हैं  :--

 (1).  भारत  सरकार  ने  सातवीं  योजना  के  वौरान  दृश्स्थ  और  दुर्ग  क्षेत्रों  मेंਂ  छूदरा  केश  खोलने  के  लिये

 एक  योजना  कार्यान्वित  की  है  ।

 (2)  दृरस्थ  क्षेत्रों  मे ंपरिवष्न  सहाराता  देने  और  छोटे  कृषकों  मेंਂ  उर्धरकोਂ  के  ठप्योग  को  बढ़ावा  देने
 के  लिए  छोटे  पैकों  में  के  उपयोग  को  ज्ोकप्रिय  बनाया  जा  रहा  हे  ।
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 (3).  राज्यों  को  सलाह  दी  गई  हे  कि  वे  उर्षरकों  कौ  सुगम  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  10  मौटरौी
 टन  उर्वरक  की  सीमा  तक  विक्रेताओं  को  विक्रेता  पंजीकरण  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करने  की

 आवश्यकता  से  छूट

 (4)  गहन  कृषि  क्षेत्रों  मे  उर्षरकों  के  उपयोग  की  क्षमता  में  सुभार  करने  के  लिए  सृक्ष्म  पोषक  तत्वों  के

 उपयोग  को  लोकप्रिय  बनाया  जा  रहा  है  ।

 (5)  उर्वरक  उपयोग  और  उर्षरक  के  संतुलित  कुशल  ठपयोग  के  लापों  से  संबंधित  प्रदर्शन  राज्य  कृषि
 विस्तार  एजेंसियों  ह्रारा  आयोजित  किए  जा  रहे

 (6)  उर्वरकों  के  उचित  उपयोग  पर  युक्तिसंगत  सल्लाह्  देकर  कृषकों  को  सहायता  देने  के  लिये  मृा
 परीक्षण  सुविधाओं  को  मजबूत  बनाया  जा  रहा  हे  ।

 जाम्जे  हाई  में  लेश  के  लिए  छिदण  कार्य

 9418.  श्री  जार्ज  फर्नानडीज  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राफुलिक  गैशा  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  बाम्बे  हाई  में  कोई  छिदण  कार्य  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  हुई  प्रगति  का  ब्योरा  क्या

 पेट्रोलियम  और  प्राकुलिक  गेहा  मंत्री  लौ०

 प्रश्न  नहीं

 पर्याप्त  ले  शोधक  सुविधद्याओं  के  अभाव  मेंਂ  करचे  लेल  का  निर्यात

 9419.  श्री  जगमीत  सिंह  :  क्या  पेढ़्ोलियम  और  प्राकृतिक  गैस्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  पर्याप्त  तेल  शोधक  सुविधाओं  के  अभाव  में  कच्चे  तेले  का  निर्यात

 करना  पढ़  रहा

 यदि  तो  विगत  तीन  वर्षों  के  दोरम  कितनी  मात्रा  में  कच्चे  तेल  का  नियत  किन-किन  देख्ों को
 किस  दा  पर  किया

 जया  सरकार  ने  भविष्य  में  देश  के  भीतर  ही  तेल  शोधन  करमे  के  लिए  कोई

 योजना  बनाई

 यदि  हो  उन  योजनाओं  का  ब्यौध्  क्या  है  और  इस  पर  कितनी  राशि  खर्च  करने  का  प्रस्ताव

 यह  योजना  कज  तक  पूरी  हो

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  समेश्री  जी०

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 9420.  श्री  सैयद  शाड़ाबुदूदीन  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैश्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  पेट्रोलियम  और  पेटोलियम  उत्पादों  का  कितनी  मात्रा  में  आयात  किया

 मुख्य  सप्लायरों  के  नाम  क्या  हे  और  किन-किन  देशों  से  कितना-कितना  आयात  किया

 क्या  आयात  प्रक्रिया  में  कोई  परिवर्तन  किया  गया  और

 सरकार  के  साथ  किए  गए  सौदों  अथवा  कम्पनियों  के  साथ  किये  गये  करार  अथवा  नीलामी  के

 मौके  पर  की  गई  खरीद  जैसे  खरीद  माध्यमों  के  अन्तर्गत  माध्यमवार  कुल  कितना  आयात  किया  गया  है  और  वर्ष
 के  दौरान  प्रत्येक  खरीद  माध्यम  के  लिए  औसत  लागत  भ्रीमा  भाड़ा  यूनिट  मृल्य  कितना

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  श्री०  से  कच्चे  तेल  और

 पेटोलियम  उत्पादों  का  आयात  दोनोंਂ  ही  आवधिक  करारों  और  स्थल्त  पर  खरीद  के  तहत  किया  जाता  है  ।
 खरीद  हमेशा  ही  किसी  देश-विदेश  से  नहीं  की  जाती  है  ।  वर्ष  1991-92  के  दौरान  कच्चे  तेल/पेटोलियम  उत्पादों
 की  आवधिक  आपूर्तियां  संयुक्त  अमीरात  सऊदी  बहरीन  और  चीन  से
 की  गई  ।  वर्ष  1991-92  के  दौरान  लगभग  12.700  करोड़  रुपए  के  मुल्य  का  लगभग  33.2  एम  एम  टी  कच्चा

 तेल  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  आयात  किया  गया  जिसमेंਂ  से  13.6  एम  एम  टी  आवधिक  करारों  के  अधीन

 था  ।  प्रत्येक  आवधिक  करार  और  स्थल-खरीद  के  लिए  कीमत  अलग-अलग  होती  है  ।

 किसानों  को  रियायती  दरों  पर  बीजों  की  सप्लाई

 9421.  श्ली  भूपेन्द्र  चिंह  हुड्डा  :  क्या  कृषि  मेत्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे

 उन  विदेशी  कम्पनियों  की  संख्या  कितनी  हे  जिन्होंने  अपने  आप  अथवा  संयुक्त  उपक्रमों  द्वारा  देश
 में  दालों  और  बागबानी  में  अधिक  उपज  देने  वाले  बीजों  का  विपणन  किया

 क्या  सरकार  का  इन  कम्पनियों  से  ऐसे  बीजोਂ  को  खरीदबर  देश  के  गरीब  किसानों  को  रियायती

 दरों  पर  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 कृषि  मंग्राक्षय  में  राज्य  मंत्री  मुक्लापक्ली  :  ऐसी  21  ब्रीज  कम्पनियां  हें

 जिन्होंने  देश  मेਂ  बीज/रोपण  सामग्री  के  क्षेत्र  में  विदेशी  कम्पनियों  के  साथ  वित्तीय  तकनीकी  सहयोग  आरम्भ
 किया  हे  ।

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 डिमाचतल  प्रदेश  में  रसोई  गेश  की  एजेंसियां

 9422.  श्री  लेज  नारायण  हिंश  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैश्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 इस  समय  हिमाचल  प्रवेश  में  जिलावार  कितनी  रसोई  रौस  एजेसियां  कार्यरत

 क्या  प्रामीण  क्षेत्रों  मे ਂउपभोक्ताओं  को  रसोई  गैस  की  सप्काई  के  किए  कोई  क्षेत्र  सीमा  निर्धारित

 जिला  हमीरपुर  में  गैस  एजसियां  किन-किन  क्षेत्रों  को  रसोई  गैस  की  सप्लाई  करती
 ज्बछ

 क्या  सरकार  का  विचार  प्रामीण  क्षेत्र  में  उन  लोगों  को  रसोई  गैस  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्षेत्र
 सीमा  में  वृद्धि  करमे  का  हे  जो  निकटतम  रसोई  गैस  एजेंसी  से  12-15  किलोमीटर  क्षेत्र  मेंਂ  रहते
 हे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 पेह्दोल्ियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  जी०  :  सूचना  संत्तन  विधरण  में  दी

 गई

 से  (&)  एल०  पी०  जी०  डिस्टीब्यूटरों  को  हमीरपुर  जिला  सहित  सभी  पर्वतीय  बाजारों  मेंਂ  15  कि०
 मी०  की  परिधि  में  कनेक्शन  देने  की  अनुमति

 (3)  प्रइन  नहीं

 चिवरण

 क़म  जिला  की

 सं०  सैख्या

 1  2  3

 1.  बिलासपुर  1

 2.  चम्धा  3

 3.  कांगड़ा  12

 4.  हमीरपुर  2

 5.  मंडी
 4

 6.  क्लु
 7.  लाइल  स्पीशि

 8.  सोलन  5

 9,  सिरमौर  3

 10  किम्नौर
 1
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 जारी

 11  सिमला  12

 12  ऊना  1

 तेल  ओर  प्राकृतिक  गैस  की  स्थोज  हेतु  रूसी  फर्म  के  साथ  समझौता

 9423.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैश्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  की  खोज  के  बारे  मेਂ  रूसी  फर्मों  क ेसाथ  कितने  समझौते  किये  गये

 क्या  तेल  ओर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  हाल  ही  में  उनमें  से  कुछ  समझौते  रदृद
 कर  दिये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन  समझौतों  को  रद्द  करने  से  क्या  वित्तीय  प्रभाव  पढ़ेंगे  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  मी०  :  वर्ष  1973  से  1987  तक  पूर्व
 के  सोवियत  सैध  के  साथ  अन्वेषण/विकास  से  संबंधित  विभिन्न  अध्ययनों  के  संबंध  में  आरह  करारों  पर

 इस्ताक्ग  किए  गए

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  मामले  की  जांच

 9424.  श्री  दत्तात्रेय  अंडारू

 थी  भगवान  शांकर  रावत

 श्री  मेगकत  हाप्न  प्रेमी  :  कया  गृष्ठ  मंत्री  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  मामले  की

 झी  राजेन्द्र  ऑनडोत्री

 श्री  नरेश  कुमार  आत्तियान

 जांच  के  बारे  मेंਂ  1?  1991  के  अतारॉकित  प्रशन  संख्या  6878  के  उत्तर  के  सम्भन्ध्  में  यह  बताने  की

 क्या  इस  भ्रीच  भाग  से  तक  के  सम्भन्ध  में  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई

 ड्ैः
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 नल  तीन  तत्व नै  तन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  हस  सम्बन्ध  में  देरी  के  क्या  कारण

 गृष्ठ  संत्री  एस»  :  से  (7)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सप्ता  पटत्त  पर

 रख  दी

 दित्ती  में  जाबृही  का  जाल

 9425.  श्ली  जीवन  क्या  गूष्ठ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  दिल्ली  मेंਂ  पता  लगाए  गए  जासूसी  के  मामलों  का  ब्योरा

 कया

 प्रत्येक  मामले  मेंਂ  क्या  कार्रवाई  की  गई  और

 इन  जासूसी  के  मामलों  में  लिप्त  सरकारी  कर्मचारियो/रक्षा  कर्मियों  का  ब्योरा  क्या

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  तथा  गृष्  मेन्नालय  में  राज्य  मैत्री  एम«  एम०
 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हे  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 पेडोलियम  क्षेत्र  का  सम्मेलन

 9426.  श्रीमती  श्लाप्तवाराजेश्वरी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैश्व  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पेटोलियम  क्षेत्र  मेंਂ  हाल  ही  मेंਂ  हुए  सम्मेलन  मेंਂ  पेटोलियम  तथा  पेटोलियम  उत्पादों  की
 कीमतों  पर  नियन्त्रण  हटाने  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  किया  गया  ।

 यदि  तो  सम्मेलन  मेंਂ  कौन-कौन  से  प्रमुख  मुद्दों  पर  चर्चा  की  गई

 सम्मेलन  में  क्या  निर्णय  किए

 क्या  इसमें  दिए  गए  सुझावों  की  सरकार  द्वारा  जांच  की  गई  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अतिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  संभाषना

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  औी०  से  कीमतों  की

 अधिनियमन  के  संबंध  मेंਂ  इस्टीट्यूट  ऑफ  पब्लिक  एन््टरप्राइज  तथा  ऊर्जा  द्वारा  आयोजित  दिनांक  28-2-1992

 की  कांग्रेस  क़ूड  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  समानता  रिफाइनरियेਂ  हरा  छुड  किसी  पी  स्लोत  से  खरीदने

 संबंधी  उपयुक्त  समायोजन  सहित  अन्सर्राष्टीय  रिफाइनरी  मार्जिन  के  आधार  पर  उत्पाद  की  रिफाइनरी
 पर  कीमतों  का  निर्धारण  तथा  आजार  कीमत  द्वारा  रिफाइनरियों  मे  उत्पाद-प्रतिमान  का  निर्भारण  आदि  सुझाव
 दिए  गए  ।  मांग  में  वृद्धि  तथा  सामाजिक-आर्थिक  तत्वों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  हारा  कीमतों  में

 परिवर्तन  किए  जाते  हैं  ।
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 शष्पोई  गेस  ग्राहकों  का  शीमा

 9427  झावना  ,  no  उ्किशाद्म  और
 प्री  अन्ना  जोशी

 :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैश  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  '

 क्या  रसोई  गैस  वितरकों  के  लिए  यह  उनिवार्य  हे  कि  वे  अपने  प्राइकों  का  तृतीय  पत्र

 दायित्व  बीमा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  रसोई  गैस  के  सिलेंडर  फटने  से  कुक  कितनी  मौतें

 और

 कितने  मामलों  ब्रीमा  राशि  का  घुगतान  किया

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  थीਂ

 देयता  बीमा  में  किसी  व्यक्ति  की  दुर्घटनावश  मृत्यु  अथवा  शारीरिक  रूप  से  ज  हमी  होना/अथयवा

 गैस  प्रेशर  रेगुलेटरोਂ  आदि  से  हुए  सम्पत्ति  के  नुकसान  को  कवर  किया

 गया  हे  ।

 एल्त  पी  जी  के  इस्तेमाल  से  जुड़े  विभिन्न  कारणों  से  मौतों  का  विवरण  इस  प्रकार

 है  :--

 वर्ष  संख्या

 1989-90  53

 1990-91  58

 1991-92  46

 कुल  ८  157
 ह

 दो  मामलों  एल  पी  जी  सिलेण्डर  के  विस्फोट  से  इतर  कारणों  से  बीमा  धनराशि  मृत्यु  होने

 पर  भुगतान  कर  दी  गई  ।

 दिल्ली  पुत्तिस  द्वारा  सरकारी  क्चार्टरों  की  जांच  करना

 9428.  श्ली  राजेश  कुमार  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकारी  कर्मचारियों  के  सरकारी  क्वार्टरों  की  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  हाज्ञ  ही  में

 जांच  की  गई

 यदि  तो  पुलिस  द्वारा  दिल्ली  में  कुल  कितनी  कालोनियों  की  जांच  की

 कितने  सरकारी  क्वार्टरों  मेंਂ  किरायेदर  और  असामाजिक  तत्व  पाए  उनका  अलग-अलग

 ब्यौरा  क्या
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 ऐसे  क्वार्टों  के  आबंटितियों  के  विरूद  क्या  कार्रवाई  की  गई  अथवा  की  जा
 रही  और

 शेष  कालोनियों  की  कअथ  तक  जांच  की  जाएगी  ?

 गृह  सेत्री  एस०  ही०  :  से  रोमानिया  के  राजनयिक  श्री  लिविय  राद्ू  के
 अपहरण  के  परिणामस्वरूप  दिल्ली  पुलिस  ने  108  संरकारी/पुंलिस  कालोनियों  का  घर-घर  जाकर  सर्वेक्षण
 किया  ।  1985  सरकारी  क्यवार्टरों  को  किराएदारोਂ  के  कब्जे  में  पाया  गया  और  253  निवासियों  को  विभिन्न
 अपराधों  में  अन्तर्ग्रस्त  पाया  गया  ।  दिल्ली  पुलिस  ने  सूचित  किया  हे  कि  लगभग  सभी  कालोनियों  की  जांच  कर

 ली  गई

 ऐम्नेस्टी  इंटरनेशनल  द्वारा  मानवाधिकारों  पर  शोध  करने  का  सुझाव

 9429.  श्ली  नवत्त  किशोर  राय  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मानवाधिकारों  पर  शोध  करने  हेतु  ऐमनेस्टी  इंटरनेशनल  का  कोई

 प्रस्ताव  मिज्ता  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हे  और  इस  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की

 गई  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडुआ्डो  हां  ।

 ऐसमनेस्टी  इंटरनेशनल  ने  भारत  के  कुछ  जिनमें  पंजाब  और  जम्मू  तथा  कश्मीर  शामिल

 यात्रा  का  प्रस्ताव  किया  इन  यात्राओं  के  लिए  अभी  तक  सहमति  नहीं  दी  गई

 दिल्ली  के  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  में  कथित  देकेट

 9430.  श्लवी  राजनाथ  झोनकर  शास्त्री  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  के  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  में  कोई  रैकेट  कार्य  कर  रहा  है  जो  नकली  अधिकार

 पत्रों  पर  दूसरों  के  नाम  पर  पासपोर्ट  जारी  करवाता  है  तथा  बाद  मेਂ  उनका  विभिन्न  उद्देश्यों  के लिए  दुरूपयोग
 करता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 दोषी  व्यक्तियों  को  पकड़ने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  इस  बारे  में  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  और  इन  पर  क्या  कार्रवाई  की  गई
 हद  पा  thes  आन  ५

 ज्ब+  ५

 /६  शृह्रः  मंन्री  एस०  ही  ::  -  विसली  ने  सूचित  किया  हे  कि  दिदी  क्षेत्रीय

 परिपत्र  कार्यालय  में  कार्यरत  ऐसे  किसी  गिरोह  के  आरे  में  उच्चें  कोई  सूचना  हे  ।

 fa)  ओर  :  जहीं  है  ॥  ,  हे

 nee  विहकी  पुलिस  ने  .
 प्रकार  .  के  बारे  उन्हें  कोई

 शिकायत  नहीं  मिली  हे  ।
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 आन  -  जरनानन  जज  नभननकमननन  it  न  अली  नी  eee  ga rs ae  ca ce लखन  >>  न+  ae  |  cae

 लेल  की  चोरी

 9431.  श्री  शंकर  िंड  वाघेला  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेश्व  मंत्री  यद्द  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  गुजरात  ओर  देश्ष  के  अन्य  भागों  में  पाईप  लाइन  में  छेद  करके  मारी  मात्रा  मेंਂ  तेल  की

 चोरी  की  जा  रही

 यदि  तो  प्रत्येक  वर्ष  तेल  की  कितनी  मात्रा  में  चोरी  होने  का  अनुमान

 देश  मेंਂ  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितने  मुल्य  के  तेल  की

 चोरी  की  गई  हे  और

 इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है/करने  का  विचार

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेश्म  मंत्री  ली०  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस

 आयोग  की  तेल  पाइफलाहन  से  कच्चे  तेल  की  चोरी  जाने  की  घटनाएं  घटी
 '

 और  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  चोरी  गए  तेल्ल  की  मात्रा  और  पृल्य
 नीचे  दिया  गया  है  :--

 वर्ष  मात्रा  चोरी  गए  कच्चे  तेल  का  अनुमानित

 मूल्य

 1989-90  4.00  रू०  8.000/-

 1990-91  21.10  रू०  55,500/-

 1991-92  शून्य  शून्य

 1992-93  शून्य  शुन्य

 1992

 और  अधिक  फुल  पक  सुरक्षा  योजना  तैयार  करने  के  पश्चिमौ  अपतटीय

 क्षेत्र  के  वर्तमान  सुरक्षा  व्यवस्था  की  पुनरीक्षा  की  गई

 आम्जे  बाई  में  ठेका  दिया  जाना

 9432.  डा०  बाई०  एश्च०  राजध्ोखर  रेडडी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैश्व  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बाम्जे  हाई  के  एल०  एल०  एल०  एल०  ही०  और  एल०  ई०
 प्लेटफार्मों  पर  गैस  जलाने  के  उद्देश्य  की  परियोजना  के  लिए  दक्षिण  कोरिया  के  ओद्योगिक  हयूस्दई
 को  बड़ा  ठेका  दिया  गया

 क्या  उक्त  कापनी  को  ठेका  देने  से  पहले  कोई  निविदाएं  आमंत्रित  की  गई
 ओर

 यदि  तो  तत्संअंधी  ब्योरा  क्या
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 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गेश्म  मंत्री  क्ली०  बाम्भे  हाई  उत्तर  में

 एल०  एल०  एलू०  एल०  डी०  तथा  एल०  ई०  तेलकूप  प्लेटफार्मों  के  लिए  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस

 आयोग  ने  मेसर्स  हयून्दई  हेवी  इन्डस्टरीज  कम्पनी  कोरिया  को  एक  सशर्त  आशय  पत्र
 जारी  किया

 ओर  यह  आशय  पत्र  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  थ्रृत्ष  रूप  से  1990  में

 जारी  की  गई  विश्व  ष्यापी  निविदा  के  क्रम  में

 सिस्त्र  संगठनों  द्वारा  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  ज्ञापन

 9433.  श्री  चित्त  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  सिख  संगठनों  ने  पंजाब  में  मानव  अधिकारों  के  कथित  उक्ल्तंघन  के  बारे  में  संयुक्त
 राष्ट्र  संघ  को  कोई  ज्ञापन  दिया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एलुआडों  हां  ।

 ऐसे  ज्ञापनों  मानवाध्षिकारों  के  कथित  उल्लंघनों  के  आरोप  बहुत  बढ़ा-चढ़ा  राजनेतिक

 प्ररणा  से  लगाए  गए  हैं  और  पंजाब  की  मोजूदा  स्थिति  को  विकृत  करने  की  कोशिश  की  गई
 है  ।

 उत्सर  प्रदेश  में  आम  के  पेड़  क्षगाना

 9434.  डा०  परशुराम  जया  कृषि  मंत्री  यह्ष  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  उत्लर  प्रदेश  में  चालू  वर्ष  के  दोरान  और  अधिक  क्षेत्र  में  आम  के  पेड़  ज्गवाने
 का  विचार

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  हेतु  कितना  क्षेत्र  चुना  गया  ओर

 इस  प्रयोजन  डेतु  राज्यों  को  कितनी  घनराशि  देने  का  विचार

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मैत्री  सुल्लापल्ली  से  उत्तर  प्रदेश  में  आम
 के  बागानों  के  तहत  क्षेत्र  विस्तार  के  लिये  कोई  विशिष्ट  कार्यक्रम  नहीं  हे  ।  शुष्क  तथा  टॉपिकल  क्षोत्रों  के

 लिये  चल  रही  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  के  अंतर्गत  अच्छी  क्वालिटी  की  रोपण  सामग्री  जैसे  महत्वपूर्ण  आदानों  की

 सप्लाई  के  साथ  मोजूदा  आम-उद्यानों  की  उत्पादकता  सुधारने  के  लिये  कार्यक्रम  चलाये  जा  रहे  हैं  ।  उत्तर

 प्रदेश  को  इस  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  सम्मिलित  किया  गया  है  ।  1991-92  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  के  ओतर्गत

 उत्तर  प्रदेश  को  3.57  लाख  रुपये  की  धनराशि  प्रदान  की  गई

 कृषि  विज्ञान  केन्द्र

 9435.  श्री  चन्दूज्ाल  क्या  कृधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  मेंਂ  विभिन्न  जिलों  में  कई  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  काम  नहीं  कर  रहे
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस  समय  राज्य-वार  वास्तव  मेंਂ  कितने  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  चल  रहे  और

 इन  केन्द्रों  को  पुनः  अर्थक्षम  बनाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  ठठाए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  स्ी०  इस  समय  देश  के  विभिन्न

 जिलों  में  109  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  काम  कर  हहे

 प्रश्न  ही  नहीं

 कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  की  संख्या  के  बारे  में  राज्यवार  सूचना  विवरण  के  रूप  में
 पंलग्न  है  ।

 कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  के  कार्य  को  सुचारू  और  कारगर  रूप  से  चलाने  के  लिए  कारगर  प्रबोधन

 की  जा  रही  है  ।

 विवरण

 राज्यवार  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  की  झेलया

 क़०्सै०  राज्य  का  नाम  कु०  वि०  के०  की  कुल  संख्या

 आंध्र  प्रदेश  8

 2  असम  2

 3  बिहार  8

 4  गुजरात  5

 ६,  हरियाणा  4

 6.  कर्नाटक  $

 7.  <  केरल  4

 8  मध्य  प्रदेश  5

 9,  महाराष्ट्र  6

 10.  उड़ीसा  5

 11.  पांडिचेरी  ||

 12.  तमिलनाडु  6

 13  ठत्सर  प्रदेश  15

 14  राजस्थान  11

 15.  पंजाब  6

 16.  हिमाचल  प्रदेश  3

 17,  जम्मू  और  कश्मीर

 18.  पश्चिमी  बंगाल

 का

 न्ी

 कन

 अरृणाचल  प्रदेश

 20.  गोवा

 मणिपुर



 लिखित  उत्तर  7  92

 जारी

 क़०सं०  राज्य  का  नाम  रा

 का  ः  रा

 कु०  वि०  के०  की  कुल  संख्या के०  की  कुल  संख्या

 22.  नागालैंड
 23  सिक्किम
 24  मेघालय  1
 25  त्रिपुरा  2

 26  मिजोरम

 कुल  109

 रसोई  गेस  सिलेंडर  और  रेगुलेटर

 ५436.  श्री  मोड़न  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैश्व  मंत्री  यह  बताने  कौ

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  की  जानकारी  में  मुम्बई  में  नकल्ती  एल०पी०जी०  गैस  सिलेण्डरोਂ  और  रेगुलेटरोंਂ  की

 ब्रिक्की  के  मामले  आए

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  की  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  और

 दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्द  क्या  कार्यवाही  की  गई

 पेट्रोलियम  और  प्राकुलिक  गैस  मंत्री  बी०  :  से  हिंदुस्तान  पेटोलियम

 कार्पोरेशन  और  बी०पी०सी०  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  के  अनुसार  जाल्ती  एल०पी०जी  सिलेंडरों  और  प्रेशर  रेगुलेटुगरोंਂ  की

 बिक्री  का  एक  मामला  1991  माह  में  अम्धई  पुलिस  द्वारा  दर्ज  किया  गया  है  ।  दोषी  व्यक्तियों  के

 विरुद्ध  न्यायाज्ञय  में  पुलिस  द्वारा  एक  आरोप-पत्र  दाखिल  किया  गया  है  ।  इस  समय  यह  मामला  न्याया्नय  में

 अनिर्णीत  पढ़ा  हुआ  है  ;

 |

 दिल्ली  में  हत्याएं

 9437.  कुमारी  उम्रा  क्या  गुड़  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  में  सिर  पर  बार  करके  हत्या  करने  के  मामलों  में  हाल  ही  में  वृद्दि

 हुई

 वर्ष  1991  तथा  ठ5र्ष  1992  के  दोरान  आज  तक  ऐसे  कितने  मामलों  का  पता  चला

 हे  ;

 क्या  दितली  पुलिस  ऐसी  हत्या  करने  वाले  गिरोह  का  पता  लगाने  में  सफल्न  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और
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 इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  क्या  विशेष  उपाय  किये  गये
 हें  9

 गृह  मंत्री  एस०  थी०  :  ओर  दिल्ली  में  1991  मेंਂ  हस  प्रकार  के  16  मामले

 और  1992  मेंਂ  (15-4-1992  5  मामले  सृचित  किए  गए

 और  दक्षिणी  जिला  पुलिस  ने  डकेतों  के  एक  कुछ्यात  गिरोह  का  पता  लगाया  हे  जो

 राजघानी  में  डकेती  और  हत्या  के  एक  दर्जन  से  भी  अधिक  मामलों  में  अन्तर्प्रस्त  है  ।  16-17  1992  की

 रात  को  पुलिस  गसस््ती  दल  द्वारा  पीछा  करने  के  आाद  गिरोह  के  एक  सदस्य  को  गिरफ्तार  करने  के  बाद  और

 उससे  प्राप्त  सूचना  के  आघार  पर  पुलिस  ने  उसके  4  साथियों  को  गिरफ्तार  किया  ।

 उठाए  गए  कदमों  गस्त  गहन  सामरिक  महत्व  के  स्थानों  पर  टुकढ़ियों  की  तैनाती

 आसृचना  तंत्र  को मजबूत  अपराधियों  के  छिपने  के  स्थानों  पर  बार-बार  छापे  निगरानी

 मेंਂ  बढ़ोत्ती  करना  और  पड़ोसी  राज्यों  के  साथ  समन्वय  स्थापित  करना  सम्मिलित  हैं  ।

 दाज्य  पुनर्गन  अधिनियम

 9438.  श्री  शामाक्नय  प्रसाद  सिंल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  देश  में  व्याप्त  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  राज्य  पुनर्गठण  अधिनियम  में  संशोधन

 करने  पर  विचार  कर  रहीं

 यदि  तो  तत्संअंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  हसके  क्या  कारण

 सैश्दीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृढ़  मेत्राज्य  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०

 :  से  राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम  में  संशोधन  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  समय-समय

 मुख्यलया  आर्थिक  विकास  में  क्षेत्रीय  असमानता  के  नए  राज्यों  के  गठन  की  मांगे  आती  रही  है  ।  सरकार

 का  दृढ़  मत  रहा  है  कि  किसी  राज्य  विशेष  में  आर्थिक  विकास  में  क्षेत्रीय  असमानता  को  दूर  करने  का

 प्रामला  अनिवार्य  रूप  से  योजना-तंत्र  के  जरिए  तथा  विकास  विश्वेष  क्षेत्र  आदि  जैसे  ठप्युक्त

 प्रुलभूत  संरचनाओं  की  स्थापना  करके  इल  किया  जाना  चाहिए  और  अलग  राज्य  का  गठन  करने  से  यद्ठ  समस्या

 इल  नहीं  हो  सकती  हे  ।

 सूखे  के  कारण  रम्मी  की  फश्चल  को  क्षति

 9439.  श्ली  मोहन  सिंह  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  स्रांध्र  मध्य  राजस्थान  और  उड़ीसा  में  मंयकर  सूखे  की  स्थिति  से  रबी

 की  फसल  क्षतिग्रस्त  हो  गई

 यांदे  तो  चालू  रथी  फसल  में  कितनी  वास्तविक  कमी  आई  हे  और  क्या  हससे  खाद्याननों  की

 खरीद  प्रभावित  होने  की  संभावना  हैਂ  ओर

 यदि  तो  सूखे  के  कारण  हुई  खाद्यान्न  की  कमी  को  पूरा  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही

 की  गई



 लिखित  उत्तर  7  92

 कृषि  मंत्रालय  से  शाज्य  मंत्री  मुक्लापत्ली  और

 केरल  :

 राज्य  ढारा  क्षेत्र  में रबी  फसत्त  के  नुकसान  की  सूचना  दी  गई  हे  जिसमें  से  2556  हेक्टेयर
 क्षेत्र  और  1460  हेक्टेयर  क्षेत्र  आंशिक  रूप  से  क्षतिग्रस्त  हुआ  है  ।  ज्गभग  6460  मीटरी  टन  चावल  की

 क्षति  हो  जाने  की  सूचना  मिली

 दलहन  फसलों  के  संबंध  में  913  हेक्टेयर  क्षेत्र  ओर  145  हेक्टेयर  क्षेत्र  आंशिक  रूप  से  क्षतिग्रस्त
 हो  गया  है  ।  लगभग  728  मीटरी  टन  दाल  के  क्षतिग्रस्त  होने  की  भी  सूचना  मिलती  हे  ।  सृचित
 गिरावट  अपर्याप्त  उत्तर  पश्चिमी  मान्सून  के  कारण  हुई  हे  ।

 आंध्र  प्रदेश  :

 राज्य  सरकार  द्वारा  किसी  क्षति  की  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 प्रध्य  प्रदेश  :

 राज्य  सरकार  ने  रबी  खाद्यान्नों  में  17.23  लाख  मीटरी  टन  की  गिरावट  की  घृचना  दी  हे  ।  यह  गिरावट

 तह्दूं  की  बुवाई  के  समय  जाड़े  ऋतु  की  वर्षा  की विफलता  के  कारण  आई  है  ।  5  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  मेंਂ  गेहू  की

 बुवाई  नहीं  की  जा  सकी  तथा  भूमि  खाली  पड़ी  रही  ।

 शजस्थान  :

 अपर्याप्त  वर्षा  क ेकारण  1991-92  के  दोरान  रबी  फसलों  की  बुषाई  59.70  लाख  हेक्टेयर  के  प्रति  56.62

 लाख  सूचित  की  गई  है  ।  रथी  अनाजों  को  तथा  दालों  को  बुचाई  के  क्षेत्र  में  2.15  लाख  हेक्टेयर  तथा

 3.39  लाख  हेक्टेयर  की  कमी  आई  हे  ।  तिलहन  के  मामले  मेंਂ  1.72  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  की  वृद्ि  हुई
 है  ।  आर्दता  की  निम्न  उपलब्धता  ने  री  उत्पादन  को  प्रभावित  किया  हैं  ।

 61.60  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  के  लक्ष्य  के  प्रति  अनुमानित  उत्पादन  53.85  शञाख  मीटरी  टन  हे  जो

 लक्ष्य  का  87  प्रतिशत  है  ।  यह  खाद्यान्नों  की  खरीद  को  प्रभावित  कर  सकता  हे  ।

 उड़ीसा  :

 राज्य  सरकार  दारा  किसी  क्षति  की  सूचना  नहीं  मिल्ती  है  ।

 गेहूं  की  खरीद  1-4-1992  से  शुरू  हुई  तथा  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  के  दौरान  35.50  त्ाख़
 मीटरी  टन  के  स्तर  तक  पहुँच  गई  है  ।  संबंधित  राज्य  केन्द्रीय  पूल  तथा  अधिशेष  वाले  राज्यों  से खरीद  के  किए

 उपयुक्त  उपाय  कर  रहे

 ह्वलेश्रता  घेनानियों  की  विधवाओं  को  पेंशन

 9440.  श्री  विलासरात  मागनाथराव  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 इस  समय  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  विधवाओं  के  पेंशन  हेतु  राज्य-वार  कितने  मामले
 लम्बित  पढ़े

 हन  मामत्तों  को  निपटाने  में  विल्ाम्भ  के  क्या  कारण  और

 88



 17  1914  लिखित  उत्तर

 हनके  शीघ्र  निपटान  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०»
 :  एक  विवरण  संलग्न

 और  जब  विधवाएं  पेंशन  के  स्थानान्तरण  के  लिए  आवेदन  देती  हैं  तो  उस  समय  उन्हें  पहचान
 सैबंधी  दस्तावेज  और  पेंशनर्स  हाफ  ऑफ  पेंशन  पेमेन्ट  आर्टर  प्रस्तुत  करने  होते  है  ।  हन  दस्तावेजों  के  प्राप्त  न
 होने  से  कभी-कभी  देरी  होती  हे  ।  कुछ  मामलों  अर्थात  जब  स्वतंत्रता  सेनानी  दारा  अपने  आवेदन-पत्र  में
 अपनी  पत्नी  का  नाम  न  दिया  गया  हो  तो  विधवा  के  बारे  में  ब्योरे  देने  वाली  एक  रिपोर्ट  जिला  मजिस्टेट  से

 मंगानी  होती  है  ।  जब  कोई  आवेदन-पत्र  सअ  तरह  से  पूर्ण  होता  हे  तो  प्राथमिकता  के  आधार  पर  आदेश  जारी
 कर  दिए  जाते  दूसरे  मामलों  में  दस्तावेज  या  जिला  मजिस्ट्रेट  की  जो  भी  मंगाई
 जाती  हे  ।

 2.  इसके  अलावा  दिनांक  1-5-92  से  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  विधवाओं  को  पेंशन  देने  के  मामलों  के

 त्वरित  निपटान  के  लिए  प्रक्रिया  को  निम्नलिखित  प्रकार  से  सरल  अनाया  गया  है  :--

 ()  उन  मामलों  जिनमेंਂ  नामांकन  हुआ  द्वोता  हे  अर्थात  स्वतंत्रता  सेनानी  के  आवेदन  पत्र  मेंਂ  पत्नी

 अथवा  अश्रित  पुत्री  का  नाम  अंकित  होता  स्वतंत्रता  सेनानी  का  मृत्यु  प्रमाण-पत्र

 तथा  अन्य  पहचान  संबंधी  दस्तावेज  प्रस्तुत  किए  जाने  पर  वितरण  अधिकारी  को  नामित

 को  भुगतान  देने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  गया

 (४)  उन  मामल्तों  जिनमें  नामांकन  किया  हुआ  नहीं  होता  वितरण  अधिकारी  को  पेंशन  का

 घुगतान  करने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  गया  बशर्ते  कि  दावे  को  जिलाधिकारी  द्वारा

 अनुप्रमाणित  एवं  सत्यापित  किया  गया  हो  ।

 विवरण

 क०्स०  राज्य  का  नाम  लम्बित  मामलों  की  संख्या

 ।.  आन्ध्र  प्रदेश  10

 2.  असम  03

 3.  बिहार  50

 4.  गुजरात  11

 5.  हरियाणा  02

 6.  हिमाचल  प्रदेश  01

 है  जम्मू  तथा  कश्मीर  01

 8.  कनार्टक  21

 9.  मध्य  प्रदेश  19

 10.  महाराष्ट  42

 11.  मेघालय  01
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 जारी

 राज्य  का  नाम  हम्बित  मामलों  की  संख्या

 उड़ीसा  06

 13.  पंजाब  03

 14.  उत्तर  प्रदेश  54

 15.  पश्चिम  बंगाल  107

 जिले

 योग  331

 लेल  उत्पादन

 9441.  श्री  बज  किशोर  त्रिपाठी  :  क्या  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  उड़ीसा  में  तेल  उत्पादन  की  क्षमता  और  अर्थक्षमता  का  गहराई  से  अध्ययन  करने  के  लिए

 कृत्रिम  बल  गठित  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  हस  प्रयोजनार्थ  किए  गये  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  से  उड़ीसा  मेंਂ  महानदी  श्रेसिन  और  बंगाल  की

 खाड़ी  तट  में  तेल  के  भंडारों  का  पता  चला  और

 यदि  तो  तत्संब्ंंधी  ब्योरा  क्या

 पेट्रोलियम  और  प्राकृत्रिक  गैस  मंत्री  जी०  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  भू-पैज्ञानिक  सर्वेक्षणों  के  अतिरिक्त  आयल  इड्डिया  लिमिटेड  ने  मद्ठानदी  अपतट  में  4

 अन्वेषण  कृपों  का  और  महानदी  और  उड़ीसा  के  अपतटीय  उत्तर-पूर्वी  समुद्र  तटीय  श्रेसिन  में  11  अन्वेषण  कूँपों
 का  वेधन  किया  है  ।  लेकिन  अब  तक  किसी  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  दोहन  योग्य  हाइडोकार्बन  के  पंडारों  का  पता

 नहीं  चला  हे  ।

 जम्मू  और  कश्मीर  मेंਂ  आतंकवादियों  के  विछद  दर्ज  मामतते

 9442.  श्ली  मदन  त्तात्त  क्या  गृद्ठ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1990.  1991  और  199?  के  दौरान  अब  +क  जम्मू  और  कश्मीर  में  आतंकवादियों  के  विरुद्

 कितने  मामले  दर्ज  किये
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 इन  दर्ज  मामलों  में  से  कितने  मामलों  के  संबंध  में  न्यायालय  में  चालान  प्रस्तुत
 किये  गये

 इन  मामलों  के  तेजी  से  न  निपटाये  जाने  के  क्या  कारण  और

 इन  मामलों  को  तेजी  से  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 धंसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मेत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हे  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 घाद  प्रभावित  राज्यों  को  वित्तीय  झड़ायता

 9443.  प्रो०  उम्मा  रेडिड  वेकटेश्वरलु  |
 श्री  अन्ना  जोशी

 |

 :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कौन-कौन  से  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  बाढ़  से
 प्रभावित  हुए

 उक्त  अबधि  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  को  राहत  के  रूप  में  कितनी  सद्बायता

 उपलब्ध  कराई  गई

 प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  ने उक्त  अवधि  के  दौरान  आपदा  राहत  कोष  से  कितने  घन  का
 उपयोग  और

 उक्त  अवधि  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  बाद  से  हुई  क्षति  का  ब्यौरा
 कया

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापत्ली  और  1989-90  और
 1990-91  के  दोरान  बाढों  से  प्रभावित  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्रों  का  और  क्षति  का  ब्यौरा  क्रमशः  विवरण  1  और
 विवरण  2  मेंਂ  दिया  गया  हे  ।

 और  1989-90  के  दौरान  विभिन्न  राज्योਂ  मेंਂ  बाढ़  राहत  उपायों  के  लिये  अनुमोदित  ष्यय  को
 अधिकतम  सीमा  और  1990-91  के  दौरान  आपदा  राहत  निधि  के  तहत  किए  गए  प्रावधान  और  इस  निधि  से
 व्यय  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  विवरण  3  पर  दिया  गया
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 1989-90  के  दौरान  छाढ  राहल  के  लिये  अनुमोदिल  व्यय  को  अधिकलम  सीमा  और  1990-91  के

 दौरान  आपदा  रात  निध्चि  के  लह्डत  उपलऊ्ध  कराई  गई  घनराशि  व  हु  निधि  से  -

 ठयय  की  गई  धनराशि हैं  धनराधि
 रूपये

 काम  राज्य  का  नाम  19४9-90)  के  दौरान  1990-91  के  लिये  आपदा  राडत  निधि  1990-91  के  दौरान
 आद  राहत  के  ठिये

 ह
 आपदा  राहत  निधि  से

 केन्द्रीय  शेयर  राज्य  शेयर  कुल
 अनुमोदित  व्यय  की  ष्य्य

 अधिकतम  सीमा  ;

 (1)  (0  (3)  (4)  6)  (6)  0)

 1  आन्य  प्रदेश  ज+  *125.66  21.50  147.16  167.02
 ह

 2...  अदूणाचल  प्रदेश  12.70  1.50  0.50  2.00.  मृचित  नहीं  किया
 3...  असम  27.42  22.50  7.50  30.00  1024

 4...  बिहार  ज+  26.25  8.75  35.00  17.28

 5.  गोवा  _  0.75  0.25  1.00  ता

 6...  गुजरात  --  63.75  21.25  85.00  $6.19

 7.  हरियाणा  न  12.75  4.25  17.00  8.03

 ४...  हिमाचल  प्रदेश  10.78  13.50  4.50  18.00  18.00

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  1.39  9.00  3.00  12.00.  सृचित  नहीं  किया
 lv,  कर्नाटक  ५.३३  20.25  6.75  27.00  20.48

 ‘

 11...  कैरल  36.78  23.25  7.75  31.00  21.57

 12.  मध्य  फ़देश  -  27.75  9.25  37.00  73.12

 13.  म्रह़ाराष्ट  26.%  33.00  11.00  44.00  81.51
 14...  मणिपुर  5.78  0.75  0.25  1.00  ज+

 15...  मेघालय  -  1.50  0.50  2.00  0.11

 16 |  मिजेरम  0.09  0.75  0.25  1.00  0.13

 17...  नागादौंड  0.75  0.25  1.00  0.39

 18...  उड़ीसा  न  57.13  11.75  68.88  67.20  ‘

 19.  पैजाब  _  21.00  7.00  28.00  10.10

 20...  शजस्थान  ५  93.00  31.00  124.00  42.35  .

 21.  सिक्किम  _  2.25  0.75  3.00  3.00

 22...  तमिलनाडु  0.69  29.25  9.75  ३9.00  41.53

 23,  त्रिपुरा  _  2.25  0.75  ३3.00  1.73

 24.  उत्तर  प्रदेश  23.98  67.50  22.50  90.00  52.29

 25...  पश्िचम  बंगाहा  _  30.00  10.00  40.00  9.06
 न--जअननिि  न  ती  न्  तन  नस  ्नसन+  -  +-++++--

 *इसमें  1990  के  दौरान  समूढी  तृफान  की  स्थिति  में  अग्रिम  कप  से  निर्मुक्सश  किए  गए  61.16  लाख  रुपये  का  केन्द्र  का अहदान

 भी  शामिल  है  ।
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 नकल  जिन  ननान  जन  a

 **इसमेंਂ  1990  के  दौगन  समुद्री  तुफान  की  स्थिति  में  अग्रिम  रूप  से  निर्मुक्त  किए  गए  21.88  करोड़  रूपये  का  केन्द्र  का  खशदान

 भी  शामिल  है  ।

 पशु  विज्ञान  अनुश्ंघान  सैस्थान

 9444.  श्री  परहतराम  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  कार्य  कर  रहे  पशु  विज्ञान  अनुसंधान  संस्थानों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  इन  संस्थानों  को  कितनी  सहायता  दी  गई  ;

 क्या  सहायता  का  पूरा  उपयोग  कर  लिया  गाया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1992-93  के  दोरान  ऐसे  और  अनुसंधान  संस्थान  खोलने

 का  और

 (a)  यदि  तो  हस  प्रयोजनार्थ  किन  स्थानों  की  पहचान  की  गई

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मँत्री  के०  सी०  :  देश  में  कार्यरत  पशु  विज्ञान  अनुसंधान
 संस्थानों  का  राज्यवार  ब्यौरा  के  अनुसार  दिया  गया

 दी  गई  सहायता  का  ब्योरा  के  अनुसार  दिया  गया  है  ।

 और  1990-91  को  छोड़कर  का  पूरा  उपयोग  किया  गया  हे  ।  इसका  कारण  आठवीं

 योजना  को  अंतिम  रूप  न  दिया  जाना

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 देश  में  राज्य-वार  पशुविज्ञान  अनुसंधान  संस्यानों  का  जिवरण

 आंन्ध  प्रदेश

 1.  मुर्गीपालन  पर  प्रायोजना

 डेजरी  विज्ञान  विभाग  के

 आंन्ध्र  प्रदेश  कृषि  विश्वविद्यालय

 राजेन्द्र  030

 अरूणाचल  प्रदेश

 ।.  याक  पर  राष्ट्रीय  अनुसंधान
 दिरांग  कापेता हैं  जैन  MAST)

 101

 95

 7--23  LSS/ND/93



 हरियाणा

 जज

 राष्ट्रीय  डेंअरी  अनुसंधान  करनाल

 001

 राष्ट्रीय  पशु  आनुवंशिक  संसाधन

 रा०  डे०  अ०  संस्थान

 00।

 राष्ट्रीय  पशु  आनुवंशिक
 रा०  आ०  संह्शान  परिसर  |

 अनुसंधान

 केन्द्रीय  भैंस  अनुसंधान
 सिरसा  अनुसंधान

 घोडों  पर  राष्ट्रीय  अनुसंघांन
 सिरसा  पालन

 केन्द्रीय  समुद्री  मत्स्य  पालन  अनुसंघान
 पो०  बा०  40-2704.  031

 केन्द्रीय  मत्स्य  प्रौद्योगिकी

 विक्तिंग्डन  मत्स्य  डा०  ख्रा०  कोचीन

 029

 महाराध्ट

 1.  केन्द्रीय  मत्स्य  शिक्षा
 जय  प्रकाश

 सातवां

 बान्आई  -400  061

 मेघालय

 1.  मिथुन  पर  राष्ट्रीय  अनुसंधान
 निक्रट  शंकरदेव

 003

 उड़ीसा

 1.  केन्द्रीय  मीठा  जल-जीत्र

 002.

 शाजस्थान

 1.  केन्द्रीय  भेढ़  और  ऊन  अनुसंधान
 अविकानगर  वाया

 501
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 2.  ऊंट  पर  राष्ट्रीय  अनुसंधान
 पोस्ट  ब्राक्स

 001

 तमिलनाडु

 1.  केन्द्रीय  लवण  जला-जीव

 12.  लीथ  केसल  028

 उत्तर  प्रदेश

 1.  भारतीय  पशु  अनुसंधान  122
 केन्द्रीय  बकरी  अनुसंधान

 122
 3.  केन्द्रीय  पक्षी  अनुसंघान

 इज्जतनगर  -243  122
 4.  राष्टीय  मत्स्य  आनुवंशिक  संसाधन

 2.  आगम्भरी  हाउसिंग

 006
 5.  गो-पशुओं  पर  प्रायोजना

 ATS-250  005
 6.  शीतल  जल  मत्स्य  पालन  पर  राष्ट्रीय  अनुसंधान

 हिल

 पो०  बा०  स॑०  28.  हलदानी

 कै

 पश्चिम  बंगाल

 1.  केन्द्रीय  अत  स्थलीय  मत्स्य  प्रग्रहण

 बैशकपुर
 101

 पशुविज्ञान  अनुसंधान  संस्थानों  को  उपलब्ध  की  गयी  सड़ायता  का  विवरण

 1989-90  1990-91  1991-92

 रुपयों

 आंध्र  प्रदेश
 1...  मुर्गीपालन  पर  योजना  निदेशालय  ,  डेयरी  विभाग  के  88.25  124.00  172.00

 आंध्र  प्रदेश  कृषि  विश्वविद्यालय
 राजेन्द्र  030

 97
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 विवरण  --  2  जारी

 अछूणाचक्त  प्रदेश

 ।.  याक  पर  राष्ट्रीय  अनुसंधान  दिरांग
 101

 हरियाणा
 1.  राष्ट्रीय  डेअरी  अनुसंघान  करनाल

 132  001

 राष्ट्रीय  पशु  आनुवैशिक  संसाधन  रा०  डे०
 अ०-संस्थान  001

 3.  राष्ट्रीय  पशु  आनुषैशिक  रा०  डे०

 001
 4.  केन्द्रीय  भैंस  अनुसंधान  सिरसा

 00]

 5.  घोड़ों  पर  राष्ट्रीय  अनुसंधान  सिरसा
 001

 कै

 केरल

 1.  केन्द्रीय  समुद्दी  मत्स्य  पालन  अनुसंधान
 पो०  बा०  031

 2...  केन्द्रीय  मत्स्य  प्रौद्योगिकी  संस्थान  विलिंग्डन
 मत्स्य  डा०  खा०  कोचीन  029

 प्रह्माराध्ट
 1.  केन्द्रीय  मत्स्य  शिक्षा  जय  प्रकाश

 सातवां  061

 प्रेधालय
 1.  मिथुन  पर  राष्ट्रीय  अनुसंघान

 निकट  शंकरदेव  003

 उड़ीसा
 1.  केन्द्रीय  मीठा  जल-जीव

 002

 राजस्थान

 ।.  केन्द्रीय  भेड़  और  ऊन  अनुसंधान
 अधिकानगर  वाया  जयपुर  ,
 304  501

 2.  ऊंट  पर  राष्टीय  अनुसंधान  पो०
 बाकस  से०  -7.  बीकानेर  -334  001

 98

 6.00

 950.00

 14.60

 32.00

 122.80

 60.00

 1989-90

 511.50

 318.00

 294.00

 12.00

 178.90

 257.90

 51.50

 1150.00

 28.00

 47.00

 201.00

 125.00

 1990-91

 523,00

 315.00

 .

 56.00

 230.00

 287.00

 79.00

 7  92

 55.00

 1095.00

 32.00

 53.00

 175.00

 105.00

 1991-92

 540.00

 338.00

 429.00

 16.00

 273.00

 336,00

 72.00
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 तमिलनाडु
 1...  केन्द्रीय  लवण  जल-जीव  12.  लीथ  120.00  160.00  174.00

 केसल  028

 1989-90  1990-91  1991-92

 उत्सर  प्रदेश
 1.  भारतीय  पशु  अनुसंधान  1416.00  1500.00  1580.00

 243  122

 2...  केन्द्रीय  बकरी  अनुसंधान  156.00  211.00  268.00
 282  122

 *

 3.  केन्द्रीय  पक्षी  अनुर्सधान  149.90  209.00  227.00
 243  122

 4.  राष्ट्रीय  मत्स्य  आनुवंशिक  संसाधन  2,  59.20  70.00  90.00

 बागम्भरी  हाउसिंग  स्कीम  ,  शिवनगर  ,

 इलाहाबाद  006

 5.  गो-पशुओं  पर  प्रायोजना  126.25  120.00  160.00

 005
 6.  शीतल  जल  मन्स्य  पालन  पर  राष्टीय  अनुसंधान  33.60  39.00  48.00

 हिल  नर्सरी-रूपनगर  ,  पो०  बा०

 28.  हलद्वानी

 पश्तिचम  हंगात

 1  केन्द्रीय  अंतःस्थलीय  मत्स्य-प्रप्रहण  296.00  301.00  330.00

 ।0।

 दिल्ली  में  पुत्तिश्  छिराह्मत/जेलों  हे  उपग्रवादियों  का  पत्तायन

 9445.  श्री  अर्जुन  चरण  पझेठी
 झ्ी  आपू  हरि  चोरे

 दिल्ली  में  1989.  1990.  1991  और  1992  मेਂ  अब  तक  पुलिस  हिरासत/जेल  से  कितने  उग्रवादियों
 ने  पलायन  किया

 |
 :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  हस  सेबंध  में  कोई  जांच  कराई  गई  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 गृष्  मंत्री  एस०  औी०  :  वर्ष  1989,  1990,  1991  तथा  1992  (30-4-92  के
 दोरान  दिल्ली  में  पुलिस  हिरासत/जेल  से  कोई  भी  आतंकवादी  नहीं  भागा  ।

 और  प्रश्न  नहीं

 कच्चे  लेल  की  शोधन  क्षम्रता  का  उपयोग

 9446.  श्री  सुकदेव  पासवान
 यु  पेलोलियम  खआऔर  प्राकृति श्री  नीसीश्  कुमार  |
 :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  कौ

 99
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 कृपा  करेंगे

 क्या  देश  में  कच्चे  तेल  की  शोधन  क्षमता  इसकी  खपत  से  कम

 पिछले  तीन  ब्र्षों  के  दोरान  देश  में  कच्चे  तेल  की  शोधन  क्षमता  के  कितने  प्रतिशत  का  उपयोग

 किया  ओर

 हन  वर्षों  के  दोरान  अतिरिक्त  शोधन  क्षमता  पेदा  करने  द्वेतु  कितनी  परियोजनाएँ
 निर्माणाधीन  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैश्व  मंग्री  औ०  पेटोलियम  उत्पादों  की खपत
 की  तुलना  में  शोधन  क्षमता  कम  हे  ।

 वर्ष  स्थापित  क्षमता  के  उपयोग  छा  प्रतिशत
 1989-90  100.2

 1990-91  99.8

 1991-92  99.2

 (1)  इस  अथधधि  के  निम्नक्षखित  रिफाइनरी  परियोजनाएं  कार्यान्वयानाघीय  रही

 हें

 एम  टी  पी  एं

 परियोजना  झृजित  कौ  जाने  जाली  शोधन  क्षमता

 दिभोई  आधुनिकीकरण  :  0.15

 मद्रास  रिफाहनरी
 विस्तार  :  0.90

 गुवाहाटी  रिफाइनरी
 विस्तार  0.15

 बोंगाईगांव  रिफ्राइनरी
 विस्तार  :  1.00

 नारीमनम  कूड  आसबन

 यूनिट  :  0.50

 मंगलौर  रिफाइनरी  :  3.00
 *कोचीन  रिफाहनरी
 विस्तार  :  3.00

 *०बरौनी  रिफाहनरी
 विस्तार  :  0.50

 *  दिनांक  17-3-1992  को  सरकार  हारा  स्वीकृत  प्रस्ताव  ।

 **  उासम  में  आन्दोलनों  के  कारण  कार्यान्थयन  स्थगित  रखा

 100
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 wee  ै॒ूऑख़्थ़््र्ऊजऊज़़़॑बखऊ  जखऊजगख  ़ज  उजउऊ़उ़ञ़॒

 कृषि  आदानों  की  खरीद

 9447.  श्री  आनन्द  रत्न  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 के  दोरान  आदानों  की  खरीद  हेतु  केन्द्र  सरकार  ढारा  प्रत्येक  राज्य  को  कितना-कितना
 अत्यकालिक  भ्रूण  दिया  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  राज्यवार  कितने  किसान  लाभान्वित  हुए  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापल्सी  राज्यों  को  हर  वर्ष  खरीफ
 और  रबी  मौसमों  के  लिए  आठग-अल्लग  अल्त्यकालिक  तरुण  प्रदान  किए  जाते  हैं  ।  में  विभिन्न  राज्यों
 को  दिए  गए  आअए्पकालिक  ्रुणों  को  वशनि  बाला  घिवरण  संलान

 अह््यकालिक  अरूण  सीधे  किसानों  को  नहीं  दिए  जाते  बल्कि  राज्य  की  संस्थागत  एजेंसियों  के

 द्रोते  हें  ताकि  वे  प्रमाणित  बीजों  और  कृमिनाशी  दचाओं  जैसे  कषि  आदानों  की  खरीद  और  उनका
 वितरण  कर  सके  ।

 विवरण

 के  दोरान  राज्यों  को  स्थीकृत  किए  गए  अल्पाकिक  ऋण

 करोढ़ों

 क्रमांक  शज्य  रबी  13.90  कुल  32.65

 2.  (2)  (3)  (4)  (5)

 3.  आन्ध्र  प्रदेश  2.00  1.25  32.65

 2.  कनटिक  9.45  4.65  19.30

 3.  केरल  2.00  5.20  325

 4.  तमिल  नाडु  9.45  9.85  18.25

 5  गुजरात  9.45  5.20  28.05

 6.  मध्य  प्रदेश  11.10  6.95  22.30

 7.  महाराष्ट  20.35  7.70  28.05

 8.  दाजस्थान  8.15  8.15  22.30

 9.  हरियाणा  5.30  6.40  38.60

 12.  पंजाब  1.60  1.15  2.75

 13.  उत्तर  प्रदेश  0.00  20.45  38.60

 14,  हिमाचल  प्रदेष्ा  10.90  12.00  2.75

 1६,  जम्मू  और  कश्मीर  0.00  3.78  12.15

 16.  बिद्दार  18.30  23.90  28.90

 उड़ीसा  ४.40  3.76

 पश्चिम  बंगाल  23.90  42.20

 101
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 विवरण--जारी

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)

 17.  असम  0.00  0.00  0.00

 18.  त्रिपुरा  0.00  0.50  0.50

 19.  मणिपुर  0.60  0.15  0.75

 20.  मेघालय  0.15  0.15  0.30

 21.  गोवा  0.05  0.05  0.10

 22.  अरुणाचल  प्रदेश  0.05  0.00  0.05

 कुल  170.75  139.25  310.00
 कीनीजीननननी  न  तन  न  न  नननतत  +नननननन-सननननस  तन  यत-ी  नली  त+थी७ओझीनननीनीन--लल  3  ल+-_व  नी  तन  दीन

 चावल  का  उत्पादन

 9448.  श्री  रामकृष्ण  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  खरीफ  चावल  उत्पादन  रबी  चावल  उत्पादन  की  अपेक्षा  कम  हुआ

 यदि  तो  हसके  क्या  कारण  है  और  खरीफ  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने

 का  विचार

 क्या  चावल  की  संकर  किस्मों  की  पैदावार  करने  हेतु  प्रयोग  किए  गए  और

 चावत्त  की  इन  संकर  किस्मों  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  और  बढ़े  पेमाने  पर  हनकी  पेदावार  कब

 शुरू  की  जाएगी  ?

 कृषि  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  मुक्लापत्सी

 (@)  रबी  चावल  की  तुलना  में  खरीफ  चावल  की  कम  पैदावार  होने  के  कुछ  कारण  ये  खरीफ

 चावल  फसल  के  बड़े  क्षेत्र  का  मानसून  पर  निर्भर  रहना  (2)  खरीफ  मौसम  के  दौरान  बादलों  से  घिरे  आकाश

 तथा  अत्यधिक  आईता  के  कारण  फसलों  का  कीट  पतंगों  तथा  रोगों  के  आक्रमण  उन्मुख  होना  (3)  सुख्चा  तथा

 बाद  आदि  के  जोसिम  के  कारण  किसानों  ख्रासकर  वर्षासिचित  स्थिति  उर्वरकों  जैसे  आदानों  का  कम

 मात्रा  में  प्रयोग  करना  ।

 खरीफ  चावल  की  पैदावार  को  बढ़ाने  के  त्लिए  स्थान  विशिष्ट  उत्पादन  प्रौद्योगिकी  को  अपनाने  का  प्रचार

 किया  जा  रहा  है  तथा  प्रमुख  चावल  उत्पादक  राज्यों  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  विकास  एकीकृत  कार्यक्रमਂ

 को  कार्यान्वित  करके  किसानों  को  उसके  ल्ििए  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा

 तथा  संकर  किस्म  के  चात्रण  का  विकास  करने  के  लिए  किए  गए  प्रयोग  अभी  प्रारंभिक

 अवस्था  में  हैं  तथा  संकर-किस्म  के  चावल  को  वाणिज्यिक  ख्रेती  करने  के  लिए  यथासंभव  शीघ्र  उपलब्ध  कराने

 के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जा  रहे
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 हाईਂ  क्षेत्र  में  रूग्ण  सेल
 कुओं  का  बन्द  किया  जाना

 9449  श्ली  राम  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  हाईਂ  क्षेत्र  में  ररण  तेल  कुओं  को  बन्द  कर  दिया  गाया

 यदि  तो  कब  से  और  उसके  क्या  कारण

 हन  कुओं  को  बन्द  करने  से  कितनी  उत्पादन  हानि  हुई  और

 हन  कुओं  में  उत्पादन  शुरू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हें/उठाये
 जाने  का  विचार

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  थ्ली०  :  से  ओ  एन  जी  सी  के

 1  1992  को  70  तेलकूप  निष्क्रिय/अनुत्पादी  थे  ।  यह  तेल  क्षेत्र  की  एक  सामान्य  घटना  हे  कि

 कुछ  तेल  उत्पादित  करने  वाले  कुएं  निष्क्रिय/बीमार  हो  जाते  हैं  तथा  कुछ  निष्क्रिय/बीमार  तेलकूपों  को
 ओवर  प्रक्रिया  ढ्वरा  पुनः  उत्पादन  योग्य  बनाया  जाता  हे  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  घामरिक्त  अध्ययन  सेस्याम  का  सम्मेलन

 9450.  श्री  माशायणन्ाई  जमत्ताभभाई  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  ।2  1992  को  लन्दन  में  हुई  अंतर्राष्ट्रीय  सामरिक  अध्ययन  संस्थान  के  सम्मेत्तन  में

 विदेश  सचिव  ने  भाग  किया

 यदि  तो  इस  सम्मेलन  मेंਂ  क्या  निष्कर्ष

 उन्होनें  तथा  अन्य  भारतीय  प्रतिनिश्चियों  ने  कौन-कौन  से  विषय  सम्मेज्ञन  में

 और

 अन्य  देशों  के  प्रतिनिधियों  की  उन  विषयों  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  संआतय  से  राज्य  मेश्री  एडुआडों  विदेश  सचिव  के  ब्रिटेन  अपने

 समकक्ष  अधिकारी  के  साथ  हिपक्षीय  बातचीत  के  लिए  की  गई  लन्दन  यात्रा  के  दोरान  12  1992  को

 इण्टरनेशनल  इन्स्टीट्यूट  ऑफ  स्टेटेजिक  स्टडडीज  मेंਂ  युद्ध  के  बाद  विकास  कार्यों  पर  भारतीय  परिप्रेक्ष्यਂ

 पर  गोल-मेज  चर्चा  में  हिस्सा  लिया

 से  अपने  भाषण  में  विदेश  सचिव  ने  जिन  विषयों  को  लिया  था  उनमें  भारत  की  विदेश  और

 आर्थिक  नीतियों  में  नए  नाभिकीय  अप्रसार  के  प्रति  भारत  का  दृष्टिकोण  तथा  अपने  पड़ोसियों  के

 साथ  भारत  के  संबंध  शामिल  है  ।  गोल  मेज  तज्र्चा  से  ब्रिटेन  की  ओर  से  भाग  लेने  वालों  को  भारत  की  विदेश
 नीति  और  धरेलू  आर्थिक  स्थिति  के  विभिन्न  पहलुओं  को  और  बेहतर  दंग  से  समझने  और  उनका  मृल््यांकन
 करने  में  मदद  मिली  हे  ।
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 |

 लेख  भांडारों  का  सर्वेक्षण  कइने  हेतु  रूची  फर्मों  के  ध्ाथ  ठेका

 9451.  श्री  जगमीसत  सिंह  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैश्ल  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  तेल  ओर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  पश्चिम  बंगाल  में  गंगा  नदी  के  निचले  क्षेत्रों  में  सम्भाषित
 तेल  मंडारों  के  लिए  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  कराने  के  संबंध  में  रुसी  फर्मों  के  साथ  किये  ठेके  को

 रद्द  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 तेत्न  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ढारा  रहृद  किये  गये  परियोजना  स्थात्त  पर  कितने  श्रमिकों  को  रखा
 गया  और

 ह

 हस  परियोजना  को  आगे  किस  प्रकार  चलाये  जाने  का  प्रस्ताव

 पेट्रोलियम  और  प्राकृसिक  गैस  संत्री  श्री  ते  एवं  प्राकृतिक  गैस
 आयोग  के  अनुसार  दोनों  पक्ष  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  को  बंद  करने  के  क्षिए  सहमत  हो  गए

 किए  गए  उअन्वेषण  कार्य  से  हाइडोोकार्भन  के  किसी  योग्य  घंडारों  की  उपस्थिति
 स्थापित  महीं  हुई  हे  ।

 किसी  कियमित  कर्मचारी  को  बखास्त  नहीं  किया  गया  हे  ।  सर्वेक्षण  कार्य  मेंਂ  लगे  केवल
 आकस्मिक  श्रमिकों  की  सेषाएं  समाप्त  की  गई  हैं  ।

 उपलब्ध  आंकड़ों  की  संख्या  और  अध्ययन  के  आघार  एर  अन्वेषण  के  भावी  कार्यक्रम  के  संबंध  में
 निर्ण  किया  जाएगा  ।

 हजरायल  के  घाथ  कृशि  सहयोग

 9452.  झ्ौ  भूपेन्दर  सिंह  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  ने  हजरायल  के  साथ  कृषि  क्षेत्र  में  पारस्परिक  सहयोग  के  लिए  कोई

 करार  किया  ओर

 यदि  तो  इसके  लिए  पसा  लगाए  गए  क्षेत्र  कौन-कौन  से

 कृषि  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  सुक्लापक्ली

 प्रश्न  नहीं

 दिक्ली  में  पेट्रोल  ढीकर

 9453.  हरी  गुरूदास्  क्रामत  :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैश्व  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  दिल्ली  में  पेटोल्त  डीज़र  अस्यंत  प्रज्वक्षनप्लौ्न  पेटोल  और  पेटोलियम  उत्पाद  बेच

 हे
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 क्या  इन  डीलरों  द्वारा  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  अवेध  रूप  से  भंडारण  किया  जाता
 और

 यदि  तो  ऐसे  डीलरों  के  विरुष्द  क्या  कार्रवाई  की  गई

 पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गेस  मंत्री  ब्री०  ओर  पेटोल  डीलर

 पेटोल  का  कारोबार  करते  हें  जो  अत्यंत  ज्वलनशील  उत्पाद  होता  डे  ।  उत्पाद  को  विस्फोटकों  के  मुख्य  नियंत्रक
 a  प्राप्त  लाइसेंस  के  अपने  स्टोरेज  टेंकों  में  रखना  आवश्यक  ह्वोता  हे  ।

 किसी  भी  डीलर  द्वारा  पेटोलियम  उत्पादों  का  अवैध  भंडारण  किए  जाने  के  संबंध  मेंਂ  तेल  कंपनियों
 के  पास  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  हे  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 फिक्तस्तिनियों  के  साथ  एकता  का  असर्राष्ट्रीय  दिवस

 9454.  श्री  दल्ताश्रेय  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  के  साथ  एकता  का  अंतर्राष्टीय  दिवसਂ  हेदराबाद  मेਂ  |  1991  को
 मनाया  गया

 यदि  तो  देश-चिदेश  के  किन-किन  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  ने  इसमें  म्राग

 क्या  हसमेंਂ  घाग  लेने  वाले  कुछ  भारतीय  ष्यक्तियों  ने  भारत  के  कुछ  घरेलू  मुद्दों  को  उठाने  की
 कोशिश  की  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  प्रश्नालय  में  राज्य  मंत्री  एहुआ्डों  इस  घमारोह  का
 आयोजन  भारत-अरब  इस्तामी  युवा  संगठन  हेदराबाद  ने  किया  था  जो  एक  गैर-सरकारी  संगठन
 है  ।

 हसके  सडप्ागियों  की  पूरी  सच्ची  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 यह  छमन्ला  जाता  हे  कि  यह  राम  जन्म  भूमि-भाबरी  मस्जिद  मसले  को  फिलस्तीनी  समध्या  के

 पमकक्ष  रखे  जाने  का  सप्तानान्तर  प्रयास

 सार्वजनिक  वाद-चिवाद  के  दोौशन  तथा  व्यक्तिगत  हेसियत  से  टिप्पणियां  की  गई  थी  तथा  अन्य

 सहागियों  60  ठनका  विरोध  किया  गया  था  |  सरकार  घरेलू  मसलों  को  अन्तर्राष्टीय  स्वरूप  देने  के  प्रयास
 पर  खछछोद  प्रकट  करती  हे  ।

 स्वतंत्र  असम  के  लिए  का  संध्र्ष

 9455.  हरी  जार  क्या  गूह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  4  1992  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाक्षित  समाचार  के  अनुसार  कुछ
 उग्रवादियों  ने  धोषणा  की  है  कि  संगठन  स्वतंत्र  असम  के  लिए  सशस्त्र  संघर्ष  और
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 नल तनमन नी  नल  लय

 यदि  तो  सरकार  की  इस  आरे  में  क्या  प्रतिक्रिया

 संसदीय  कार्य  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एस०
 :  सरकार  को  इस  आशय  के  समाचार  की  जानकारी  हे  ।

 1  1०१०  से  उन  अछ्फा  कार्यकर्ताओं  के  विरुष्द  कार्रवाई  पुनः  शुरू  की  गई  जो

 तंविधान  के  ढांचे  के  आन्तर्गत  बातचीत  करने  के  विरुध्द

 दार्जिलिंग  गोरखा  पर्वतीय  परिषद्  विकास  योजना  के  लिए  धनराशि

 9456.  श्रीमती  दित्त  कुमार  क्या  गृह  मंत्री  यह  जताने  की  कृपा  करेंगे

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दार्जिल्लिंग  गोरस्म्रा  पर्वतीय  परिषद्  विकास  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए
 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दोरान  जारी  की  गई  घनराशि  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  उक्त  योजना  सफल  रही

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किये  गये  हें/किये  जा  रहे

 झंसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृष्ठ  मेत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एम०
 :  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तुत  सूचना  के  पश्चिम  बंगाल  सरकार  हारा  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दोरान  दार्जिलिंग  पड़ाड़ी  परिषद  विकास  योजना  के  लिए  दी  गई  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  राशि  निम्न

 प्रकार  से  हे  न

 वर्च  राष्टि  ल्ास्परों

 1989-90  1878.00

 1990-91  2100.00

 1991-92  1932.00

 से  तथ्यों  का  पता  ज्गाया  जा  रहा  हे  और  सभा  पटल  पर  रख  दिये

 कोचीन  तेल  शोध्यक  कारखाने  की  क्षमता  में  वृदि

 9457.  झ्ली  शाजेश  छुमार
 श्रीमती  शीला  गोतम

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  कोचीन  तेज़  शोधक  कारखाने  मेंਂ  रसोई  गैस  की  उत्पादन  क्षमता  मेਂ  वृद्दि
 करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 इस  कार्य  के  लिए  कितना  धन  आबंटित  किया  गया  और

 |
 :  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की
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 था

 विस्तार  का  कार्य  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  थी०  :  से  सरकार  ने  481.24

 करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  कोचीन  रिफाइनरी  की  क्षमता  को  त्रदा  करके  3  मिलियन  टन्  प्रति  वर्ष
 करने  के  लिए  एक  परियोजना  स्वीकृत  की  है  ।  इस  विस्तार  एत्त  पी  जी  की  वर्तमान  उत्पादन  क्षमता
 1.43.000  मी०  टन  प्रति  वर्ष  के  स्तर  से  बढ़कर  लगभग  2.31.000  मि०  टन  से  2.42.000  मि०  टन  प्रति  वर्ष  जो

 कूड  मिक्स  पर  निर्भर  करता  है  हो  जाने  का  अनुमान  है  ।  इस  परियोजना  के  1995  तक  पूरा  हो  जाने  की

 आशा  हे  ।

 हगतपुरी  रेलवे  स्टेशन  पर  पेट्रोल  की  चोरी

 9458.  श्री  मोहन  क्या  पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  ने  मध्य  रेलवे  में  हगतपुरी  रेलवे  स्टेशन  यार्ड  पर  रेलवे  पेट्रोल

 टेंकरोਂ  से  पेट्रोल  की  चोरी  के  कारण  हुए  नुकसान  के  लिए  रेलवे  पर  दावा  किया

 यदि  तो  कब  और  कितनी  धनराशि  का  दावा  प्रस्तुत  किया  गया

 क्या  इस  बीच  हस  दावे  का  निपटान  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्री  जी०  से  इंडियन  आयक्ष

 कार्पेरिशन  ने  भारतीय  रेलवे  के  विरुद्ध  4  1991  को  17.11.163  रुपए  का  दावा  दायर  किया  है  ।  दावे

 का  निपटान  नहीं  हुआ  है  ।

 दालों  का  उत्पादन

 9459.  श्री  शंकर  सिंह  वाघेला  ः  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  : श्रीमती  वसुन्धरा  राजे  mm  ।

 वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दोरान  निर्धारित  क्ञक्ष्यों  के  मुकाबले  दाल्तों  का  वास्तव  कितना

 उत्पादन  हुआ
 ;

 क्या  सरकार  का  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  दालों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 कृषि  मैत्रालय  में  राज्य  मंशञ्री  मुक्लापक्ली  जानकारी  इस

 प्रकार

 मी०  टन

 खर्र  क्ताक्ष्य  उल्पादन

 1990-91  15.0  14.06

 1991-92  15.5  13.80
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 और  जी  हां  ।  योजना  आयोग  ने  बताया  हे  कि  आठवीं  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  अर्थात  1996-

 97  के  लिए  दाज्लों  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  17.00  मित्रियन  मीटरी  टन  रखा  गया

 स्वतन्त्र  देशों  के  राष्ट्कुल  में  भारतीय  विद्यार्थी

 9460.  श्री  मोहन  सिंड  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सोवियत  संघ  के  विघटन
 के  पश्चात  स्वतन्त्र  देशों  के  राष्ट्रकुल  के  विभिन्न  देशों  में  इंजीनियरों  तथा  चिकित्सा  शिक्षा  प्राप्त  कर  रहे

 भारतीय  विद्यार्थियों  की  देशवार  संख्या  कितनी

 विदेश  मंत्रात्तरा  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्ों  :  स्वतन्त्र  राज्यों  के  राष्टकुल  में  भारतीय
 छात्रों  की  जो  इन  देशों  में  हमारे  मिशनों  पेजीकृत  नीचे  दी  गई  है  :--

 शाज्य  छात्रों  की  संख्या

 ख्स  1961

 यूक्रेन  1041

 बेेल्ारूस  141

 आर्मेनिया  160

 अजरबैजान  86

 लातबिया  49

 मोलदोवा  6

 उजबैकिस्तान  340

 ताजिकिस्तान  48

 किरगीजस्तान  7

 कजाकस्तान  12

 योग  3851

 महाराष्ट्र  मेंਂ  सम्न्वित  आदिवासी  विकास  परियोजना  के  अन्तर्गत  चुने  गए  गांव

 9461.  श्री  विलासराव  नागनाथराव  शुंडेवार  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि

 महाराष्ट्र  समन्वित  आदिवासी  विकास  परियोजना  के  अन्तर्गत  चुने  गए  गाँवों  का  ब्यौरा  क्या

 हे  ?

 कल्याण  मंत्री  सिताराम  :  महाराष्ट्र  में  20  प्रखण्डों  तथा  27  प्रख॒ण्डों

 को  समाविष्ट  करते  हुए  ।5  समेकित  आदिवासी  विकास  परियोजनाओं  के  अन्तर्गत  चयनित

 569]  ग्रामों  के  ब्यौरे  दर्शन  घाला  एक  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  मेंਂ  दिया  गया  है  और  सभा  पटल्ल  पर  रख  दिया

 गया  हे  ।
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 विवरण--जारी

 ]  उ  3  4  5  6  7  8

 अमरावती  1.  धरनी  2  1.  धारनी  140
 2.  चिखाकटरा  196

 9.  यावतमाल  1.  पघारकावाढ़ा  4  1.  मारोगांव  132
 2.  राल्ेगांव  43
 3.  केल्लापुर  103
 4.  चाटनओ  56

 10.  गद़चिरौली  1.  एतापएली  ३  1.  सिरोंचा  1.  गख
 2.  आहेरी  24
 3.  एतापल्सखी  316

 2.  धनोरा  2  3  1.  घनोरा  272
 2.  कुरखोढ़ा

 1.  गदचिरौली  62
 2.  खहमोरी  74
 3.  चुमेराही  132

 11.  चंह्रपुर  1.  देवादा  1.  शजपु्त  182

 11.  जिले  (1  100  ।5  आई०  टी०  डी०  पौ०  20  प्रखंद  हाभित्ष  27  प्रखंड  शशत  :
 शामिल

 सूरजमुखी  की  छोती

 9462.  शझ्ीमली  वसुन्धरा  क्या  कुधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  तिल्दन  उत्पादन

 कर्यक्रम  के  अताति  राजस्थान  में  सरजमुखी  की  खेती  शुरू  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  राज्य  के  किन-किन  क्षेत्रों  को  सुरजमुखी  की  खेती  के  लिए  चुना  गया
 और

 इस  प्रयोजनार्थ  राज्य  को  कितनी  सहायता  देने  का  विचार

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्लापत्सी  सुरजमुखी  सहित  तिलहनों
 के  क्षेत्र  और  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  तज्षिए  राजस्थान  सहित  कई  राज्यों  मेंਂ  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  तिलहन

 उत्पादन  कार्यक्रम  फ़ियान्त्रिस  किया  जा  रहा

 हालांकि  तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  के  तहत  राज्यस्थान  के  27  जिलों  का  पता  लगा  लिया

 फिर भी सृरजमुखी की खेती के लिए कोई विशिष्ट क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं किया गया हे ।
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 तिलहन  उत्पादन  कार्यक्रम  के  तहत  पौध  संरक्षण  भीज  जिप्सम  एवे

 छिड़काव  उन्नत  फार्म  उपकरणोंਂ  के  वितरण  फ्रंटलाइन  और  आम  प्रदर्शन  हेतु  सष्ठायता  मु्ठेया
 की  जाती  है  ।

 दिल्ली  मेंਂ  फल  और  सब्जी  के  पिक्री  केन्द्र

 9463.  श्री  मदन  लात  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिल्ली  में  मदर  डेयरी  के  फत्त  और  सब्जी  के  ब्रिक्री  केन्द्र  स्थापित  करने  के  उद्देश्यों  का  ब्यौरा
 क्या

 इस  परियोजना  के  अतर्गत  अब  तक  प्राप्त  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  हन  बिक्की  केन्द्रों  द्वारा  श्रेची  जाने  वाली  सब्जी  और  फल्ल  घटिया  किस्म  के  होते

 और
 ह

 यदि  तो  अहतर  किस्म  की  सब्जी  और  फलों  को  उचित  दामों  पर  बेचने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुत्लापक्ली  परियोजना  का  ल्ञक्ष्य  प्रामीण

 क्षेत्रों  के  फल  एवं  सब्जी  उत्पादकों  को  शहरी  क्षेत्रों  के  उपभोक्ताओं  के  साथ  जोड़ना

 उक्त  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  परियोजना  के  तद्दत  प्रामीण  क्षेत्रों  मेਂ  उत्पादक
 केन्द्रीय  वितरण  सुविधा  तथा  दिल्ली  में  लगभग  176  खुदरा  केन्द्र  स्थापित  किए  गए

 नहीं  ।

 प्रइन  नहीं

 फुआरा  सिंचाई  प्रणाली

 9464.  श्री  परश्तराम  भारदाज  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  और  कृषि  विश्वविद्याज्तय  फुआरा  सिंचाई  प्रणाली

 जिसका  अमेरिका  में  ध्यापक  कूप  से  उपयोग  किया  जाता  प्रयोग  कर  रहे

 यदि  तो  हन  एककों  द्वारा  अअ  तक  किए  गये  अनुसंधान  कार्य  का  ब्यौरा  क्या

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  किन-किन  राज्यों  में  यह  सिंचाई  प्रणाली  शुरू  की  गई

 और

 क्या  सरकार  का  विचार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  मेंਂ  इस  प्रणाली  के  अंतर्गत  मध्य  प्रदेश  के  सृखा
 क्षेत्रों  में  इस  प्रणाली  को  शुरू  करने  का

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  ह्ी०  हां  ।

 सिंचाई  की  छिड़कावक  पद्धति  के  विभिन्न  सक्षमता  सम्बन्धी  प्राचलों  पर

 अनुसंधान  कार्य  शुरू  किये  गये  हैं  पम्पिग  इकाई  की  उपयुक््ततम  पानी  का  पानी  देने  मेंਂ

 पमरूपता  लाना  और  विभिन्न  फसलों  में  जल  उपयोग  क्षमता  ।
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 छिड़कावक  पद्धति  का  उपयोग  हस  समय  राजस्थान  और

 पूर्व  क्षेत्र  के  चाय  आगानों  में  काफी  श्ड़े  क्षेत्र  में  किया  जाता

 नहीं  ।

 दिल्ली  में  ज्िक्की  कर  की  प्राप्त

 9465.  श्री  राजनाथ  झोनकर  शास्त्री  :  क्या  गृद्ठ  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  वर्ष  1988-89,  1989-90  और  1990-91  में  प्राप्त  किए  गए  बरिक्की  कर  का  अलग-अलग
 ध्यौरा  क्या

 क्या  वर्ष  1991-99  के  दोरान  दिल्ली  में  ब्रिक्नी  कर  की  वसूली  आई
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  इसके  क्या  कारण

 :  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विल्ती  में  म्रिक्री  कर  की  वसूली  निम्नवत  रही  :--

 वर्च  बिक्की  कर  की  पस्ृती  करोड़  रूपयों

 1988--  8५  $18.17
 90  597.96
 9।  690.02

 (@)  जी  नहीं  श्रीमान  ।  वर्ष  1990-91  के  दौरान  690.02  करोड़  रूपयों  की  तुलना  मेंਂ  वर्ष  1991-92
 के  दोरान  बिक्री  कर  की  वस्॒ली  रू०  787  करोड़  रूपए

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आंध्र  प्रदेश  गन्ने  का  उत्पादन

 9466.  श्री  रामकृष्ण  कोलाला  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उत्तर  प्रदेश  की  तलना  में  आंध्र  प्रदेश  में  गन्ने  का  उत्पादन  सर्वाधिक

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  श्रिचार  आंध्र  प्रदेश  में  गन्ने  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए

 समुचित  फसल  योजना  आरंभ  करने  और  उत्तर  प्रदेश  में  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  वैकल्पिक  फसत्त  आरंभ
 करने  का

 क्या  चीनी  के  लिए  उपभोक्ताओं  द्वारा  दी  गई  रुपयों  मेंਂ  किसानों  के  डिस्से  का  अनुमान  लगाने  के

 लिए  कोई  अध्ययन  कराया  गया  और

 यदि  तो  क्या  गन्ना  उत्पादकों  की  आर्थिक  दशा  सुधारने  के  लिए  सरकार  द्वारा  इस  तरह  का

 कोई  अध्ययन  कार्य  कराया  जाएगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुक्लापत्ली  :  आंधछ  प्रदेश  में  गन्ने  की  प्रति

 ड्रेक्टेयर  पेदाबार  उत्तर  प्रदेश  में  गन्ने  की  प्रति  ब्रेक्टेयर  पैदावार  की  तुलना  में  अधिक
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 दोनों  राज्यों  की  जलवायुवीय  परिस्थितियां  अलग-अलग  हे  अर्थात्  आंध्र  प्रदेश  मेंਂ  उष्णकटिबंधीय
 ओर  उत्तर  प्रदेश  मेंਂ  उप-उष्णकटिबंधीय  किसी  भी  क्षेत्र/राज्य  मेंਂ  सस्यन  पद्वति  वहां  की  कृषि  जलवायु  संबंधी
 परिस्थितियों  और  स्पर्धात्मक  मूल्य  संरचना  और  फसलों  की  लाभप्रदता  द्वारा  नियंत्रित  की  जाती  हैंਂ  ।  हालांकि

 उत्तर  प्रदेश  की  सस्यन  पद्ति  संबंधी  विशेषज्ञ  दल  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  मेंਂ  गन्ने  की  प्रति  हेक्टेयर

 पैदावार  आंध्च  प्रदेश  में  गन्ने  की  प्रति  हेक्टेयर  पेदाबार  की  तुलना  में  कम  फिर  भी  अंच्च  प्रदेश  की  तुल्लना  में

 उत्तर  प्रदेश  में  गन्ने  के  उत्पादन  की  लागत  अधिक  लाभप्रद  है  ।  इसके  उत्तर  प्रदेश  में  गन्ने  के

 लिए  क्षेत्र  की  प्रति  हकाई  पेदावार  और  समय  मांध्र  प्रदेश  में  गन्ने  की  प्रति  इकाई  पेदावार  और  समय  की  तुलना
 में  अधिक  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  संसाधन  के  उपयोग  की  प्रति  इकाई  गन्ने  की  पैदावार  आंध्र  प्रदेश  की  तुलना  में

 अधिक  और  इस  प्रकार  गन्ना  उत्पादन  में  आगत-निर्गत  अनुपात  आंध्र  प्रदेश  की  तुलना  में  उत्तर  प्रदेश  में
 अधिक  अनुकूल  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  गन्ने  की  फसल  का  कोई  विकल्प  व्यवह्यार्य  नहीं  ह ैऔर  इस
 प्रकार  उत्तर  प्रदेश  में  गन्ने  की  फसल  को  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में

 गन्ने  की  प्रति  हेक्टेयर  भौतिक  पेदाबार  बढ़ाने  के  लिए  कार्म्रक्रम  फ्रियान्वित  किए  जा  रहे

 और  चीनी  मित्तों  से  किसानों  को  उनके  गन्ने  के  क्षिए  मिलने  वाले  म्ुल्यों  का  नियमित  रूप
 से  प्रमोधन  किया  जाता  हे  ।  घीनी  के  उत्पादन  के  लिए  गन्ना  एक  अन्तिमोत्पाद  नहीं  है  बल्कि  एक  अन्तवर्ती

 उत्पाद  हे  ।  आफ  इंडस्ट्यित  कास्ट  ऐंड  प्राइसिसਂ  चीनी  की  लागत  संरचना  का  समय-समय  पर

 अध्ययन  कर  रहा  हे  ।  गन्ने  को  चीनी  में  बदलने  की  लागत  और  चीनी  के  मृल्यों  पर  विचार  करते  हुए  चीनी  के

 लिए  उपभोक्ता  द्वारा  प्रदत्त  रुपए  में  किसानों  की  भागीदारी  का  समय-समय  पर  अध्ययन  किय

 जाता  हे  ।
 श्रीनगर  में  आतंकवादियों  क्री  गतिविधियां

 9467.  श्री  राम  क्या  गुड़  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  श्रीनगर  में  हाल  ही  में  कुछ  आतंकवादियों  ने  हजरतबल  के  पवित्र  स्थान  के  पास  घ्वज
 फहराने  तथा  गोलियां  चलाने  सहित  कुछ  आपत्तिजनक  गतिविधियां

 यददि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  कुछ  जोगों  ने  उक्त  पत्रित्र  स्थान  के  पास  स्थित  एक  पुस्तकालय  में  आग
 लगा  दी  और

 यदि  तो  आग  से  हुई  क्षति  का  ब्योरा  क्या

 संहदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मैत्नी  एम  एम०
 :  से  2।  1992  को  हजरतबरत्त  के  पवित्र  स्थान  के  पास  आतंकवादियों  द्वारा  झण्डा

 फहराने  तथा  गोलियां  चलाने  सहित  कुछ  आपत्तिजनक  कार्रवाहयां  की  गई  ।  बलों  ने  जवाब  में  गोली

 चलाई  ।  फिर  भी  आगजनी  की  एक  प्रत्यक्ष  घटना  में  कुछ  राष्ट्-पिरोधी  एवं  समाज-विरोधी  तत्वों  ने  पवित्र
 स्थान  के  निकट  एक  पुस्तकालय  को  आग  लगा  दी  ।  आग  मेंਂ  कुछ  पुस्तकें  जल  गई  और  पुस्तकाज्लय  भवन  को

 क्षति  पहुंची  ।
 दक्षिण  मानसुन

 9468.  श्री  सनत  कुमार  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  मौसम  वैज्ञानिकों  ने  इस  वर्ष  दक्षिण-पश्षवम  मानसुन  के  देरी  से  आने  की

 भविष्यवाणी  की
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 यदि  तो  क्या  सामान्य  मानसून  के  देरी  से  आने  के  कारण  किसानों  क्री  सहायता  के  लिए  कोई
 आकस्मिकता  योजना  बनाई  जा  रही  ओर

 आकस्मिकता  योजना  का  ब्यौरा  क्या

 कृधि  मंत्रात्त्य  में  राज्य  मेन्नी  सुल्लापल्णी  :  भारतीय  मौसम  विज्ञान
 विभाग  ने  8  1992  को  “1992  के  मानसुनਂ  का  प्रारंभिक  अनुमान  जारी  किया  था  जिसमें  यह्  कहा  गया
 था  कि  सामान्य  मानसून  की  ओर  बढ़  रहा  हे  परन्तु  उसके  पुनः  सामान्य  से  नीचे  होने  से

 आगामी  मानसून  के  मन्यर  गति  से  आरंभ  होने  की  संभावना  है  ।"  यह  अनुमान  स्वाभाविक  तौर  से  ही  अनंतिम

 है  ।  1992  मानसून  मौसम  में  वर्षा  के  संबंध  में  पृर्थनुमान  विगत  वर्षों  की  भांति  प्रेक्षणविषयक  पूरे  आंकड़े  प्राप्त
 होने  पर  मई  के  आत  में  जारी  किए

 (a)  और  सृखे  का  सामना  करने  के  राज्य  कृषि  विश्वविधालयों  तथा  भारतीय  कृषि

 अनुसंधान  परिषद  ढारा  प्राप्त  अनुसंघान  अनुभवों  पर  ग्राधारित  आकस्मिक  फसल  योजना  तथा  कृषि-विज्ञान
 पद्दतियों  का  विस्तार  राज्य  कृषि  विभागों  के  माध्यम  से  कृषक  समुदाय  तक  कराया  जाएगा  ।  इसके  अतिरिक्त

 कृषकों  को  उपलब्ध  पानी  के  युक्तसंगत  उपयोग  के  साथ  शीघ्र  तेयार  होने  वाली  किस्मोंਂ  का  उपयोग  करने  के

 लिए  प्रेरित  किया  जाएगा  ।  देरी  से  बोने/शीघ्र  बोने  आदि  के  लिए  उपयुक्त  किस्मों  की  स्थिति  के  अनुसार
 प्रोत्माहित  किया  जाएगा  ।

 श्रीनगर  प्रष्  में  पाकिस्तान  समर्थक  झाहित्य  छापने  का  आरोप

 9469.  श्री  गुरूदाद्य  कामल  :  क्या  गूब्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  श्रीनगर  स्थित  स्थानीय  प्रेस  द्वारा  पाकिस्तान  समर्थक  साहित्य  छापे
 जाने  की  जानकारी  और

 (a)  यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यत्राही  की  गई  है/की  जा  रही

 झेसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लथा  गृह  मेत्रात्तय  में  राज्य  मैञ्री  एम०  एम०
 :  और  उपलब्ध  सूचनाओं  से  यह  संकेत  मिलता  है  कि  कश्मीर  के  स्थानीय  समाचार-पत्र

 अपने  यहां  अन्दूक  के  जबरदस्ती  अथवा  लालच  के  कारण  आततंकवादी-समर्थक  साहित्य  छापते  हैं  ।

 जाममू  तथा  कश्मीर  सरकार  ने  इन  घटनाओं  पर  कड़ी  नजर  रखी  हुई  है  और  प्रेस  की  स्वतंत्रता  को  ध्यान  में
 रखते  आवश्यक  होने  देश-डित  के  स्थिलाफ  क्ापी  जाने  वाली  सामग्री  के  बारे  में  कार्रवाई  करती  आ  रही

 है हि  ॥
 पुर्तगाक्  जे  राष्ट्रपति  के  साथ  पंजालध  और  कश्मीर  पर  वार्ता

 9470.  श्री  जार्ज  फर्नानडीज  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पुर्तगाल  के  राष्ट्पति  की  हात्त  की  यात्रा  के  दोरान  उनक  साथ  वार्ता  में  पैजान  और  कश्मीर
 का  मुदृद्दा  छाया  रहा  और

 यहटि  तो  उसका  क्या  निष्कर्ष

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडुआड़ों  हां  ।

 भारतीय  नेताओं  ने  पंजाब  और  कश्मीर  की  स्थिति  पर  हमारे  दृष्टिकोण  से  पुर्तगाल  के  राष्ट्रपति
 को  अबगत  कराया  था  ।  पुर्तगाल  के  राष्ट्रपति  ने  हमारी  चिन्ताओं  को  समझा  है  ।
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 सांप्रदायिक  देंगों  से  प्रभाविस  अस्यों  का  कल्याण

 9471.  ही  नाशायणभाई  जमलाभाई  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्िः

 क्या  राष्टीय  सांप्रदायिक  सद्भाव  फाउंडेशन  की  पहली  बैठक  हाल  ही  में  दिल्ली  में  आयोजित  की

 गई  है

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  आते  क्या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सांप्रदायिक  दंगों  से  प्रभावित  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  चालू  वित्तीय  वर्ष

 के  दौरान  एक  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  करने  की  घोषणा  की

 यदि  तो  राज्यवार  किस  प्रकार  वितरण  किया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इस  धन-राशि  में  वृद्दि  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संजंधी  ब्यौरा  क्या

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  गृष्ठ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एस०
 :  और  राष्ट्रीय  सांप्रदायिक  सद्भाव  फाउंडेशन  की  पहली  बेठक  केन्द्रीय  गृह  मंत्री  की

 अध्यक्षता  21  199?  को  हुई  ।  फाउंडेशन  की  स्थापना  एक  स्वायत्तशासी  निकाय  के  रूप  मेंਂ  की  गई  है

 और  समाज  के  विभिन्न  वर्गों  के  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  को  इसके  संचालन  परिषद  में  शामिल  किया  गया  ताकि

 फाउंडेशन  उनके  अनुभव  से  लाभान्वित  हो  सके  ।  अध्यक्ष  ने  सदस्यों  से  अपील  की  हे  कि  वे  फाउंडेशन  के  कार्य

 में  सक्रिय  रूचि  लें  और  हसे  अपने  विचार  तथा  समय  ताकि  यह  एक  प्रप्नावी  तथा  उच्च  प्रतिष्ठित  संगठन
 बन  सके  और  उच्छे  उद्देश्यों  के  लिए  उत्कृष्ट  योगदान  प्रदान  जिसके  लिए  इसका  गठन  किया  गया  है  ।

 उन्होंने  सदस्यों  से  यड्ठ  भी  अपील  की  कि  वे  फाउंडेशन  के  लिए  दान  मेंਂ  वद्दि  करके  सक्रिय  सहायता  दें  और

 विशेष  कर  इस  क्षेत्र  में  कुछ  विशिष्ट  जिम्मेदारियां  लें  ।  योजना  मी  तेयार  की  जा  रही  हे  ।

 जी  श्रीमान  ।

 साम्प्रदाभिक  हिंसा  से  पीड़ित  पूरे  देश  के  बच्चों  को  यह  सह्ठायता  दी  जानी  हे  ।

 और  वर्ष  1992-93  के  बजट  में  नौ  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इसके  कार्यालय

 के  गठन  में  हुए  प्रारंभिक  व्यय  को  पूरा  करने  के  बाद  यह  राशि  फाउंडेशन  की  संचय  राशि  बनेगी  और  यह  आशा
 की  जाती  है  कि  फाउंडेशन  इस  राशि  पर  ब्याज/आय  अर्जित  जो  इसकी  आय  के  रूप  में

 होगी  ।
 ज़ने  की  दाल  का  उत्पादन

 9473.  श्री  रामकृष्ण  कोंताला  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  गत  तीन  वर्षों  से  चने  की  दाल  का  उत्पादन  स्थिर  और

 यदि  तो  चने  की  दाल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 हें/उठाने  का  विचार

 क्या  सरकार  ने  उन  क्षेत्रों  का  पता  ज्गाया  है  जहां  चने  का  उत्पादन  भरढ़ाया  जा

 सकता  ओर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्योरा  क्या  हे  और  देश  में  चने  की  दाल  के  उत्पादन  के  लिए
 किन-किन  क्षेत्रों  को  उपयुक्त  पाया  गया

 कृषि  मंत्रात्तय  में  राज्य  मंत्री  मुक्सापत्ती  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान
 चने  की  दाल  की  उपज  में  उतार-चढ़ाव  आते  रहे  जैसा  कि  नीचे  दर्शाया  गया  है  :--

 बर्च  उपज  (किलोग्राम/हैक्सटेयर)
 1988  --  89  753
 1989--  90  652

 9]  701

 चना  सब्ठित  दलाहनों  के  उत्पादन  में  वृद्दि  करने  के  लिये  राष्ट्रीय  दलड्डन  विकास  कार्यक्रम  की
 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  और  विशेष  स्ाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  की  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजना  कार्यान्वित

 री  जा  रही  ताकि  किसानों  को  सद्डायता  पहुंचाई  जा  सके  ।  इन  योजनाओं  के  राज्यों  को  बीज
 पौध  सरक्षण  बीज  मिनिकिटों  के  छिड़काव  रिजोवियम  फार्म

 उपकरणों  और  और  सामान्य  प्रदर्शनों  का आयोजन  करने  आदि  जैसे  आदानों  पर  वित्तीय  सहायता
 दी  जाती

 और  दाल  की  उत्पादकता  और  उत्पादन  में  वृद्दि  करने  के  लिये  नौ  राज्यों  में  कुल  मिलाकर

 111  जिलों  की  पदड्चचान  की  गई  हे  ।  ये  मध्य  प्रदेश  (१3),  राज्यस्थान  (14).  उत्तर  प्रदेश  (26),  मड्ाराष्ट्

 (11),  कर्माटक  (6)  गुजरात  (3)  हरियाना  (3).  जिहार  (14)  और  पंजाब  (1)  |

 डाजीरा  विजयपुर  जगदीशपुर  पाडुप  लाइन  परियोजना

 9474.  हनत  कुमार  मेड़त्त  :  क्या  पेट्रोल्तिमम  ओर  प्राकुतिक  गैझ्म  मेत्री  यह  बताने  कि  कृपा
 करेंगे

 क्या  एक  फ्रांसीसी  न्यायालय  द्वारा  लगभग  छः  महीने  पहले  भारतीय  गैस  प्राधिकरण  लिमिटेड  को

 120  करोड़  रुपयों  के  घुगतान  के  निर्णय  का  अभी  पाह्तन  नहीं  हुआ

 क्या  स्पिक-कापाग-संघ  ढारा  भुगतान  करने  में  त्ावरोध  खड़ा  करने  की  संभावना

 है  :  और

 भारतीय  गैस  प्राधिकरण  ल्मिटेड  का  प्रतिष्ठित  हाजीरा-बिजयपुर  पाहप  लाइन

 परियोजना  को  पूरा  करने  वाले  कम्पनियों  के  संघ  से  इस  राशि  को  वसृल्ल  करने  के  क्षिए  क्या

 कार्रवाई  करने  का  विचार

 पेटोल्तियम  और  प्राकृतिक  गे  मंत्री  ओ०  :  से  बेंक  गारंटी  को  धुनाने
 के  लिए  अनेक  वैधानिक  और  वाणिज्यिक  औपचारिकताओं  को  पूरा  किया  जाना

 दिल्ली  में  ख्ाद्यान््नों  को  जलाना

 ५475.  श्री  ग़ुरूदास  कामत

 श्री  प्रधानी

 प्री  आनन्द  रत्म  मौर्य  क्रुधि  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे
 श्री  जगमीत  सिंह

 )
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 क्या  हाल  डी  में  छिली  में  किसानों  ने  खाद्यान्न  जलाए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 इसके  क्या  कारण  और

 इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 कृषि  मंत्रात्तय  में  राज्य  मैत्री  मुक्लापत्सी  से  समाचार  पत्रों  की

 सूचनाओं  से  संकेत  मिजता  हे  कि  गेहूं  के  आयात  और  गेहूं  के  न्यूनतम  समर्थन  मृल्य  कम  होने  के  लिये  विरोध
 प्रकट  करने  के  लिए  हाल  ही  में  दिल्ली  में  खाद्यान््नों  की  कुछ  मात्रा  जछ्ाई  गई

 2.  गेहूँ  को  आयात  करने  के  निर्णय  को  पहले  ही  1992  तक  स्थगित  कर  दिया
 गया  है  ।

 3.  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  समर्थन  मृल्य  में  न  केवल  उत्पादन  की  लागत  सम्मिलित  होती  है
 बल्कि  इनसे  उत्पादक  को  लाभ  की  एक  उचित  गुंजाइश  भी  मिलती  है  ।  1992-93  के  विपणन  मौसम  के  लिए

 गेहूँ  का  न्यूनतम  समर्थन  मृए्य  250/-  रुपये  प्रति  क्विंटलल  निर्धारित  किया  गया  है  जो  1991-92  के  विपणन
 मौसम  के  वास्ते  निर्धारित  प्रठ्य  से  प्रति  क्विंटल  ज्यादा  है  ।  इसके  सरकार  ने  यह  निर्णय

 भी  लिया  है  कि  जो  किसान  पहली  1992  से  3]  1992  तक  की  अवधि  मेंਂ  भारतीय  खाद्य  निगम

 ओर  इसकी  एजेंसियों  को  गेह  श्रेचेंगे  उन्हें  प्रति  क्विंटल  का  ओनस  दिया  जाएगा  ।

 पाष्मपोर्ट

 0476.

 हर  जा  फ्कानीज
 :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे

 !  1992  से  अन्न  तक  पासपोर्ट  के  लिए  पासपोर्ट  कार्यालयवार  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त

 हुए  :  और

 पासपोर्ट  कार्यातायवार  कितने  पासपोर्ट  जारी  किए  गए  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  एद्ुुआर्डो  और  एक  जनवरी  से  16

 1992  की  अवधि  के  दौरान  पासपोर्टों  के  लिए  प्राप्त  आवेदनों  तथा  जारी  किए  गए  पासपोर्टों  के  संअ्रंध  में

 आंकड़े  संलग्न  विवरण  में  पासपोर्ट  कार्यालय  वार  दिए  गए  हैं  ।  7  1992  तक  के  आंकड़े  एकत्र  किए  जा

 रहें  हे  ।
 है  विवरण

 एक  हे  ।6  तक  की  अवधि  के  दौरान  पाह्तपोर्ट  के  लिए  प्राप्स

 आवेदनों  की  संर्या  तथा  जारी  किए  गए  पासपोर्टों  की  हांर्या  का  विवरण

 क्रम  कार्यालय  पासपोर्टों  के  लिए  जारी  किए  गए

 संख्या  प्राप्त  आवेदनों  की  पासपोर्टों  की  संख्या

 संख्या

 1.  अहमदाबाद  50214  38145

 2.  बंगलोर  40507  20609
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 जारी

 |  ?  |  4

 3  बरेली  24445  18220

 4  भोपाल  8264  7847

 5  घुषनेश्वर  3774  3201

 6  बम्बई  87855  74285
 7  कल्लकत्ता  20246  11175

 8  अन्डीगढ़  36796  23685
 9  कोचीन  69312  52323

 10  दिए्सी  47266  32337

 1.  गोवा  6460  6798

 12.  »गोड्डाटी  1998  1758
 13.  हेदराआाद  90274  72670
 14.  जयपुर  47567  28712

 15.  जाल॑धर  40169  20254
 16.  कोजीकौड़  82359  45800
 17.  लखनऊ  38357  43066
 18.  मास  49243  20784

 19.  नागपुर  4196  3900
 20.  पटना  15351  7043

 21.  त्रिच्री  59988  32210
 22.  प्रिवेनद्रम  42099  4415

 866740  569237

 उर्वरक  का  मृक्य  निधारिण

 9477.  श्री  झुधीर  गिरी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ने  देश  में  उर्वरक  का  मूल्य  निर्धारण  करने  के  भारे  में  कुछ  इर्तें  ज्गाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ञ्यौरा  क्या  और

 इस  संअंघ  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 कृषि  मेत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुल्मापत्सी  :  से  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा
 कोष  द्वारा  लगाई  गई  सामान्य  शर्तों  से  संबंधित  प्रश्न  का  उत्तर  लोक  सभा  में  वित्त  मंत्री  द्वारा  28-2-92  को
 दिया  गया  था  सभा  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  844  ।
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 ग्रामीण  कृषि  औमा  निगम

 9478.  श्री  बी०  शोभनाद्रीश्शर  शात  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 क्या  प्रामीण  कृषि  बीमा  निगम  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसे  कब  ठक  स्थापित  किया  जायेगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुक्लापत्ली  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पाकिस्तान  ह्ीमा  और  कटीले  तार  के  बीच  हिथत  भूमि  के  स्वामियों  को  घुआवजा

 9479.  श्री  मोहन  सिंह  :  क्या  गृष्ठ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  उन  किसानों  को  मुआवजा  दिया  गया  हे  जिनकी  भूमि  पाकिस्तान  सीमा  और
 क्टीले  तार  के  बीच  स्थित

 कटीले  तारों  के  आगे  उगाई  जाने  वाली  उन  फसलों  के  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  व्यवस्था  की  हे
 जो  बन्य  प्राणियों  द्वारा  नष्ट  कर  दी  जाती

 सीमा  पर  किसानों  के  लिए  खोले  जाने  वाले  फाटकों  का  नियमित  रूप  से  दिन  के  दोरान  न  छोले
 जाने  के  क्या  कारण  और

 सीमा  के  पास  कार्य  करने  वाले  किसानों  का  पर्ची  लेने  के  लिए  परेशान  करने  के  क्या  कारण  हेंਂ
 जबकि  केवल  उन  किसानों  के  लिए  इन  पर्चियों  का  लिया  जाना  न्यायोचित  हे  कटीले  तारोਂ  को  पार  कर
 काम  करना  पढ़ता

 संहदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्राल्लय  में  राज्य  मंत्री  एम०  एम०
 :  सीमा  और  जिस  स्थान  पर  बला  लगायी  गयी  है  उसके  बीच  के  मूमि  के  कुछ  टुकड़ों  पर

 स्वाम्ियों  द्वारा  खेती  बाड़ी  की  जा  रही  हे  ।

 ज॑गली  जानवरों  द्वारा  फसल  को  नष्ट  करने  के  कोई  ठदाहरण  नहीं  हे  ।

 और  केवल  उन्हीं  किसानों  को  स्लिप  जारी  की  जाती  हे  जो  बाढ़  वाले  गेटों  से  जाते  हैं  ।  गेट
 खोले  जाते  है  और  शाम  को  जब  किसान  उपना  काम  समाप्त  कर  लेते  हैं  तो  गेट  बंद  कर  दिए  जाते  हैं  ।

 इस  आशय  की  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मित्ती  है  कि  किसानों  को  आवश्यक  रूप  से  तंग  किया  जा  रहा

 है  ।

 पशुओं  के  लिये  पेयजल

 ०480.  श्रीमती  वचुन्धरा  क्या  कृषि  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मरुमूमि  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  पशुओं  के  लिये  पेयजज्ञ  उपलब्ध  कराने  हेतु  भूमिगत
 जल  का  दोहन  करने  की  आनुमति  नहीं  दी  जाती
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  मरूभूमि  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  पशुओं  के  त्तिए  पेयजल  को  शामित्त  करने  के

 राजस्थान  सरकार  के  प्रस्ताव  पर  विचार  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  शी०  हां  ।

 मरुस्थल  क्षेत्रों  में  जल  की  कमी  पर  विचार  करते  हुए  मरुस्यल  विकास  कार्यक्रम  में  नमी  के

 अपवाह्द-जल  का  संचयन  तथा  भूजल  संसाधनों  को  करने  पर  जोर  दिया  गया  है  ।  इसी  प्रकार

 सिंचाई  अथवा  पेयजल  प्रयोजनों  के  लिए  भूजल  का  दोहन  करना  इस  कार्यक्रम  के  तहत  वांछनीय  कार्यक्ताप

 नहीं  है  ।

 और  गौपशुओं  के  लिए  पेयजत्त  की  ध्यवस्था  करने  के  लिए  निर्मित  भू-स्तर  के  जलाशयों  को

 पाइफलाइनों  के  जरिए  जत्त  संसाधनों  से  जोड़कर  शुरू  करने  के  लिए  राजस्थान  सरकार  के  प्रस्ताव
 1991-92  मेंਂ  निर्मुक्स  की  गई  अतिरिक्त  धनराशि  और  1992-93  के  दोरान  डी०  डी०  पी०  आबंटन  की  15
 प्रतिशत  राशि  का  उपयोग  करते  हुए  विशेष  मामले  के  रूप  में  अनुमोदित  कर  दिया  गया

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  पूरे  दिन  झ्युले  रहने  वाले  दुग्ध  स्टाल

 9481.  डा०  ही०  सिल्तवेरा  :  क्या  कृषि  मेत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  सरकारी  कार्याक्षयों  के  परिसरों  में  पूरे  दिन  छुले  रहने  वाले  दुग्ध
 प्टाल  स्थापित  किये

 यदि  तो  ये  कहां-कहां  स्थित

 क्या  दिल्ली  दुग्ध  योजना  का  विचार  दिकली  में  प्राइवेट  मार्किटों  के  परिसरों  में  भी  ऐसे  स्टाल
 स्थापित  करने  का

 यदि  तो  हस  प्रयोजनार्थ  किन-किन  स्थानों  को  चुना  गया  और

 यदि  तो  हसके  क्या  कारण

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  ओर  हां  ।  दिल्ली  दुग्ध
 योजना  ने  सरकारी  कार्यालयों  के  निम्नलिखित  परिसरों  पूर्ण  दिवसीय  दुग्ध  ह्टाल  स्थापित  किए

 पार्लियामैंट  हाउस

 पार्लियामैंट  हाउस

 कृषि  भवन

 रेल  भवन

 उद्योग

 संघ  लोक  सेवा

 पी०  एण्ड

 ईस्टर्न  कोर्ट ,
 योजना ध्ठ
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 10.  ए०  जी०  सी०

 11.  सी०  जी०  alo  कॉम्फ्ौक्स  ,

 2.  ई०  आई०  भीकाजी  कामा

 13.  टाउन

 14.  पुराना
 15.  नार्थ

 16.  डी०  एम०  एस०  का  परिसर  जनता  के

 17.  डी०  एम०  एस०  का  परिसर  स्टॉफ  को  रियायती  दर  पर  बिक्री  हेतु  ।

 जी  नहीं  ।

 प्र॒हन  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  का  दिल्ली  के  प्राइवेट  बाजार  परिसरों  में  पूर्ण  दिवसीय  दुष्घ  स्टाल  स्थापित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  क्योंकि  सरकारी  कार्यालयों  द्वारा  मामूली  किराए  पर  जगड्ट  पुह्ेया  कौ  जाती  है

 जबकि  प्राइवेट  बाजारों  में  उपयुक्त  जगह  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  होती  है  ।

 कृषि  विज्ञान  केन्द्र

 9482.  डा०  अश्लीम  बात्ता  :  क्या  कृधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  भात  की  जानकारी  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  जलपाईगुडी  जिले  में  रामकृष्ण
 सेवा  केन्द्र  हारा  चत्ताये  जा  रहे  देवाध्याय  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  ओर  थरुल  मदर  फार्म  सम्तोष  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर
 रहे

 यदि  तो  इस  केन्द्र  और  फार्म  को  सुचारू  ढंग  से  चलाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कषम  उठाए
 और

 गत  तीन  वर्षों  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषह  ने  हन्हें  कितनी  धनराशि  आबटित

 की

 कृषि  मंग्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  सी०  और  हस  कृषि  केन्द्र
 की  समस्या  के  समाधान  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  विचार-घविमर्श  किया  गया  ।  थुल  मदर  फार्म

 रामकृष्ण  सेवा  केन्द्र  की  योजना  हे  और  भा०  कु०  आ०  परिषद  की  नहीं  हे  ।

 रू०  29.82  लाख  ।

 छोटे  ओर  सीमांत  कृषक

 9483.  श्लरी  पी०  पी०  कालियापेकरूमत्त  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  कृषकों  की  कुल  संख्या  कितनी

 इनमें  से  कितने  सीमांत  किसान  हैं  और  कितने  छोटे  किसान  और

 इन  कृषकों  को  नप्वीनतम  तकनीकी  कोशल  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये
 गये  हैं  ?

 कृषि  मंश्राक्षय  में  राज्य  मंत्री  सुल्लापक्ली  नवीनतम  उपलब्ध  संगणना
 के  अनुसार  देश  में  प्रचालनरत  जोतों  की  कुक  संख्या  97.15  मिल्तियन
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 सीमांत  जोतों  टी  संख्या  56.15  मिलियन  और  छोटी  जोतों  की  संख्या  17.92  मिलियन

 विस्तार  सेवाओं  का  प्रशिक्षण  और  उन्नत  फार्म  प्रौद्योगिकी  का  प्रचार-प्रसार
 करने  के  ह्िये  सूचना  संप्रेषण  समर्थन  और  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  किसानों  को  प्रौद्योगिकी  का  अतरण  करने  के  रि

 अवसंरचनात्मक  ठआधार  प्रदान  करते  हैं  ।

 लद॒दाख  और  कारगिक  के  प्रसिमिश्मियों  के  धाथ  बैठक

 9484.  श्री  श्रवण  छुमार  पटेल  :  क्या  गुद्द  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उन्होंने  9  1992  को  नई  दिल्खी  में  लद॒दाथ  और  कारगिल  के  कुछ  प्रतिनिधियों  से

 मुलाकात  की

 यदि  तो  इस  बेठक  में  इन  प्रतिनिधियों  की  सुनिश्चित  मांग  क्या  और

 सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 भंसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  गृष्ठ  मेत्नालय  सें  राज्य  मैत्री  एम०  एस०
 :  जी  प्रीमान  ।

 और  लद़दाख  बोह  एसोसिएशन  लेह  के  लिए  स्वायसशासी  जिल्ता  पह्ठाड़ी  परिषद  के  गठन  की
 माँग  कर  रहा

 अन्य  प्रतिनिधि  हस  बारे  में  स्पष्ट  नहीं  ह ेऔर  उनके  कुछ  भिन्न  दृष्टिकोण  भी  हें  ।  कारणित्त  और  से
 के  प्रतिनिधियों  ने  मई  की  तीसरे  सप्ताह  में  होने  वाले  आगे  के  विचार-विमर्श  में  भाग  लेने  पर
 सहमत  हो  गए  हें  ।

 मद्य  निध्ेध्य  के  कारण  राज्यों  को  हुए  शाजस्य  थाटे  की  प्रतिपूर्सि

 9485.  श्री  भ्रीमत्सभ  पाणिग्र्ठी  :  क्या  कक्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किन-किन  राज्यों  ने  मश्च  निषेध  लागू  किया

 केन्द्र  सरकार  का  ऐसी  राज्य  सरकारों  मद्य  निषेध  के  कारण  हो  रहे  राजस्व  घाटे  की  प्रतिपूर्ति
 किस  प्रकार  करने  का  विचार  और

 मद्य  निषेध  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  क्या

 कक्याण  मंत्री  सीताराम  उपलब्ध  सूचना  के

 नागालेंड  तथा  लक्षद्वीप  दीपसमूह्ठ  को  में  मच्च  निषेध  लागू  किया  गया  हे  ।

 तमिलनाडु  अशिक  मद्य  निषेध  लागू  किया  गया  हे  ।

 जो  हाज्य  मद्य  निषेध  लागू  करते  हैं  उनको  मुआवजा  देने  के  लिए  इस  समय  केंद्र  सरकार  की  कोई
 योजना  नहीं  हे  ।

 भारत  सरकार  ने  मद्य  निषेध  के  लिए  1975  में  न्यूनतम  कार्यक्रम  तथा  1978  में  मश्य  निषेध  के
 क्रियान्वयन  के  लिए  दिशा-निर्देश  जारी  किये  हैं  ।
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 भारत-बंगला  देश  हमोम्रा  पर  लह्करी

 9486,  श्री  विलाहय  सुल्तेमवार
 श्री  के०  त्री०  तरकाओआत्तू

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  पश्चिचम  बंगाल  सरकार  को  भारत-बंगला  देश  सीमा  के  15  किलोमीटर  के
 अन्दर  व्यापार  करने  हेतु  लाइसेंस  जारी  करने  पर  रोक  लगाने  और  मौजूदा  व्यापार  पर  कड़ा  नियन्त्रण  रखने  तथा
 सतर्कता  बरतने  की  सलाह  दी  हे  ताकि  सीमा  पर  बढ़ती  हुई  तस्करी  पर  अंकुश  लगाया  जा  सके  जैसा  कि  9/15

 1992  के  मेलਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ
 यदि  हो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हैः

 क्या  सरकार  का  धिचार  भारत-बंगला  देश  सीमा  पर  5-10  किलोमीटर  क्षेत्र  में  सुरक्षा  पट्टी  बनाने
 का  है  ताकि  घुसपैठ  और  अवैध  व्यापार  पर  रोक  लगाई  जा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  श्योरा  क्या

 :  क्या  गृष्ठ  मंत्री  यह्ठ  बताने  की  कृपा  करेंगे

 धंहददीय  कार्य  मंत्रालय  से  दाज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  हाज्य  मंत्री

 एम०  :  जी  श्रीमान  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  समस्ण  के  सभी  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  विचार  व्यवहार्य
 प्रतीत  नहीं  होता  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  श्रूसड़खाने  का  आधुनिकीकरण

 9487.  श्री  एम०  जी०  रेड्डी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कुमारी  पद्मश्नी  कुबुमला

 क्या  आंध्र  प्रदेश  मांस  निगम  ढारा  बूचड़खाने  के  आघुनिकीकरण  के  बारे  में  भेजा  गया  प्रस्ताव

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  सक्रिय  रूप  से  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संत्ंधी  ब्योरा  क्या  और

 इसे  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  किये  जाने  की  संभावना

 कृषि  मैश्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  स्ली०  हां  ।

 परियोजना  का  उद्देश्य  1100  लाख  रूपये  की  अनुमानित  ज्ञागत  पर  उपभोक्ताओं  को  सुरक्षित
 और  स्वास्थ्यकर  गोश्त  उपलब्ध  पशु  के  बाड़ों  की  व्यवस्था  पशुओं  की  वच-पूर्व  और

 पश्चात  जांच  पशुओं  का  उक्कूर  रूप  से  वध्च  और  पशु  उप  उत्पादों  का  उपयोग

 करना  हे  ।

 परियोजना  को  तभी  स्वीकृति  दी  जा  सकती  है  जब  आठवीं  योजना  में  इस  ठ  दृदेइय  के  लिये

 प्रस्तावित  योजना  सक्षम  प्राधिकारी/प्राधिकरण  द्वारा  अनुमोदित  हो  जाएगी  ।
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 दिल्ली  में  पुलिस  लिरासल  हे  खतरनाक  अपराधियों  का  झाग  जाना

 9488.  श्री  मदन  लाख  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  हालत  ही  में  दिल्ली  में  पुलिस  हिरासत  से  कुछ  खतरनाक  अपराधी  भाग  निकलने  में  सफत्त

 हह्दे

 यदि  तो  तत्संअंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई  गई

 यदि  तो  तत्संभंधी  ब्यौरा  क्या  हे  और  उसका  क्या  निष्कर्ष

 दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्द  क्या  कार्यवाही  की  गई  हे/करने  का  विचार  किया  गया

 भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृति  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  रहे

 गृह  मंत्री  एस०  जी०  :  ओर  पुलिस  बसंत  दिल्ली  मेंਂ  भा०

 ईं०  सं०  की  धारा  380/458  के  अन्तर्गत  दर्ज  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  सं०  32/92  के  अधीन  गिरफ्तार  किए  गए  दो

 पुलिस  स्टेशन  हवालात  के  पिछवाड़े  की  दीवार  में  छेद  करके  21-4-1992  को  2.20  बजे  पूर्वाइन  आर०
 के०  पुरम  पुलिस  हवालात  से  फरार  हो  गए  ।  पुलिस  स्टेशन  आर०  के०  पुरम  मेंਂ  भा०  दै०  सं०  की  धारा  223/224

 के  अन्तर्गत  21-4-1992  को  एक  मामला  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  सं०  231  दर्ज  किया  गया  और  जांच-पड़ताल  का

 कार्य  अपराध  शाखा  को  सुपुर्द  कर  दिया  गया  है  ।

 से  पुलिस  अपर  आयुक्त  ढ्वरा  जांच  की  गयी  ओर  5  पुलिस  अधिकारियों  को

 नित्तम्बित  किया  गया  और  थानेदार  का  तबादला  कर  दिया  गया  हे  ।

 इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनराबृत्ति  रोकने  के  लिए  उठाए  गए  उपायों  में  निम्नलिखित  उपाय
 सम्मिलित  हैं  :--

 ()  दो  संतरियों  की  एक  पुलिस  हवालात  के  सामने  और  एक  पिछवाड़े

 (४)  पुलिस  स्टेशन  के  परिसर  में  प्रकाश  की  व्यवस्था  और

 (0)  अधिकारियों  द्वारा  रात  में  हवालात  का  निरीक्षण  करना  ।

 जम्मू  और  कश्मीर  में  रेल  यात्रियों  के  किए  सुरक्षा

 9489.  श्री  भूपेन्द्र  सिंह  बा  :  क्या  गुष्ठਂ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  जम्मू  और  कश्मीर  में  आतंकवादियों  तथा  अन्य  असामाजिक  तत्वों
 दादा  प्रतिवर्ष  कितने  रेल  यात्री  मारे  गए  तथा  कितने  घायल  हुए

 मृतकों  के  निकट  सम्न्धियों  को  दिए  गए  घुआवजे  का  ब्यौरा  क्या

 राज्य  में  रेल  यात्रियों  की  सुरक्षा  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  संम्बन्ध  में  प्रतिवर्ष  कितनी  घनराशि  खर्च  की  गई  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  से  राज्य  मंत्री  लथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  एस०
 ):  से  जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  से  ब्यौरों  की  प्रतीक्षा  है  ।
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 घविदेशोंਂ  में  शरणार्थी

 9490.  डा  परशुराम  गंगवार

 थी  क्री०  देखराजन  :  क्या  गुड  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 थी  परसराम  भारदाज

 हस  समय  भारत  में  पाक  अधिकृत  शर्मा  और  बांगला  देश  से  आये

 कितने-कितने  शरणार्थी  रह  रहे

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  भारत  में  ऐसे  कितने-कितने  शरणार्थियोਂ  के  आने  का

 अनुमान  है

 विभिन्न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  ऐसे  कितने  शरणार्थियों  का  पुनर्वास  किया  गया  है  और

 अमी  कितने  शरणार्थियों  का  पुनर्वास  किया  जाना  बाकी

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  हन  शरणार्थियों  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  ध्रनराशि  खर्च

 की  और

 (5-)  चालू  वर्ष  के  दौरान  अनुमानतः  ऐसे  कितने  शरणार्थियों  को  उनके  अपने  देश  वापस  भेज  दिये  जाने

 की  संभावना

 संसदीय  कार्य  मंत्रात्यय  में  राज्य  मेशत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मैत्री  एस०  उम०
 :  और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  46  शरणार्थी  तिब्अत  से  आए  ।  जो  व्यक्ति  इन  वर्षों  के

 दौरान  पाक-अधिकृत  अर्मा  तथा  बंगला  देश  से  भारत  उन्हें  शरणार्थी  नहीं  माना  गया

 उपितु  विदेशी  माना  गया  और  उनके  मामलों  उन  पर  लागू  संबंधित  कानूनों  के  अघीन

 कार्रवाई  की  गई  ।

 और  46  तिब्बति  शरणार्थियों  जो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  डिमाचल  प्रदेश  7

 हस्तशित््य  तथा  कृषि  योजनाओं  के  अधीन  बसाया  गया  ।  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  सरकार  द्वारा  उन  पर
 व्यय  की  गई  राशि  लगभग  2.25  लाख  रुपए

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  आए  सभी  तिब्धती  शरणार्थियों  को  बसा  लिया  गया  हे  ।  उन्हें
 उनके  मूल  देश  को  प्रत्यावर्तित  करने  का  प्रशइन  नहीं  उठता  ।

 ग्रामीण  हित्रयों  को  शिक्षा

 9491.  प्रो०  उम्मारेदिड  वेंकटेस्वरततु  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  मेंਂ  स्त्रियां  बढ़ी  संख्या  में  कृषि  श्रमिक  के  रूप  में  कार्य  करती

 यदि  तो  कया  कृषि  विस्तार  कार्यक्रम  के  एक  भाग  के  रूप  मेंਂ  ग्रामीण  स्त्रियों  को  शिक्षित  करने

 की  कोई  विशिष्ट  योजना  बनायी  गयी  और

 यदि  तो  इन  कार्यक्रमों  का  ब्योरा  क्या
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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुक्लापतल्ली  हां  ।

 ओर  कृषि  विस्तार  के  भाग  के  रूप  में  प्रामीण  मह्दिलाओं  को  शिक्षित  करने  के  प्रयोजन  के

 लिए  उड़ीसा  तथा  गुजरात  राज्यों  में  इस  समय  बाहरी  सहायता  से  विशेष  स्कीमें

 क्रियान्वित  की  जा  रही  इन  स्कीमों  का  ब्योरा  निम्नानुसार

 (1)

 (2)

 (3)

 महिला  तथा  युवा  प्रश्राक्षण  विस्तार  कमाटिक  :  इस  कार्यक्रम  में  प्रमुख
 जओर  कृषक  महिलाओं  को  उचित  कृषि  प्रौद्योगिकियों  की  अद्यतन  जानकारी  देने  तथा  उन्हें  अपने

 दिन-प्रतिदिन  के  जीवन  में  व्यवहार  में  लाने  मेंਂ  उनकी  मदद  करने  पर  दिया  गया  है  ।  यह

 12.04  करोड़  रुपये  की  कुल  परियोजना  ल्ञागत  बीदर  को  छोड़कर  कर्नाटक  के

 सभी  जिलों  में  क्रियान्वित  की  जा  रही  है  ।  अभी  तक  1991  तक  हस  परियोजना  के

 अंतर्गत  43866  फार्म  महिलाओं  को  प्रशिक्षण  दिया  गया  है  ।

 कृषि  में  तमिलनाडु  की  महिलाएं  :  3.2)  करोड़  रुपये  की  कुल  लागत  पर  यह

 परियोजना  6  जिलों  दक्षिण  तिरुनेलवेली  और

 पारमाकुडी  में  फ्रियान्वित  की  गई  जिसमें  आवश्यकता  आधारित  कौशल  ओरियन्टिड  प्रशिक्षण

 प्रदान  करने  पर  मुख्य  जोर  दिया  गया  हे  ।  तानवा  के  अंतर्गत  1991  तक  10892  कृषक
 महिलाओं  को  प्रशिक्षित  किया  गया  हे  ।

 कृषि  में  महितताओं  के  व्तिए  प्रशिक्षण  तथा  विह्तार  उड़ीसा  :  2.13  करोड़  रुपये

 की  कुल  लागत  पर  यह  परियोजना  4  जिलों  पुरी  तथा  धेकानाल  में

 क्रियान्त्रित  की  गई  है  ।  इसके  अंतर्गत  ग्रामीण  मद्ठित्ा  कृषि  कार्यकर्ताओं  को  प्रशिक्षण  दिया  जाना

 है  जो  आद  में  सामृह़िक  सम्पर्कों  से  त्वगभग  50.000  प्रामीण  महित्नाओं  को  शिक्षित  करेंगी  ।

 1900  तक  ०३  प्रामीण  महिला  कृषि  कार्यकर्ताओं  को  प्रशिक्षित  किया  जा  चुका  है  ।

 उपर्युक्त  तीन  परियोजनाएं  डेनिडा  के  माध्यम  से  प्राप्त  सहायता  से  कफ्रियान्वित  की

 जा  रही  हैं  ।

 गुजरात  में  कृषि  में  मड़ित्ताओं  को  प्रशिक्षण  :  यह  परियोजनों  डच  से  सहायता  प्राप्त

 योजना  है  तथा  इसकी  कुल  त्तागत  24  करोड़  रुपये  है  ।  यह  गुजरात  के  पांच  जिले  नामतः

 भावनगर  तथा  जूनागढ़  में  क्रियान्वित  की  जा  रही  डे  ।  इस  योजना
 के  अंतर्गत  1092  तक  कृषि  तथा  दूसरे  व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  मेਂ  5389  कृषक  महिलाओं

 को  पशिक्षित  क्रिया  जा  चुका  हे  ।

 ऊपर  यथा  उल्सलिसखित  जार  राज्यों  में  क्रियान्त्रित  की  जा  रही  विशिष्ट  स्कीमों  के  अतिरिक्त  कृषक
 प्रशिक्षण  केन्द्रों  तथा  कृषि  ब्रिज्ञान  केन्द्रों  में  प्रशिक्षण  देकर  कृषक  महिलाओं  को  प्रशिक्षण  देने  मेंਂ  प्रयासों  को

 बढ़ावा  दिया  जा  रहा  है  |

 नदी  के  मुहाने  के  आस-पास  की  भूमि  में  स्थाद्यान्न  उत्पादन

 9492.  श्री  भाग्ये  गोवर्धन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश्ष  में  गंगा  के  मेदानों  और  प्रमुख  नदियों  के  मुद्ठानों  क ेआस-पास के  क्षेत्रों  की  भूमि  में  गईं

 तथा  चावल  का  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन  पंजाब  की  भूमि  की  तुलना  मेंਂ  कम  होता

 126



 17  1914  लिखित  उत्तर
 po  >अ>णज>मानाार७  कक  ३०७५७  सा  पा  ५9५2  काका»  «०५७५०  क  ७५७०५  कक  eee!  (8) क्या उक्त क्षेत्रों A भूमि की उत्पादन क्षमता A afte करने & fe कोई समयबधघ्द  थक

 क्या  उक्त  क्षेत्रों  मे  भूमि  की  उत्पादन  क्षमता  मेंਂ  वृध्दि  करने  के  ज्िए  कोई  समयबधघ्द  कार्यक्रम
 ब्रनाया  गया  हे  ताकि  इसे  पंजाब  की  उत्पादन  क्षमता  के  बराघर  लाया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 कृषि  मेत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुक्लापत्सी  :  हां  ।  पैजाब  की  तुलना
 में  इन  राज्यों  में  प्रति  हेक्टेयर  निम्न  उत्पादकता  के  कारण  कृषि  मौसम  की  मृदा  सिंचित

 भूमि  का  निम्न  प्रति  हेक्टेयर  उर्वरकों  तथा  प्रमाणीकृत  बीजों  का कम  उपयोग  और  अन्य

 आर्थिक  कारक  आदि

 और  विभिन्न  जिनमें  गंगा  नदी  के  मेवान  और  नदी  के  ढेल्टा  से  आवृत्त  राज्य  भी

 शामील  में  भूमि  की  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  के  लिए  विभिन्न  चालू  कार्यक्रम  जैसे  हुए  समेकित  चावल

 विकास  कार्यक्रम  (2)  गेहूँ  का  विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  (3)  उथले  नलकृपों/छुदे  हुए  कुओं  के  निर्माण

 के  लिए  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  को  सहायता  देना  क्रियान्ययनाधीन  हैं  ।  अन्य  राज्यों  में  पंजाब  के  समकक्ष
 उत्पादकता  के  स्तर  को  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  समय  सीमा  नहीं  की  जा  सकती  है  क्योंकि  उपज

 क्षमता  परिवर्तनशील्ल  प्रौद्योगिकी  के  तद्ठत  गतिशील  रहता  है  ।

 शाष्टीय  डेरी  विकास  घोर्ड  द्वारा  बाजार  नियंत्रण

 9493,  श्री  राम  नाईक
 श्रीमती  ब्राह्म  वाराजेश्वरी

 क्या  सरकार  का  ध्यान  खाद्य  तेत्लों  के  व्यापार  में  राष्टीय  डेरी  विकास  बोर्ड  के  बाजार  नियंत्रण  के

 बारे  में  कृषि  लागत  और  मृल्य  आयोग  द्वारा  बड़ी  आलोचना  करने  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  सरकार  ढारा  राष्टीय  डेरी  विकास  बोर्ड  को  उचित  मार्ग  निर्देश  जारी  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  और

 :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सिफारिशों  तिलहनों  और  खाद्य  तेलोਂ  के  व्यापार  के  आरे  मेंਂ  कृषि  लागत  और  मुक््य  आयोग  की  अन्य

 सिफारिशों  की  मुख्य  बाते  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मुक्लापत्सी  हां  ।

 राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  दारा  खाद्य  तेलों  मे  मण्डी  हस्तक्षेप  कार्यों  क ेलिए  सरकार  मे  पहले  ही

 व्यापक  मार्गनिर्देश  जारी  कर  दिए  है  ।  सरकार  ने  तिलड़न  नीति  पर  एक  अधिकार  प्राप्त  समिति  का  भी  गठन

 किया  है  जो  इन  मण्डी  हस्तक्षेष  कार्यों  की  समय-समय  पर  समीक्षा  करती

 हस  आयोग  ने  की  खरीफ  फसल्लों  के  लिए  मुल्य  नीति  संबंधी  अपनी  रिपोर्ट  मेंਂ  खाद्य

 तेलों  मेਂ  मण्डी  हस्तक्षेप  योजना  की  समीक्षा  करने  के  लिए  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  का  गठन  करने  की

 सिफारिश  की  हे  ।

 जम्मू  और  कश्मीर  में  पुत्तिश्य  कर्मी

 9494.  श्री  मदन  लात्त  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 re  सन  तन  te  33.33  ला  नम  me  Assen

 जम्मू  और  कश्मीर  मेंਂ  पिछले  तीन  वर्षों  के  मिलजबित  तथा  गिरफ्तार
 किए  गए  पुलिस  कर्मियों  की  संख्या  कितनी

 राज्य  में  उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  के  अंतर्गत  गिरफ़तार  किये  गये  पुक्तिस  कर्मियों  की
 संख्या  कितनी

 राज्य  में  उन  पुलिस  कर्मियों  की  संख्या  कितनी  हे  जिनके  विरुध्द  उपर्युक्त  अवधि  के  दैरान
 फौजदारी  के  मामसते  दर्ज  किये  गये

 अदालतों  में  ऐसे  कितने  मामले  दायर  किये  गये  और

 राज्य  के  कितने  पुक्तिस  कर्मी  हस  समय  जेलों  में  बन्द  हैं  ?

 हाौसदिय  कार्य  मंत्राताय  मेंਂ  राज्य  मंत्री  तथा  गृष्ट  मंत्रालय  में  रात्य  प्श्नी  एस  एस०
 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसे  सदन  के  पटक  पर  रख  दिया

 दालों  के  मृत्य  वृध्दि

 9495.  श्री  सनतस  कुमार  मंडत्त  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  रूपये  की  आशिक  परिवर्तनीयता  से  आयातित  दालें  व्रधिक  महैगी  हो  गई

 क्या  निकट  भविष्य  में  आजार  मृए्यों  के  बढ़ने  की  सैपावना  और

 यदि  तो  दालों  के  मृल्यों  मेंਂ  वृष्दि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठाने  पर  विचार

 कर  रही  हे  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मेत्री  मुक्शापत्सी  से  (n)  रुपये  मेंਂ  आशिक

 परिवर्तनीयता  लागू  हो  जाने  से  विदेशी  मुद्रा  की  आजार  दर  पर  दात्ों  के  आयात  की  अमुमति  थी

 जाती  है  |

 2.  वाज्ञों  के  मृक्त्य  ०३  रहे  हसमेਂ  बढ़ोत्तरी  की  प्रवृत्ति  जारी  जो  केवल  वालों  की  सापेक्षिक

 कर्मी  प्रद्षित  करते  हैं  ।  सरकार  हप  समत्या  से  आवगत  हे  तथा  सरकार  ने  वर्धित  उत्पादन  तथा  आयातोंਂ  के

 जरिए  आपूर्ति  बढ़ाने  के  प्रयास  किए  है  :  दाज्ों  के  उत्पादन  में  वृषध्दि  करने  के  लिए  देश  में  केन्द्रीय  प्रायोजित

 शैक्मीय  दलहन  विकास  परियोजना  और  केन्द्रीय  क्षेत्र  का  विशेष  खाद्यानत  उत्पादन  कार्यक्रम  दलहन  जैसी  स्कीमें

 क्रियाम्सित  की  जा  रही  है  ।

 दलडन  का  उत्पादन

 9496.  श्री  चन्हुलास  चन्द्राकर  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  देश  में  दलह्न  के  उत्पादन  के  लिये  उपयुक्त  क्षेत्रों  की पहचान  करने  हेतु  कोई
 अध्ययन  काया

 यदि  तो  अध्ययन  का  निष्कर्ष  क्या
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 क्या  सरकार  का  दल्लहन  की  अधिक  पेदायार  करने  वाले  ब्रीजों  की  किस्मों  का  विकास  करने  हेतु

 अनुसंधान  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  का  वित्तार  और

 यदि  तो  इस  उद्देश्य  के  लिये  किन-क़िन  स्थानों  का  चयन  किया  गया

 कृषि  मैत्रात्तय  में  राज्य  मेत्री  मुल्तापत्सी  और  राष्ट्रीय  कृषि
 आयोग  ने  दलहनों  को  खेती  के  विस्तार  डेतु  कुछेक  क्षेत्रों  का चयन  किया  था  ।  केन्द्रीय  प्रायोजित  राष्ट्रीय  दलहन

 घिकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  गहन  दलहन  विकास  के  लिये  134  जिलों  को  चुना  गया

 और  दलहनों  को  अधिक  उपज  देने  वालो  किस्मों  के  विकास  पर  अखिल

 भारतीय  समन्वित  दलहन  सुधार  परियोजना  के  ओतर्गत  देश  भर  में  स्थित  31  केन्द्रों  और  भारतीय  कृषि

 अनुसंधान  परिषद  के  अंतर्गत  दलहन  अनुसंधान  निदेशालय  में  किया  जाता

 दिल्ली  में  अनधिकुत  निर्माण  की  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  दारा  जांच

 9497.  श्री  राजनाथ  घोनकर  शाहजल्री  :  क्या  गृह  मंत्री  दिल्ली  में  अनधिकृत  निर्माण  की  केन्द्रीय
 अन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  जांच  के  बारे  में  8  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2246  के  उत्तर  के  संबंध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ;

 क्या  केन्द्रीय  अन्वेषण  अ्यूरों  ने  नई  दिल्ती  नगर  पालिका  के  अधिकारियों  के  विरुष्द  शिकायतों
 की  जांच  कर  ली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गृह  मंत्री  एस०  बी०  :  से  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  शिकायतों  का  सत्यापन
 किया  है  ।  उनकी  जांच-पड़ताल  से  पता  चत्ता  कि  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  के  कुछ  अधिकारियोਂ  की  ओर  से

 हुए  विलम्म  के  कारण  भवन  निर्माता  24  अतिरिक्त  फ्लैट  वाले  4  अतिरिक्त  तलो  का  निर्माण  कर  सके  ।

 जांच-पड़ताल  करने  के  बाद  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  जांच  के  लिए  मामले  को  दर्ज  न  करने  और  मामले  में

 उपयुृक्त  कार्रवाई  करने  के  लिए  इस  मामले  को  30-1-1992  को  मुख्य  सतर्कता  शहरी  विकास
 मंत्रालय  को  भेजने  का  निर्णय  किया  ।

 अनारक्षण  निवारण  हेतु  कानून

 9498.  श्री  आरਂ  घुरेन्द्र  रेड्डी  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्र  सरकार  अनुसूचित  जातियोਂ  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  सुरक्षित  थात्ती  पढ़े

 पदों  के  अनारक्षण  निवारण  हेतु  कोई  विधान  बनाने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इस  ब्रिघान  की  प्रमुख  विशेषताएं  क्या  और

 क्या  सरकार  संसद  के  हसी  सत्र  में  विधान  प्रस्तुत  करने  पर  विचार  कर  रही

 कक्याण  मंत्री  सीताराम  से  मामला  विचाराधीन  है  ।

 दिल्ली  प्रशासन  में  अधर  श्रेणी  लिपिक

 श्री  लेज  नारायण  पझिंल्  :  कया  गृष्ठ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  दिल्ली  प्रशासन  में  अबर  श्रेणी  के  लिपिकों  को  वार्षिक  बेतन  वृदि  स्वीकृत  करने  के  लिए
 कोई  मानदण्ड  निर्धारित  किये  गये

 यदि  तो  तत्संअंत्री  ब्यौरा  क्या

 क्या  कुछ  निर्धारित  वर्षों  की  सेवा  के  पश्चात्  अबर  श्रेणी  के  लिपिक  टाइपिंग  टेस्ट  पास  किये
 बिना  पदोन्नति  के  पात्र  यदि  तो  तत्संजंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गूह  मंत्री  एस०  बी०  जी  श्रीमन  ।

 कर्मचारी  चयन  आयोग  के  माध्यम  से  नियुक्त  सभी  प्रेह-घ  प्र०  स०  से०)/आ०  श्रे०  लिपिकों
 को  12  महीने  की  सेवा  पूरी  करने  पर  रूप  से  वार्षिक  वेतनवृध्दि  प्रदान  दी  जाती  हे  ।

 प्रेड-च  प्र०  स०  से०)/अ०  श्रे०  लि०  को  जो  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारियों  में  से  पदोन्नत  है  तथा  जो

 अनुकम्पा  के  आधार  पर  नियुक्त  किए  गए  उन्हें  टंकण  परीक्षा  पास  करने  पर  या  नियमानुसार  ट॑कण  परीक्षा
 पास  करने  से  छूट  दिए  जाने  पर  वार्षिक  वेतनवृष्दि  प्रदान  की  जाती

 और  आ०  श्रे०  लिपिकों/प्रेड-च  प्र०  स०  कर्मचारियों  की  कुछ
 अर्थात

 ()  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारी  से  प्रेड-घ  प्र०  स०  से०)/आ०  श्रे०  क्ि०  के  रूप  में

 परदोन्नत  ;  तथा

 (7)  जो  अनुकम्पा  के  आघार  पर  नियुक्त  किए  गए  हैंਂ  तथा  और  क्रमशः  अपनी  पदोन्नति/नियुक्ति  के

 समय  40  वर्ष  से  अधिक  आयु  के  वे  45  वर्ष  की  आयु  के  होने  पर  बिना  टंकण  परीक्षा  पास

 किए  ही  वार्षिक  धेतनवृष्दि  के  त्तिए  तथा  श्रेणी-ग  में  प्रोन्नति  के  लिए  पात्र  हो  जाते  हैं  क्योंकि

 भारत  सरकार  के  निर्देशों  के  अनुसार  उन्हें  टंकण  परीक्षा  पास  करने  से  छुट  हे  ।  ठीक  इसी  प्रकार
 से  बन  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  को  यदि  वे  अपनी  पदोन्नति/निम्रुकिसि  के  समय  35-40  वर्ष  की

 आयु  समृद्द  के  45  वर्ष  की  आयु  प्राप्त  करने  पर  टंकण  परीक्षा  पास  करने  से  भारत  सरकार  के

 उपर्युक्त  निर्शशों  के  अनुसार  छूट  दे  दी  जाती  हे  बशरतें  कि  उन्होंने  टैकण  परीक्षा  पास  करने  के

 i,  एक  सच्चਂ  प्रयास  किया  हो  ।  साथ  ही  इन  श्रेणियों  के  उन  कर्मचारियों  जो  अपनी

 परदोन््तति/नियुकित  के  समय  35  वर्ष  की  आयु  से  कम  के  रहे  भारत  सरकार  के  उपर्युक्त
 निर्देशों  के  अनुसार  टंकण-परीक्षा  पास  से  छूट  दे  दी  जाती  ब्चार्ते  कि  उन्होंने  यह  परीक्षा  पास

 करने  के  लिए  दो  सच्चे  प्रयास  किए  हों  ;  उन  कर्मचारियों  जो  चतुर्थ  श्रेणी  से  प्रेड-घ

 प्र०  स०  से०)/आ०  श्रे०  त्षि०  के  रूप  में  पदोन्नत  होते  समय  अथवा  अनुकम्पा  के  आधार  पर

 नियुक्ति  के  समय  45  वर्ष  से  अधिक  आयु  के  बिना  टंकण  परीक्षा  पास  किए  वार्षिक

 तवृष्दि  प्रदान  की  जाती  है  ।

 दिल्ली  सगर  लिगम  के  कर्मचारियों  के  लिए  सरकारी  क्वार्टर

 श्री  विलाश  राय  नागसाथरात्र  गुंडेवार  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बतोने  की  कृपा
 करेंगे

 दिह्लली  नगर  निगम  के  कर्मचारियों  के  लिए  रिष्टायशी  क्वार्टरों  की  संख्या  कितनी  है  और
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 वार  ये  कहां-कहा

 दिल्ली  नगर  निराम  में  कार्यरत  नियमिल  कर्मचारियों  की  सेख्या  कितनी  हे  ओर  क्या  ये  क्वार्टर

 उनके  लिए  पर्याप्त

 यदि  तो  क्या  निगम  ने  आपने  कर्मचारियों  के  त्षिए  और  अधिक  क्वार्टरों  के  निर्माण  हेतु  कोई
 योजना  बनाई  यदि  हां  तो  हनका  निर्माण  कब  तक  हो  जाने  की  सम्भावना  है  तथा  इनकी  संख्या  कितनी  है

 और  ये  कहां  कहां  बनाए

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  पारी  से  पहले  कितने  क्वार्टर  आबंटित  किए  ओर

 जिन  नियमित  कर्मचारियों  ने  10  वर्ष  से  अधिक  की  सेवा  पूरी  कर  ली  हे  उन्हें  ये  क्वार्टर  कब

 तक  आबंटित  कर  दिए  जाने  की  सम्भावना

 गृष्ठ  मंत्री  एस०  थी  दिल्ली  नगर  निगम  के  कर्मचारियों  के  किए  1722

 रिहायशी  मकान  है  ।  जिनके  श्रेणी-वार  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 श्रेणी  ।  897

 श्रेणी  2  602

 श्रेणी  ३  159

 श्रेणी  4  58

 श्रेणी  ५  10

 ये  मकान  बिल्ली  के  विभिन्न  भागों  में  फैले  जलाशयों  और  पण््पिंग  स्टेशनों  के
 नजदीक  हे  ।

 नियमित  कर्मचारियों  के  श्रेणी-वार  संख्या  निम्नप्रकार  हे  :--

 न्क्कਂ  न्ख्चਂ  बा
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 इस  समय  उपलब्ध  मकान  कर्मचारियों  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।

 दिल्ली  नगर  निगम  के  कर्मचारियों  के  ल्लिए  रिह्वायशी  मकान  बनाने  का  प्रस्ताव  हे  जिनके  3  से  5

 वर्ष  मेंਂ  पूरा  होने  की  संभावना  हे  ।

 पिछले  2  वर्षों  के  दोरान  1990  से  1992  12  मकान  पारी  से  पहले  आबंटित

 किए

 (2)  कोई  समय  सीमा  अताना  संभष  नहीं  है  ।

 12.00  मध्याहन

 भ्रीमसी  कृष्णा  साली  उध्यक्ष  म्रिहार  में  राष्ट्रपति  शासन  ल्ञागू  करना  चाहिए  ।
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 गृह  मंत्री  जी  को  वक्तव्य  देना  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  बैठ  जाइए  ।  आप  बेठ  जाइए  ।  केरल  मे  सृखे  की  स्थिति  के  बारे  में

 बोलने  के  लिए  में  श्री  पी०  सी०  चाक्को  को  बुला  रहा  हू  ।  श्री  पी०  सी०  चाक्को  आपने  मुझे  केरल  मेंਂ  सूखे  की

 स्थिति  के  संबंध  में  सूचना  दी  हे  ।

 झौमली  कृष्णा  अध्यक्ष  गृह  मंत्री  जी  यहां  बैठे  इनको  वक्तष्य  देना

 चाहिए  ।

 भी  देवेम्द्  प्रझाद  यादव  अध्यक्ष  पटना  के  चीफ  जस्टिस  ने  दूसरी
 शादि

 भ्रीमती  कृष्णा  शाही  :  अध्यक्ष  साधारण  आदमी  को  क्या  सुरक्षा  मिल  सकती  है  ब्रिह्ार
 अगर  चीफ  जस्टिस  को  कोई  सुरक्षा  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  ब्रेठ  जाइए  ।

 अध्यक्ष  मड्डोद्य  :  मेਂ  आपसे  तब  आत  कहंगा  भज  आपका  जोश  कम  हो  जाएगा  ।  अब  आप  बैठ  गए  हैंਂ

 इसलिए  मैंਂ  एक  के  बाद  एक  को  ब्ुलाऊंगा  ।  ऐसा  करने  दें  ।  क्या  किया  जा  सकता  है  ओर  क्या  नहीं  किया  जा

 सकता  उसका  निर्णय  मामला  सामने  आने  पर  ही

 अध्यक्ष  आपको  पता  नष्टी  चल  रहा  हे  कि  में  सब  लोगों  की  मदद  कर  रहा

 हूं

 “

 प्ली  पी०  सी०  चाकको  :  पटना  मेंਂ  गंभीर  स्थिति  पेदा  हो  गई  हैं  ।  पटना  उच्च  न्यायालय  के

 मुख्य
 ५ਂ  +-*

 अध्यक्ष  महोदय  :  मे  उसी  मुद्दे  पर  आपको  बोलने  की  अनुमति  दे  रहा  हूं  जिसकी  आपने  सूचना  दी  हे  ।

 वह  भी  महत्वपूर्ण  आपने  केरल  में  सूखे  की  स्थिति  के  बारे  में  सूचना  दी  है  ।

 भरी  पी०  सी०  जी  हां  महोदय  ।  आप  मुझे  अनुमति

 अध्यक्ष  महोदय

 : में आपको उानुमति नहीं हा मैਂ किसी और को अनुमति दे रहा हूँ ।
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 जयथी+कि जा  चतन्तत+  te

 प्री  मुकुल  भालकृष्ण  बाप्ममिक  लेकिन  इस  मुद्दे  पर  सभा  को  तत्काल  ध्यान  देना
 चाहिए  ।

 पहले  आपने  कहा  था  कि  जांच  करनी  चाहिए  और  आज  यह  खुलासा  हो  गया

 अध्यक्ष  हम  एक  के  बाद  एक  को  अन्य  सदस्यों  के  भी  अपने
 विचार

 अध्यक्ष  में  श्री  चाक्को  को  अनुमति  नहीं  दे  रहा

 अध्यक्ष  एक  के  बाद  एक  ।

 श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  :  अध्यक्ष  में  एक  मुद्दा  सदन  से  सं्धित  उठा  रहा  हूं  ।  23

 अप्रैल  को  प्रधान  मंत्री  जी  ने  सदन  को  आश्वासन  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उनको  बोलने  नहींਂ  दे  रहा  हूँ  तो आपको  भी  बोलने  नहीं  दूंगा  ।  जब  मेंਂ  आपको

 बुलाऊं॑  तब  आप  बोलिए  ।  एक  के  बाद  एक  बोहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  आप  श्रेठ  जाइए  ।  थोड़ी  शांति  हो  जायेगी  तथ  आप  ओल  सकेगे  ।  वहां  बैठकर
 आप  अपनी  सीट  के  आरे  में  समझते  हैं  ।  मैं  यहां  बेठकर  सारी  सीटों  के  बारे  मेंਂ  समझता  हूं  ।  में  दूसरों  को  बुला
 रहा  हूँ  तो  शांति  हो  जायेगी  उसके  आाद  आप  ब्लोल

 ध्ी  राम  सिहोर  राय  :  अध्यक्ष  हमारे  उत्तर  प्रदेश  का  पूर्वी  जिला  काफी  सूखे  कौ

 चपेट  मेंਂ  हे  ।  हमारे  सोनभद्द-मिर्जापुर  की  भौगोत्तलिक  रूपरेखा  अलग  है  जिसका  अधिकतर  भाग  पहाड़ी
 है  यहां  के  लोगों  की  बहुत  सी  समस्याएं  जैसे  पीने  का  सिंचाई  की  उचित

 सुषिधा  का  अभाष  है  ।  44  वर्ष  हो  आपको  मालूम  होगा  कि  आज  वहां  के  लोगों  के  लिए  पीने  के  पानी  की

 व्यकध्या  महीं  है  ।  वहां  पर  गर्मी  में  पीने  के  लिए  पानी  टैंकर  से  भेजा  जाता  है  तथा  सरकार  कोई  घ्थायी

 ध्यवस्था  अभी  तक  नहीं  कर  सकी  हे  ।  में  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  हमारा  जिला  सबसे  पिछड़ा  हुआ  ज़िला  है
 जिसका  7388.36  वर्ग  किल्लोमीटर  का  क्षेत्र  हे  तथा  10  लाख  से  भी  अधिक  हसकी  आश्ादी  हे  जिसमें  प्रायः

 गोरबा  आदिवासी  जनजाति  हे  ।  भूखे-प्यासे  त्राध्ि-त्राहि  कर  रहे  हें  ।  दूसरी  ओर  हाइटेक
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 कार्बन  एवं  कनौडिया  केमिकल  जैसी  फैक्टरियों  के  प्रदूषण  एवं  उसके  गन्दे  पानी  से  ईसान  जानवर  दोनों  मौत  के

 मुंह  में  पहुंच  रहे  हैं  ।  उत्लर  प्रदेश  की  सरकार  मिर्जापुर  और  सोनभद्  के  लिए  अनियमितता  बरत  रही  हे  ।  वहां

 पर  आदिवासियों  के  लिए  खाने-पीने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  वहां  पर  जो  ब्रांच  है  अंग्रेजों  के समय  घनाया

 गया  था  अगर  उसको  भरा  जाये  तो  वड़ां  के  लोगों  को  उससे  पानी  मिलेगा  ।  हमारे  यहां  म्योरपुर  ब्लाक  दृधी
 ब्लाक  राजगढ़  व  भीडहाय  घोरावँस  जो  कि  पड़ाड़ी  एरिया  है  पूरा
 सूखे  की  चपेट  में  है  |  वहां  पर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  गल्ला  नहीं  भेजा  जा  रहा  जबकि  चोर-बभाजारी  के  लिए
 प्रेजा  जा  रहा  है  ।  इसलिए  मेरा  अनुरोध  हे  कि  वहां  पर  खाने  के  लिए  गल्ज्ता  व  पानी  के  लिए  हेंड  पम्प  की

 शीघ्र  ष्यवस्था  की  जाये  और  छोटे-छोटे  आंघों  को  भरा  जाये  ।  वहां  पर  सोन  पम्प  परियोजना  है  उसको  तत्कात्ल

 पूरा  करके  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  कराई  जाये  और  राबर्टसगंज  नगरपालिका  में  बड़ा  बांध  है  जो  लगभग  200
 वर्षों  से  बना  पड़ा  है  तथा  जीर्ण-शीर्ण  उवस्था  मेंਂ  पढ़ा  पानी  का  तालाब  हो  गया  उससे

 बीमारियाँ  फेल  रही  हैं  ।

 अध्यक्ष  समाप्त  कीजिए  ।  आपने  बहुत  अच्छा  विषय  उठाया  है  ।

 श्री  राम  निहोर  राय  :  अध्यक्ष  हसी  के  साथ  मेरा  दूसरा  निवेदन  है  कि  हमारे  राअर्ट्सगंज  और

 मिर्जापुर  में  पत्थर  की  खदानें  वहां  पर  आदिवासी  काम  करते  लेकिन  उनको  पूरी  मजदूरी  नहीं  दी  जाती  ।

 वहां  पर  सरकार  ने  सेल्स  टेक्स  लगा  रखा  है  और  जबरन  उसकी  वसूली  की  जाती  है  ।  मेरा  निवेदन  हे  कि  वहां

 सेल्स  टेक्स  की  वसुली  समाप्त  की  जाये  और  वहां  मिर्जापुर-सोनभद्  मेਂ  तत्काल  पानी  व  खाने  पीने  की  व्यवस्था

 कराई  जाये  ।  वहां  की  जनता  के  लिए  तथा  वहां  कार्य  करने  वाले  लोगों  की  दशा  सुधारने  के  लिए  रोजगार  को

 और  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  कुटीर  उद्योग  के  लिए  व्यवस्था  करे  ।  हवालात  अह्ुत  ही  बिगड़  चुकी  हैं  ।  इस
 गंभीरता  को  देखते  हुए  में  मांग  करता  हूँ  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  क्षेत्र  की  इन  विपदाओं  से  बचाने  के  लिए
 अविलंब  अपेक्षित  विशेष  धन  की  व्यवस्था  करें  ।

 भी  राजनाथ  झोनकर  शास्त्री  अध्यक्ष  यह  बढ़ा  गम्मीर  मामला

 अध्यक्ष  आप  बेठ  मेंਂ  विश्वनाथ  शास्त्रीजी  को  ब्रुप्ता  रहा

 श्री  राजनाथ  झोनकर  शाहत्री  :  वहां  पर  सैंकड़ों  कुएं  सूख  गये  हैं  इसलिए  केन्द्र  सरकार  वहां  तत्काल
 ध्यान  दे  |

 श्री  विश्वनाथ  शास्त्री  अध्यक्ष  मैं  आपका  ध्यान  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ब्वारा

 विद्वेश  और  प्रतिशोध  की  भावना  से  जो  कार्य  किया  जा  रहा  है  उसकी  तरफ  दिलाना  चाहता

 अध्यक्ष  आपको  इसे  ठीक  प्रकार  से  प्रस्तुत  करना  चाहिए  ।

 श्री  विश्वनाथ  शास्त्री  :  में  हस  संबंध  में  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  गाजीपुर  जनपद  में  युसुफपुर
 पोह्मम्मदाबाद  के  अन्दर  जिस  परिवार  में  डा०  मुख्तार  अहमद  अंसारी  जो  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  के  अध्यक्ष  रहे

 उसी  परिवार  से  सम्बन्धित  डा०  शौकतुल्ला  अंसारी  रहे  उसी  परिवार  के  अन्दर  आसिफ  अंसारी  हैं  जो
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 शहीद  हो  चुके  हैं  ।  उसी  परिवार  के  अन्दर  अफज़ल  अंसारी  हैं  जो  तीन  भार  से  विधायक  उनके  गार्डस  को

 कुछ  दिन  पदले  वापस  ले  लिया  गया  ।  उसी  परिवार  के  अन्दर  उनके  भाई  मुख्तार  अंसारी  को  एक  झूठे  मुकदमे
 में  पैसाया  गया  ।  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  सी०  आई०  डी०  द्वारा  जांच  का  आदेश  दिया  ।  उसके  बाद  यह
 वापस  ले  लिया  गया  ।  वापस  लेने  के  बाद  मुख्तार  अंसारी  के  मुकाम  पर  पुलिस  ने  कल  कुड़की  की  ।  इस  पर

 हमें  कोई  एतराज  नहींਂ  है  ।  लेकिन  उनके  भाई  अफज़त्त  असारी  जो  उस  इलाके  के  विधायक  हैं  पुलिस  उनके
 परिवार  वाल्लों  के  पास  गई  और  उनके  घर  की  कुड़की  कर  दी  और  पुलिस  ने  उनके  परिवार  में  औरतों  के  साथ

 दुर्ष्ययह्डारा  किया  और  उनके  सारे  गहने  उठा  ले  गई  ।  आपको  झृुनकर  आश्चर्य  होगा  कि  इसी  सदन  में  बीस

 साज्ञ  तक  मेम्बर  रहे  हैं  सरजू  उनकी  तस्वीर  को  तोड़  दिया  गया  और  पैरों  से  कुचला  गया  तथा  कुरान  को

 फाइकर  फेंक  दिया  गया  ।  सुभानअल्लाह  अंसारी  जो  चेयरमेन  रहे  हैं  उनके  साथ  भी  दुर्ष्पषडार  किया  गया  ।
 नगर  पालिका  के  वर्तमान  अध्यक्ष  श्री  एयाजुल-हक  अंसारी  के  साथ  बदसलूकी  की  उनका  स्कूटर  उठा

 लिया  गया  ।  पुलिस  जितना  सामान  उठा  सकती  वह  के  गयी  लेकिन  उस  सामान  की  लिस्ट  तक  नहीं  दी  ।
 पष्ट  सअ  बनारस  और  गाजीपुर  की  पुलिस  ने  मिलकर  किया  ।

 दूसरी  तरफ  गत  चुनाव  के  बीच  हमारी  पार्टी  के  नेता  मेंਂ  श्री  सुरेन्द्र  प्साद  कमला  झिंगुरी  राम

 गुप्ता  की  हत्या  की  गयी  और  हत्यारे  आज  तक  नहीं  पकड़े  गये  ।  यह  सब  पुलिस  के  संरक्षण  मेंਂ  चल  रहा  हे  ।

 इस  तरीके  से  उत्तर  प्रदेश  में  देध  और  प्रतिशोध  की  भावना  से  लगातार  कार्रवाई  की  जा  रही  हे  ।  गृह  मंत्री  इस
 पर  ध्यान  दें  ।  आज  से  दस  दिन  पहले  श्री  अफजल  अंसारी  के  शैडों  को  हटा  दिया  गया  जिससे  उनकी  जान  को

 खतरा  पड़ा  हुआ  उनकी  किसी  भी  समय  हत्या  करवाई  जा  सकती  हे  ।  मेंਂ  सरकार  से  मांग  करता  हूँ  कि  जो

 फैमिली  राष्ट्रीय  स्तर  की  रही  उनके  खिलाफ  इस  तरष्ट  से  देष  एवं  प्रतिशोध  की  कार्रवाई  की  जा  रही

 उनको  पूर्ण  सुरक्षा  दिये  जाने  की  मांग  करता  हूँ  और  न्याय  की  मांग  करता

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  अध्यक्ष  एक  विधायक  के  साथ  जो  वष्यवष्ठार  हुआ  उसके  लिए  गृह
 पेत्री  नेता  विरोधी  दल  भी  बोलना  चाहें  तो  गृह  मंत्री  जी  से  जवाब

 भरी  श्ास्मुदेव  आचार्य  माननीय  मंत्री  जी  इसका  उत्सर  क्यों  नहीं  दे  रहे

 भरी  राजेन्द्र  अग्नि्ोश्नी  मासनीय  आध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  जो  कहा  उसके  ऊपर

 एपृह्  मैत्री  जी  जबाब  दे  रहे

 गृष्ठ  मंत्री  एस०  थ्री०  में  अधिक  से  अधिक  यही  कर  सकता  हूं  कि  में

 प्राननीय  सदस्थ  को  पूर्ण  जानकारी  देने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  से  अनुरोध  करस॑  कि

 वह  उत्तर  भेजें  ।

 भी  शाम  घिलाह  पाश्वान  अध्यक्ष  यह  अकेला  मामला  नहीं  उत्सर
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 श्री  भोगेन्द्र  चिट्ठी  लिखकर  जवाब  मांगना  काफी  नहीं

 अध्यक्ष  चिट॒ठी  लिखने  से  यह  महीनों  का  मामला  हो  गृह  मेत्री  जी  का  यह  कहना  कि

 चिटठी  से  जवाब

 ध्री  जसशुदेज  उत्तर  पर्याप्त  नहीं

 भी  राजनाथ  घोनकर  गृह  मंत्री  का  यड  बयान  अधूरा  हे

 अध्यक्ष  आप  ज़रा  आहिस्ता  ऐसे  कुछ  नहीं  समझ  आ  रहा

 भी  डरिन  पाठक  :  गुजरात  मेंਂ  उत्तर  प्रदेश  के  मेत्री  के सचीष  को  ल्लूटा  उन्हें  मारा

 गया  ।  .......  .....  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  बैठ  जाइए  ।  क्या  आपने  डिसाहड  किया  हे  कि  आज  ऐसे  ही  चलना  है  ।

 अगर  डिसाहड  किया  है  तो  बोल  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  खड़ा  हूँ  तो  आप  बैठ  जाइए  ।  आप  पहले  बेठ  जाइए  ।

 अध्यक्ष  मड़ोदय  :  अब  कार्यवाही  वृत्तांत  मेंਂ  कुछ  भी  शामित्ष  नहीं  किया
 ह

 अध्यक्ष  होम  मिनिस्टर  साहब  ने  जो  कुछ  कहा  आप  पहले

 बैठ  जाइए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेनेਂ  आज  यहद्व  निर्णय  लिया  हे  कि  पीछे  बैठने  वालों  को  ओलने  का  मौका  दिया

 जाएगा  ।  लेकिन  आप  सब  एक  साथ  बोल  रहे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  कुछ  भी  शामिल
 नहीं  किया
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 अध्यक्ष  कृपया  एक  के  ब्रादे  एक  बोहिए  ।

 अध्यक्ष  मड़ोदय  :  में  तभी  आपकी  सह्ठायता  कर  सकता

 re  ५+-...8६०७०७००००००००-  ननीत-गन  न  नल  तन  नल  nt  लत  टन  जल  जज 3  >>  नस भन+
 *कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिहित  नहीं  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  आपका  शोर  अहुत  सुन  चुका  आप  जरा  दो  मिनट  ज्ञात  बैठ  जाइए  ।  आप  ऐसे
 उठकर  मल  बैठकर  भी  मत  कहिए  |  ऐसे  सथ  लोग  एक  एक  करके  उठेंगे  तो  मुझे
 दिक्कत  हो

 आप  ही  मुझे  बताहुए  कि  में  केसे  कार्यवाही

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  इस  प्रकार  कार्यवाही  चलाने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  हे  ।  आप  ऐसे  ही  कार्यवाही
 चला  सकते  मुझे  इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  हे  ।

 ध्री  मदन  ताल  ह्युराना  :  मंत्री  जी  ने  बिहार  के  बारे  में  स्टेटमेंट  देने  का  वायदा  किया

 अध्यक्ष  आप  बेठ  जाइए  ।  आप  क्या  कर  रहे  सुनील  दत्त  आप

 बोलिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अरे  भाई  नीतीश  कुमार  आप  ज़रा  चुप  करके  बेठ  जाइए  और  अपने  साथियों  को
 भी  ज़रा  शांत  रखिए  ।

 भ्री  सुनील  दस  :  अध्यक्ष  मेंਂ  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  कि  आपने

 मुझे  बोलने  का  अवसर  दिया  !  आप  कह  सकते  हैं  कि  में  पीछे  की  सीटों  पर  बैठता  हूँ  जिसे  आपने  बोलने  का

 अपसर  दिया  ।  इस  सम्माननीय  सभा  में  हमने  देश  की  अनेक  समस्याओं  पर  चर्चा  की  हे  ।  हमने  बोफोर्स  के

 मामले  पर  चर्चा  की  है  ।  राम-जन्म  भूमि-बामरी  मस्जिद  और  सूखे  के  मुद्दे  पर  चर्चा  को  हे  |  हमने  देश  की

 अनेक  प्रमुख  समस्याओं  पर  चर्चा  की
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 सबसे  पहली  बात  यह  है  कि  हम  एक  महत्वपूर्ण  दिन  अर्थात्  पृथ्वी  जो  22  अप्रोतत  को  उसे

 पूल  गए  ।  उस  दिन  केषत्त  ओफोर्स  पर  चर्चा  हुई  ।  उस  दिन  किसी  ने  भी  पृथ्वी  दिवस  का  ठल्लेख  नहीं
 किया  ।

 इस  खूबसूरत  पृथ्वी  पर  क्या  हो  रषा  हे  |  हम  मानव  को  विषेकशील  प्राणी  मानते  हैं  ।  हम  विवेकशील
 प्राणियों  की  तो  बात  करते  हें  लेकिन  हम  कभी  भी  पशुओं  की  बात  नहीं  करते  हैं  ।  हम  सूखे  की  और  ठन
 व्यक्तियों  की  बात  करते  हैं  जिन्हें  पानी  नहीं  मिलता  हे  लेकिन  हम  कभी  भी  यह  बाल  नहीं  करते  हैं  कि  पशुओं
 को  पानी  नहीं  मिल  रहा  चारा  नहीं  मिल  रहा  हे  और  पशु  जीवित  केसे  रहेंगे  क्योंकि  हर  जगह  सूखा  पड़ा

 हुआ  है  ।

 मेंਂ  हस  सम्माननीय  समा  के  ध्यान  मेंਂ  यह  बात  त्ताना  चाइता  हूं  कि  हम  वन्य  जीवन  के  बारे  में  बात  नहीं
 कर  रहे  है  ।  हम  चिड़ियाघरों  में  वन्य  जीवन  के  बारे  मेंਂ  बात  कर  रहे  हैं  ।  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  4  चिड़ियाघर  है
 और  ैर-सरकारी  क्षेत्र  मेंਂ  तीन  चिड़ियाघर  हें  ।  चिड़ियाघरों  की  स्थिति  भरहुत  ख़राब  हे  ।  ऐसी  स्थिति  में

 चिड़ियाघरों  में  जानवरों  को  रहना  पड़  रहा  हे  ।  आज  कोई  भी  चिड़ियाघरों  की  आत  नहीं  करता  है  ।  हमारी

 राष्ट्रीय  नीति  यद्व  हे  कि  इन  सभी  पशुओं  को  बड़े  पिंजरों  में  रखना  चाहिए  ताकि  वे  आराम  से  रह  सके  ।  जिन
 स्थितियों  मेਂ  पशु  रह  रहे  हैं  उन्हेंਂ  आप  अवश्य  देखें  ।  में  चाहता  हूं  कि  इस  सम्माननीय  सभा  में  बेठे  कुछ
 सदस्य  चिड़ियाघर  जाएं  ओर  यह  देखें  कि  पशुओं  के  साथ  कैसा  व्यवहार  किया  जाता  हे  ओर  वे  कैसे  मर  रहे
 हैं  ।  चिड़ियाघरों  में  अनेक  पशु  मर  जाते  हैं  ।  वहां  अनेक  पशु  बीमारियों  से  ग्रस्त  हें  ।  उन्हें  पक्षघात
 और  जरुम  हो  जाते  हैंਂ  लेकिन  उनका  इल्ताज  नहीं  किया  जाता  है  ।  ऐसी  कोई  दवाई  नहीं  है  कि  पहले  उन्हें
 बेहोश  कर  दिया  जाए  ताकि  चिकित्सक  उनके  पास  जा  सकेਂ  और  उनका  इलाज  कर  सकेਂ  ।  हमारे  चिड़ियाघरों
 में  ऐसी  स्थिति  है  ।

 में  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  चिड़ियाघर  जनता  के  मनोर॑जन  के  लिए  नहीं  बने  हें  ।  इनका  उद्देश्य
 खतरनाक  को  संरक्षित  और  संबर्धित  वन्यजीवन  के  महत्व  के  प्रटि  लोगों  को  जागृत  करना

 तथा  पशु-ष्यवह्ार  के  बारे  मेंਂ  अनुसंधान  करना  है  ।  लेकिन  आप  देखिए  कि  चिड़ियाघरों  मेਂ  सेतानी  किस  प्रकार

 पशुओं  से  व्यवहार  करते  है  ।  वे  उन्हें  छड़ी  दिखाते  उन्हें  पत्थर  मारते  हैं  ।.  इस  प्रकार  के  बुरे
 व्यवहार  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  यदि  सैतानी  पशुओं  के  साथ  दुर्ष्यवहार  करते  तो  उन्हें  सजा  दी
 जानी  उन्हें  जेल  भेजा  जाना  चाहिए  ।  आप  मनुष्य  हैं  ।  जब  में  पशुओं  के  बारे  में  ओल  रहा

 हूँ  तब्र  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।  बाबरी  राम  जन्मभूमि  आदि  स्थानों  पर  संसद  सदस्यों  की  समिति

 जाती  है  ।  इसी  प्रकार  कुछ  संसद  सदस्यों  को  चिढ़ियाघर  जाना  चाहिए  और  देखना  चाहिए  कि  पशु  वहां  केसे

 रह  रहे  यह  मेरा  विनम्र  अनुरोध

 जल-झूसल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  आप  इस  मुद्दे
 पर  अवश्य  कुछ  कहें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  अच्छा  मुद्रा  हे और  यह  मुद्दा  उठाने  के लिए  हम  सुनील  जी  का  घन्यवाद

 करते  हैं  ।  उन्होंने  जो  कुछ  कह्ठा  उसका  पालन  करना  हमारा  कर्त्तव्य  हे  ।  मेरे  विचार  से  प्रत्येक  व्यक्त  उनसे

 सहमत  हे  ।

 श्री  पी०  स्री०  में  सृस्षे  का  मुद्दा  उठाना  चाहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  आपको  बाद  में  अनुमति  ढूंगा  ।  में  कृष्णा  साही  जी  को  बोलने  के  लिए  कह  रहा

 हूँ  ।  लेकिन  जब  तक  मैंਂ  बैठ  नहीं  जाता  हूँ  तब  तक  वह  खड़ी  नहीं  हो  सकती  हैं  ।  मेंਂ  जानता  हूँ  कि  वह  समा  में
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 कराकर  भावाभनान  भव

 कौन  सा  मुद्दा  उठाना  चाहती  हैं  ।

 श्री  बसुदेव  आपने  एक  विनिर्णय  भी  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कम्पल्लीट  करने  दीजिए  ।  बाद  में  आप  बोल्षिएगा  ।  में  क्या  श्रोल  रहा  पहले
 उसे  सुन  कीजिए  ।  अगर  आप  सुनेंगे  अपनी  बात  करेंगे  तो  आप  किसी  नतीजे  पर  नहीं

 पहुँच  पायेंगे  ।

 ||  अनुवाद  ]

 कृष्णा  साही  जी  सभा  में  एक  मुद्दा  उठाना  चाहती  हैं  ।  इस  समय  हम  वह  कार्य  करते  हैं  जा  शृच्रीबढ्  नहीं
 होता  हैं  ।  संविधान  में  यह  प्रावधान  हे  कि  आप  दो  दिन  की  सूचना  किए  बिना  किसी  मामते  पर  चर्चा  नहीं  कर

 सकते  है  ।  वे  ऐसा  मुद्दा  उठाने  जा  रही  हैं  जिससे  अनेक  उलझने  पैदा  होंगी  ।  इससे  देश  मेਂ  एक  गलत  प्रथा

 स्थापित  होगी  ।  हससे  ओर  नई  उलझने  पैदा  होंगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाइए  ।  जब  तक  मैं  अपनी  बात  समाप्त  नहींਂ  कर  लेता  तब  तक  आप

 खड़े  न

 इसीलिए  में  हस  सभा  से  पूछ  रहा  हू  कि  क्या  यह  सभा  ऐसे  मामलों  पर  चर्चा  करना  चाहती  है  जिनके

 लिए  सूचना  नहीं  दी  गई  डे  ।  चाहे  मामत्मे  उलप्लनपूर्ण  हो  चाष्टे  सदस्य  कुछ  मुद्दों  पर  रोष  प्रकट  करें  लेकिन
 उनके  लिए  भी  इस  सभा  में  कुछ  मानदंड  हैं  ।  यदि  आप  मानदंडों  का  पालन  न  करें  और  आप  उसके  भावी
 प्रभाव  को  नज़रअंदाज  करते  हुए  उस  पर  प्रतिक्रिया  ष्यक़्त  तो  उनसे  अनेक  संस्थानों  में  समस्याएं  पैदा  हो

 जाएंगी  ।  हमें  यह  निर्णय  लेना  है  कि  क्या  उन  मामलों  पर  चर्चा  करना  आवश्यक  है  अथवा  नहीं  ।  इस  सभा  के

 वरिष्ठ  सदस्यों  और  उन  जो  देश  व  संस्थाओं  का  हित  चाहते  हेਂ  को  इस  पर  विचार  करके  कुछ
 कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।  में  यह  नहीं  कह्  रहा  हूँ  कि  नहींਂ  करें  ।"  मैंਂ  यह  भी  नहीं  कह  रहा  हूँ  कि
 ऐसा  करें  ।"  मैने  हसमें  अतर्निष्ठित  उम्तझनों  के  आरे  मेਂ  आपको  चेतावनी  दे  दी  है  ।  यदि  आप  उसका  पात्तन
 नहीं  करते  है  तब  और  समस्याएं  पैदा  होगी  ।  हमारे  समक्ष  अनेक  समस्याएं  हैंਂ  ।  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  हम  एक
 और  समस्या  पैदा  करना  चाहते  हैं  और  यही  बात  आपके  विचारार्थ  रख  रहा

 श्री  ज्ञात  कुछा  आडवाणी  अध्यक्ष  अभी-अमी  आपने  जिस  मुद्दे  का  जिक्र

 किया  उस  पर  कोई  भी  ष्यक्तित  सभा  में  तर्क  नहीं  कर  सकता  ।  में  आपसे  पूरी  तरह  सहमत  हूँ  कि  जहां  तक

 हस  सभा  का  सम्बन्ध  सदस्योਂ  को  सपना  में  होने  वाली  चर्चाओं  के  दौरान  सरकार  की  विभिन्न  संस्थाओं  की

 मर्यादा  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।  इसीलिए  कक्ष  जब  आपके  कक्ष  में  इमने  आपके  साथ  विशेषकर  इस

 मुढ़दे  पर  चर्चा  की  थी  जिस  पर  माननीय  सदस्य  महोदया  चर्चा  करना  चाहती  में  भी  इससे  सहमत

 था  कि  यह  एक  ऐसा  मामला  जिसे  उचित  रूप  से  नोटिस  दिये  जिना  और  उचित  जानकारी  हासिल  किये

 बिना  यहां  पर  नहीं  उठाया  जाना  चाहिए  ।

 हस  मामले  विशेष  में  सरकार  ने  सभा  को  आश्वासन  दिया  था  कि  ये  हस  बारे  मेंਂ  जानकारी  प्राप्त  करके

 सदन  में  देंगे  ।  उन्होंने  ये  शब्द  कड़े  थे  द्वासिल  करके  सदन  में  आयेंगेਂ  ।  में  ठस  बात  पर  भी  जोर

 नहीं  दे  रहा  हूं  ।  मैं  सरकार  से  और  इस  तरफ  के  अपने  सहयोगियों  से  और  निश्चिचत  रूप  से  अपने  दल  के
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 सहयोगियों  से  भी  आप्रह  कर  रहा  हूं  कि  हस  मामले  में  हम  दोहरे  मापदण्ड  नहीं  अपना
 सकते  ।

 उदाहरण  के  त्लिए  आज  एक  मुद्दा  उठाया  गया  था  जो  कि  पूरी  तरद्द  से  कुछेक  राज्यों  की  कानुन  ओर

 व्यवस्था  से  सम्बन्धित  था  ।  उस  पर  तुरन्त  ही  गृष्ट  मंत्री  जी  ने  उत्तर  दिया  था  ।  उन्होंने  खड़े  होकर  कहा  था

 कि  उन्होंने  राज्य  सरकार  से  पता  किया  है  ।  में  कहूँगा  कि  ऐसे  मुद्दों  को  सभा  मेंਂ  नहीं  उठाया  जाना  चाहिए
 और  सरकार  कानून  और  व्यवस्था  से  सम्बन्धित  प्रत्येक  मुद्दे  के  लिए  स्वयं  जबाबदारी  अपने  ऊपर  नहीं  के

 सकती  ।  कुछेक  मुद॒दों  पर  यह  निर्भर  करता  हे  |  डहरिजनों  और  महिलाओं  परं  हुए  उत्याचारों  से  सम्बन्धित

 मुद्दों  को  तो  मैं  समझ  सकता  हूं  जो  कि  सभा  में  उठाये  जाते  रहे  हैंਂ  न  कि  इस  प्रकार  के  कानून  और  व्यवस्था

 से  सम्बन्धित  मुद्दे  ।

 में  केवल  यह  कह  रहा  हूं  कि-मेਂ  समा  को  दिये  गये  आपके  परामर्श  से  पूरी  तरह  सद्मत  हूँ  ओर
 में  इस  आत  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  कि  सरकार  का  यह  दायित्व  है  कि  इन  मामलों  में  दोहरे  मापदण्ड  नहीं

 अपनाए  जाने  चाहिए  ।  अभी  तक  की  घटनाओं  से  मेरे  दल  को  यह  विश्वास  हो  गया  है  कि  कम  से  कम  इन
 मामलों  में  हस  दल  के  दोहरे  मानक  हैंਂ  और  वे  एक  दल  को  दूसरे  दत्त  के  खिलाफ  इस्तेमाल  करने  का  प्रयत्न

 कर  रहे  यह  ठीक  ठरीका  नहीं  हे  ।

 में  आप  से  पूरी  तरह  इस  मुद्दे  पर  सष्ठमत  हूँ  ।  मैंਂ  कहंगा  कि  यह  देखना  सत्ता-पक्ष  की

 जिम्मेवारी  है  कि  केवल  केन्द्रीय  सरकार  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  ही  यहां  चर्चा  की  जाये  ।  यही  संकेत  प्रत्येक

 नियम  और  परम्परातं  में  भी  दिया  गया  है  |  कुल  मिलाकर  केवल  केन्द्रीय  सरकार  से  सम्बन्धित  मामलों

 अथवा  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यक्षेत्र  के  अन्तर्गत  आने  वाले  मामलों  को  ही  यहां  पर  उठाया  जाना  चाहिए  ।  में

 यही  कट्टना  चाहता  हूँ  ।

 गुड़  मंत्री  एस०  की०  :  में  विपक्ष  के  माननीय  नेता  दारा  लगाये  गये  हस  आरोप  का

 खण्डन  करना  चाहूंगा  कि  सरकार  दोष्ठरे  मापदण्ड  अपना  रही  हे  ।  मैंने  यही  बताया  था  ।  यदि  कुछ  माननीय

 सदस्य  स्पष्ट  रुप  से  कहते  हैਂ  कि  कुछ  सदस्यों  को  धमकियां  दी  गई  तब  क्या  उन्हें  लिखना  मेरा  दायित्व

 नहीं  यह  केवल  लिखने  का  प्रशन  नहीं

 भी  राजवीर  सिंह  ऐसा  कैसे

 श्री  एस०  वली०  चतद्छाण  :  क्यों  नहीं  मराअर  चल  सकता

 वास्तव  मेंਂ  यह  मेरा  पहला  दायित्व  है  कि  मैं  राज्य  सरकार  से  जानकारी  हासिल  कर॑  और  इसमें  कुछ
 गलत  नहीं  हैं  ।  मैਂ  उनके  खिलाफ  कोई  परोद्षा  सैकेत  नहीं  दे  रहा  है  ।  मेंने  मुख्यमंत्री  जी  को  केवल  इतना  लिखा

 है  कि  वह  कृपया  इस  मामले  को  देखें  और  यदि  वह  इस  की  रिपोर्ट  मुझे  देना  तम  निश्चियत  रूप  से  वह

 ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 जो  मुद्दा  विपक्ष  के  माननीय  सदस्य  ने  उठाया  मै  उससे  पूरी  तरष्ठ  सहमत  हूँ  कि  कुछ  ऐसे

 मुद्दे  है जिनके  बारे  में  परम्पराओं  का  पालन  इस  सभा  में  करना  होता  है  ।  मुझे  भेद  खुशी  है  कि  विपक्ष  के  नेता

 का  यह  दृद  विचार  है  कि  जो  मामले  राज्य  सरकारों  के  हैं  उन्हें  सभा  मेंਂ  नहीं  उठाया  जाना  चाहिये  ।  लेकिन  बड़े

 मुद्दे  भौ  हैं  जिनका  उल्लेख  विपक्ष  के  माननीय  सदस्य  ने  किया  है  ।  संविधान  मेंਂ  उल्लिखित  विभिन्न  संस्थाओं
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 के  बीच  हितों  का  टकराव  हे  ।  यदि  हमे  संस्याओं  को  अपने  अधिकार  क्षेत्र  के  तहत  कार्य  करना  है  तो  मुझे  कोई
 कारण  नहीं  दिखता  ऐसी  समस्याओं  के  उत्पन्न  होने  का  मेरे  विचार  मेਂ  यदि  आवश्यक  हो  कि  अध्यक्ष  महोदय
 सभी  राजनीतिक  दल्तों

 से
 विचार  करके  कुछ  मुद्दों  पर  एक  आचार  संहिता  तैयार  करें  जिस  के  द्वारा  कुछ  मुद्दों

 का-यद्मपि  वे  अत्यंत  महत्वपूर्ण  है
 और  उन्हें  एक  साथ  चर्चा  के  लिये  रखा  जाए  तो  उन  मुद्यों  के  संबंध  मेंਂ

 भविष्य  उलझन  पैदा  हो  जाएंगी-उन  मुद्दों  को  यहां  नहीं  उठाया  जा  सकता

 केवल  दो  दिनों  का  नोटिस  देकर  ऐसी  स्थिति  से  भचने  की  आवश्यकता  है  तो  ठस  स्थिति  से  नहीं  अचा
 जा  सकता  ।  और  हसीलिये  हस  प्रकार  के  न्यायपालिका  और  विधायिका  के  बीच  अथवा  न्यायपालिका  और
 कार्यपालिका  के  ब्रीच  विवाद  से  बचने  के  लिये  यदि  किसी  तरह  के  आचार  संद्दिता  का  निर्माण  किया  जाए  तो  मेरे
 विचार  में  इस  प्रकार  की  स्थिति  को  सुलझाने  मेਂ  उससे  मदद  मिलेगी  ।

 श्री  ज्ञात  कृष्ण  मैंने  जो  बात  कही  थी  वह  तथ्यों  के  आघार  पर  थी  ।  गृह  मंत्री  जी  ने

 उसका  प्रतिवाद  किया  में  उस  प्रतिवाद  को  उसी  रूप  में  लेता  हैँ  कि  वष्ठ  भविष्य  के  ज्िए  आश्वासन  है  कि

 फिर  से  इस  प्रकार  से  नहीं  अन्यथा  कल  ही  यहां  सदन  मुझे  स्मरण  है  कि  लगातार  विपक्ष  के  सप्ी
 सदस्यों  ने  जब  आंध्र  में  तीन  हरिजन  महिलाओं  के  बलात्कार  और  हत्या  का  उल्लेख  किया  तो  मंत्रीमंडल  का

 एक  सदस्य  खड़ा  होने  को  इतना  मात्र  के  लिए  तेयार  नहीं  था  कि  हम  आंध्र  से  इस  मात  का  पता  लगाएंगे  ओर
 जानकारी  देंगे  ।  जब  ऋहुत  समय  लगा  उसक  बाद  बड़ी  कठिनाई  से  खड़े  हुए  ।  लेकिन  आज  तत्परता  से  खड़े  हो

 गए  जबकि  मैं  नहीं  जानता  इतना  हल्ला  था  कि  मैं  समझ  नहीं  पाया  कि  विषय  कया  था  |  मोटे  तौर  पर
 क्रिसी  पुलिस  ने  जाकर  किसी  को  घमकी  दी  आदि  जोकि  प्राईमा  मुद्दो  लगता  था  कि  प्योर  लॉ  एंड  आर्डर
 का  मामला  हे  जिसमें  किसी  के  भी  बोत्तने  की  आवश्यकता  नहीं  थी  ।  फिर  भी  गृद्  मंत्री  जी  ने  खड़े  होकर
 वौलंटियर  किया  कि  में  मुख्यमंत्री  से  पुछुंगा  और  आपको  जानकारी

 मेरा  निवेदन  है  कि  किस  मामठों  में  केन्द्र  सरकार  अपने  ऊपर  जबाअदारी  लेती  है  क्योंकि  यहां  सदन  में

 जब  पृष्ठ  मंत्री  जी  कोई  अयान  देते  है  ।

 यह  सभा  के  ठिये  आश्वासन  होता  हे  ।

 यहां  पर  जिस  विषय  को  लेकर  आज  अध्यक्ष  जी  को  कहना  पड़ा  उस  विषय  में  संसदीय  कार्य  मंत्री  ने  कत्त

 आश्वासन  दिया  था  सदन  में  कि  मेंਂ  इस  बारे  में  जानकारी  करके  सदन  को  दूंगा  ।  फिर  भी  अध्यक्ष  जी  के  कमरे

 में  बैठकर  जब  हमने  ऐग्री  इसलिए  मैंने  आग्रह  नहीं  कोई  बात  महीं  ।  इसतल्तिए  आपकी  धात

 मानकर  मैं  फिर  से  बोहराना  चाहुगा  कि  साधारणतया  राज्य  के  मसले  यहां  पर  महीं  उठने

 चाहिए  ।

 प्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  आपके  कमरे  मेंਂ  क्या  होता  है  हमको  भी

 बताया  जाए  ।  .  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  काम  दुरुस्त  करने  का  काम  होता  है  ।

 भी  लात  कृष्ण  यद्यपि  उसमें  फर्क  है  ।  फर्क  यह  है  कि  लॉ  एंड  आर्टर  भले  ही  राज्य  का

 मामला  हो  लेकिन  अगर  कहीं  पर  सरकार
 के  दो

 हिस्सों  मे  ऐसा  संघर्ष  पैदा  होता  हे  जिसके  कारण  संवेधानिक
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 संकट  पैदा  हो  सकता  है  तो  वह्न  तो  केन्द्र  का  मामला  संसद  का  मामला  है  ।  इस  विषय  क्योंकि  तथ्यों  की

 जानकारी  पूरी  नहीं  अधिकृत  नहीं  एक  वर्शन  था  जो  सरकार  के  पास  दूसरा  वर्शन  था  जो  हमारे

 जनता  दल  के  मित्रों  ने  दिया  था  ।  अलग-अलग  वर्शन  होने  के  कारण  मैंने  उसपर  बल  नहीं  दिया  ।  में  इस
 कारण  आपसे  सट्ठमत  होते  हुए  भी  फिर  से  ग॒ह  मंत्री  जी  से  यही  अनुरोध

 श्री  चन्द्र  शेखार  :  अध्यक्ष  मुझे  आपसे  एक  ही  निवेदन  करना  है  ।  अटल  जी  ने

 मजाक  के  लहजे  में  कहा  लेकिन  मेंਂ  उसको  गंभीरता  से  केता  हूँ  ।  आपके  कमरे  में  क्या  होता  यह  बात  हे  कि

 सैसद  की  कार्यवाही  उससे  चल  सकती  है  लेकिन  देश  मेंਂ  जो  मानस  बनता  है  ठसका  प्रतिकार  या  संशोधन  उससे

 नहीं  हो  ।  आपने  सलाह  सलाह  अच्छी  लेकिन  संसद  की  परम्परा  है  संविधान  में  कि  कुछ  सवाल  हैं  जो

 उठाए  जाते  रहे  उठाए  जाते  रहेंगे  और  उठाए  जाते  रहने  चाहिएं  ।  वह  सवाल  चाष्टे  हरिजनों  पर  अत्याचार

 का  चाहे  अल्पमत  के  साथ  अत्याचार  का  यह  सवाल  केवत्ल  राज्यों  का  सवाल  नहीं  हे  ।  यह  मान्यता  हे

 कि  इस  सदन  में  कौन  से  सवाल  उठने  चाहिएं  कौन  से  नहीं  उठने  चाहिएं  ।  यद्द  बात  अगर  आप  कह  देंगे  और

 नेता  मान  इससे  गरीब  तबके  के  उपेक्षित  तबके  के  लोग  आश्वस्त  नहीं  जो  भाईनौरीटीज  के

 दलित  वर्ग  के  उनके  मन  में  पीड़ा  रहेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माफ  में  आपके  बीच  मेंਂ  बोल  रहा  हूं  ।  बात  उस  बारे  में  नहीं

 एगजज़ीक्यूटिव  और  जूडीशियरी  के  बारे  मेंਂ  थी  ।

 प्री  चन्द्र  शेखर  :  में  उसके  आरे  में  भी  कहता  हूँ  ।  जो  सवाल  अभी  उठा  जो  सवाल  आंध्र  में

 एक  हरिजन  का  सवाल  था  ।  आज  जो  हुआ  वह  माईनौरीटीज  का  सवाल  था  ।  इसलिए  मेने  मेंਂ  उसकी

 तफसील  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  .  .  .

 अध्यक्ष  आपने  कोई  राज्लत  आत  नहीं  की  आप  उनका  अच्छा  मार्गदर्शन  कर

 डे

 श्री  चन्द्र  शस्त्र  :  अध्यक्ष  अब  पता  नहीं  हन  लोगों  को  क्यों  अचेनी  हो  रही  हे  ।

 अगर  क्रिमिनल  है  तो  आप  साबित  कर  दीजिए  कि  वह  क़िमिनल

 उस  व्यक्ति  को  नहीं  जानता  क्षेकिन  डॉ०  अन्सारी  से  लेकर  फरीदुल  अंसारी  उसके  दूसरे  लोगों

 को  एक  पिछले  60.  70.  80  वर्षों  से  वष्  परिवार  एक  राष्ट्रीय  परिवार  रहा  हे  और  उसका  सम्मान  उस

 इस़ाके  मेंਂ  है  ।  अब  वह  फ़्रिमिनत  होगा  मैं  उसके  बारे  में  नहीं  जानता  लेकिन  वह्  चुना  हुआ  सदस्य  हे  इतनी

 बात  मैं  मानता  हूं  ।  क्रिमिनल  तो  आप  किसी  को  भी  कष्ठ  सकते  मुझ  को  भी  कष्  सकते  हैं  आपको  इतना

 गुस्सा  आ  रहा  हे  ।  दूसरी  जात  मेंਂ  आपको  यह  कहता  --  -  मैं  नहीं  जानता  कि  कृष्णा  साह्दी  जी

 क्या  सवाल  उठा  रही  हैं  लेकिन  बिष्ठार  में  मामत्ा  दो  शासन  के  विंगों  का  नहीं  है  यह  कांस्टीट्यूशनल

 आधोरिटीज  का  मामला  जो  संविधान  की  आधोरिटी  है--एक  गवर्नर  एक  जूडिशियरी  है  और  इसका

 महत्व  नहीं  होता  ।

 आज  दु्भाग्यपयश  एक  बयान  आया  इंटरव्यू  हे  यह  न्यूज  नहीं  है  ।  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  राज्यपाल

 महोदय  ने  एक  अ्यान  दिया  हेटरव्यू  दिया  मेंਂ  आपसे  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ऐसे  सवाल  पर  भी

 भारत  घरकार  को  मौन  रष्द  जाना  चाहिए  ।  हम  भारत  सरकार  से  यड  चाहते  हैं  कि  उसमें  क्या

 वर्सन  सही  क्योंकि  इसका  सवाल  देशभर  में  उठेगा  ।
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 अध्यक्ष  आज  में  आपसे  जानना  चाहता  हूं  कि  राज्यपाल  एक  आत  संसद  बेठी  हुई  हो  ।
 आप  अगर  यह  सलाह  दें  कि  इससे  लोगों  के  मन  में  प्रम  पेदा  हो  जाएगा  और  संसद  इस  पर  चुप  रह

 जाएगी  तो  इसका  क्या  नतीजा

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  आपके  मत  से  सौ  टके  सहमत  सिर्फ  इतना  ही  हे  कि  उसको  एक  पद्ति  से

 करना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनलिस्टीड  आपर  में  अचानक  नहीं  ।

 श्री  चन्द्र  शेस्मरर  :  में  हसत्तिए  कह  रहा  मैं  वही  परम्परा  अता  रहा  हैँ  कि  जब  गवर्नर  कोई  बात
 कहता  है  तो  उस  पर  तत्कालत्ल  गृह  मंत्री  साहब  को  बयान  देना  चाहिए  क्योंकि  इस  तरह  का  अगर  भ्रम  पैदा

 मेंਂ  नहीं  जानता  कि  वह  सत्य  है  या  असत्य  है  यह  तो  वे  जानते  होंगे  लेकिन  अगर  उनके  पास  कोई  रिपोर्ट

 अगर  गवर्नर  ने  यह  बात  कही  हे  तो  गवर्नर  की  बातों  की  किसी  अश्वमार  की  रिपोर्ट  नहीं  माना  जा  सकता  ।
 गवर्मर  की  आत  किसी  सदस्य  के  आक्षेप  और  आरोप  या  पार्टियों  का  झगड़ा  नहीं  या  तो  गवर्नर  सही  हैं  या

 मुख्य  मंत्री  सही  हैं  और  दोनों  में  एक-सा  फेसला  श्रीमान  एस०  औी०  चब्हाण  को  करना  होगा  ।  यह  नहीं  कह

 सकते  कि  दोनों  सही  यह  नहीं  हो  सकता  कि  उध्यक्ष  महोदय  हमको  सलाह  दें  और  हम  इस  पर  चुप  रष्द

 जाएं  ।  हम  तो  चुप  रह  जाएं  लेकिन  देश  का  मानस  इस  पर  खुप  नहीं  रह

 अध्यक्ष  में  अड़ी  गंभीरता  से  आपसे  विनय  करुणा  कि  संसद  को  सलाह  देते  समय  शांतिमय

 प्रक्रिया  चलाने  के  लिए  संसद  को  निकम्मा  अनाने  का  काम  नहीं  होना  इसलिए  संसद  को  निष्क़िय  नहीं
 बनाया  जा  सकता  ।  जहां  गवर्नर  और  चीफ  जस्टिस  का  मामला  हो  उसमें  संसद  को  पूरा  अधिकार  अधिकार

 नहीं  मल्कि  उसका  कर्त्तष्य  हे  कि  उस  पर  बात  करे  ।  अब  यह  तो  मैंਂ  गृह  मैत्री  पर  छोड़ता  हूं  कि उनको  हस
 पर  अयान  देना  चाहिए  और  अध्यक्ष  में  आपसे  निवेदन  करंगा  कि  यह  गंभीर  सवाल  है  इससे  लोगों  के

 मन  में  प्रतिक्रिया  घुरी  दोनों  तरफ  एक  तरफ  मामला  साफ  होना  चाहिए  और  श्रीमान  गुड  मंत्री  जी  को

 इसमें  वक्तष्य  देना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सिर्फ  एक  ही  बात  मेरे  मन  में  जो  रह  गई  हे  वह  यह  है  कि  ऐसे  मामले  क्या  जीरो

 आवर  में  ही  उठने  चाहिए  ।

 श्षी  अटल  बिद्ठारी  अध्यक्ष  इस  सदन  में  मामले

 अध्यक्ष  मडोदय  :

 श्री  अटल  जिहारी  यह  सदन  देश  की  आशाओं  उपेक्षाओं  निराशाओं  का  और  रोष

 का  भी  प्रतिभिंब  अनना  चाहिए  ।  में  कोई  रेखा  नहीं  खींचना  केन्द्र  केन्द्र  का  दायरा  प्रदेशों

 की  सरकारें  चल  रही  हैं  ।  इस  सदन  का  कोई  सदस्य  नहीं  चाहेगा  क्योंकि  इस  सदन  में  जो  भी  सदस्य  बैठे

 अगर  केन्द्र  में  क्रिस  की  सरकार  है  तो  प्रदेशों  में  हर  किसी  न  किसी  दल  की  सरकारें  ह ेऔर  इसलिए  डबल

 स्टेंडर्ड  गृष्  मंत्री  के  लिए  भी  नहीं  हो  सकता  और  हम  लोगों  के  लिए  भी  नहीं  होना  चाहिए  लेकिन  यह  डबल

 स््टेंडर्ट  हो  रहे  हैं  ।
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 अध्यक्ष  सवाल  यह  डे  कि  मामला  किस  प्रतिक्रिया  से उठाया  जाए  ।  मान  लीजिए  मामला  गंभीर
 है  तो  क्या  उसके  छिए  प्रश्न-काहा  स्थगित  करना  जरुरी  है  ?  क्या  बात  12  अजे  नहीं  उठ  सकती  और  12  बजे
 आग  बात  उठ  सकती  है  और  बात  में  दम  बात  सारे  सदन  का  ध्यान  छींचती  है  तो  कांग्रेस  के  इतने  सदस्य

 खड़े  हो  जाएं  और  कभी  हम  रबढ़े  हो  जाते  कोई  ज्यादा  फर्क  नहीं  हे  खड़े  होने  मेਂ  और  फर्क  है  भी  ।  लेकिन
 फर्क  होना  चाहिये  ।  क्या  एक  सदस्य  छखड़ा  हो  जाए  और  आप  उसको  मौका  वह  अपनी  बात  कष्टे  और  उस
 पर  चर्चा  जैसे  कि  आप  चर्चा  चलाना  चाहते  में  यह  देख  रहा  हैं  आपने  एक  अच्छी  प्रक्रिया  शुरु  की  है  ।
 मगर  आरम्म  मेंਂ  तो  हंगामा  हो  जाता  हे  ।  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  आप  सोच  समझ  कर  ज़रा  हंगामा  हो  जाने  देते
 हें  ।

 अध्यक्ष  मेंਂ  रोक  नहीं

 श्री  अटक्त  बिहारी  ताकि  भड़ास  निकल  फिर  लोग  स्वयं  शांत  हो  फिर
 पटरी  पर  आ  अगर  इतनी  पूरदर्शिता  है  तो  फिर  में  कुछ  कहना  नहीं  चाहता  ।

 लेकिन  अध्यक्ष  दूसरा  दृश्य  क्यों  दिखायी  देता  है  ।  क्या  मामत्तोਂ  को  उठाने  की  प्रक्रिया  के  बारे
 में  हम  लोग  एकमत  नहीं  हो  सकते  ?  में  जानता  हूं  इस  आंत  के  लिए  मेरे  दत्त  को  भी  मनाना  मुश्किल  है  ।  कोई
 सवेरे  11  बजे  आते  ही  बोल  मामत्ता  बहुत  गम्भीर  प्रश्न  काल  स्थगित  कर  मामला  गम्भीर  हो  या  न

 मगर  बहस  इतनी  लम्बी  चलेगी  कि  प्रइन  चले  जायेंगे  और  जितने  मंत्री  जिनके  उस  दिन  सवाल  होते

 बड़े  आराम  की  सांस  लेंगे  ।  प्रश्नों  का  सामना  करना  सदन  में  एक  परीक्षा  हे  ।  अब  जो  मामला  उठाए  वह  12

 बजे  एक-एक  कर  के  उठाए  ।  अध्यक्ष  इसको  आप  कुछ  नियमित  कीजिए  ।.  स्टैण्डर्ड  हम

 सबके  लिए  होना  चाहिए  ।  अभी  हमारे  आडवाणी  जी  सरकार  पर  आरोप  लगा  रहे  थे  उनका  डबल-स्टैण्डर्ड  हे  ।

 मुझे  तो  कभी-कभी  लगता  है  कि  उनका  कोई  स्टेण्डर्ड  ही  नहीं  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  अध्यक्ष  यह  मामला  अत्यंत  महत्वपूर्ण  मैंने  भी

 विनप्रतापूर्वक  इस  मुद्दे  को  जब  कभी  भी  ऐसे  प्रश्न  इस  सभा  में  किये  गए  तब  उठाया  है  ।  हम  यह  कहते

 रहे  हैਂ  कि  जिन  मामलों  का  निपटारा  राज्य  विधान  सभाओं  दारा  किया  जाना  अथवा  राज्य  सरकारों  जो

 संवेधानिक  प्रावधान  उपलब्ध  हैं  उसे  मद्दे  नजर  रखते  हुए  जहां  भी  शक्त्ति  एवं  कृत्यों  साथ  केन्द्र  एवं  राज्यों  के

 विभिन्न  सरकारों  के  कर्तव्यों  का  स्पष्ट  उल्लेख  उन  मामतों  मेंਂ  इस  सभा  को  विधान  सभा  के  रूप  में

 परिवर्षित  नहीं  जाना  भ्राहिये  और  राज्य  सरकारों  के  उधिकारों  को  नहीं  छीना  जाना

 चाहिये  ।

 जहां  तक  कुछ  मुद्दों  का  संबंध  हे  हम  सभी  और  सदस्यगण  उससे  चिंतित  हुए  ।  उन  पर  अन्यत्र

 कही  भी  अच्छी  तरह  से  चर्चा  हो  सकती  है  और  निर्णय  लिये  जा  सकते  है  लेकिन  उस  मुद्दों  को  यहां  उठाए  जाने

 से  नहीं  बचा  जा  सकता  है  ।  और  जब  ऐसे  मुद्दे  जो  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 महिलाओं  और  आदिवासियों  आदि  के  मुद्दों  को  उठाया  गया  तो  उनकी  अनदेखी  केवल  हसलिये

 नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि  वे  देश  के  इन  लोगों  के  कल्याण  से  बहुत  गहरे  तोर  पर  जुड़ा  हे  ।  न्यायपालिका

 और  कार्यपालिका  के  बीच  टकराव  का  मामत्ता  स्पष्ट  रूप  से  टकराव  का  आरोप  है  जिसकी  जानकारी  हमें

 नहीं  है  ।  राज्यपाल  अपनी  ब्रात  झमालार  पत्रों  में  कृपया  देते  हैं  ।  यह  अत्यंत  विचित्र  बात  है  ।  यदि

 कार्यपालतिका  और  न्यायपार्तिका  के  बीच  कोई  टकराव  है  भी  तो  राज्यपाल  ने  संवाददाताओं  को  क्रेसे-बुला
 उस  संबंध  में  एक  समाचार  पत्र  विशेष  को  बुलाकर  साक्षात्कार  दे  दिया  ?  क्या  उन्होंने प्रेस

 मेंਂ  जाने  के  संमंध  में
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 गृह  मंत्री  या  विधि  मंत्री  से  अनुमति  ली  यहाँ  यह  और  भी  ब्रेचैन  करने  वाली  बात  है  ।  चूँकि  -  -  -  की

 अनुपस्थिति  में  हम  बैठने  का  निर्णय  नहीं  हो  सकते  -  -

 श्री  लाल  कृष्ण  उन्होंने  गृ्ट  मेत्री  से  अनुमति  क्यों  मांगी  ?  -  -  -

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  किससे  अनुमति  उन्हें  ऐोना  है  मेंਂ  यह  नहीं  जानता  ।  यह  उनका  कार्य  नही  है  ।
 वह्ठ  भारत  के  राष्ट्रति  को  सृचित  कर  सकते  हैं  ।  निर्णय  करना  राष्ट्रपति  पर  निर्भर  हे  कि  वह  क्या  कदम
 उठाने  का  निर्णय  लेते  हैं  ।  राज्यपाल  जो  एक  समाचार  पत्र  वाले  को  बरुलवाया  और  प्रेस  को  साक्षात्कार  दे  दिया
 चाहे  गृह  मंत्री  की  अनुमति  मिलनी  हो  या  नहीं  यह  मुझे  नहीं  पता  वह  ऐसा  केसे  कर
 सकते  -  -

 श्री  प्रफुल  पटेल  राज्यपाल  के  कृत्यों  पर  यहांचर्चा  नहीं  हो
 सकती  -  -  -

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पटेल  का  कहना  ठीक  हे  ।  हम  यहां  न्यायपालिका  पर  चर्चा  करने  के  लिये  नहीं
 आए  लेकिन  हम  राज्यपाल  पर  चर्चा  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  यहां  क्या  हो  रहा  हे  ?  सभी  माननीय  सदस्य  उस  पर  ही  चर्चा  कर  हे  हें  ।

 राज्यपाल  के  रिपोर्ट  के  आधार  पर  वे  मुख्य  न्यायाधीश  और  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  के  कृत्यों  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 आप  केसे  इसकी  अनदेखी  कर  सकते  हैं  ।  मेरा  यह  कहना  हे  कि  दोहरा  मानदंड  नहीं  अपनाया  जाना  चाष्िये  ।

 यह  एक  ऐसा  मामला  जिससे  बचना  चाहिये  ।  जब  तक  कि  यह  ऐसा  मामला  नहीं  हो  जाता  जो  इस  देश  के

 कमजोर  वर्ग  से  जुड़ा  यह  एक  ऐसा  मामला  जिसमें  हम  किसी  मी  तरह  न  पड़े-स्वाभाविक  रूप  से  मैं  इस
 बात  से  सहमत  हूं  कि  एक  उचित  प्रक्षिया  तैयार  की  जानी  चाहिये  ।  लेकिन  अनुमति  नहींਂ  देने  का  कोई  प्रयास
 किया  गया  और  हसे  शुरु  में  ही  दबा  दिया  गया  तो  ऐसे  मुद्दों  को  उठाने  अथवा  इन  पर  कोई  प्रारम्भिक  चर्चा  शुरु
 करने  से  केवल  परेशानियां  ही  पैदा  होंगी  ।  आप  कुछ  देर  के  लिये  इस  गड़बड़ी  की  अनुमति  दे  सकते  ताकि

 सदस्य  थक  जैसा  कि  श्री  वाजपेयीजी  ने  सुझ्नाव  दिया  हैं  ।  मेंਂ  नहीं  जानता  लेकिन  प्रक्रियाएं  निर्धारित  हैं  ।

 यदि  आपने  कुछ  मामलों  की  अनुमति  दी  है  तो  या  तो  आप  सभी  मामलों  की  अनुमति  अथवा  किसी  पी

 मामले  की  अनुमति  न  दें  ।  अतः  आपको  उस  सिद्धांत  का  पालन  करना  होगा  और  में  इस  मुष्दे  की  महत्ता  को

 देखते  हुए  ऐसा  कह  रहा  हूं  ।  कृपया  इस  मुद्दे  को  उठाने  की  अनुमति  दें  ।  सखाधारणतया  ऐसे  मुद्दों  को

 उठाने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।  हमारा  यह  कहना  हे  ।

 श्री  रति  राय  :  अध्यक्ष  सवाल  प्रोसीजर  के  बारे  में  हे  ।  इस  तरीके  से  अद्ठम  सवाल

 लगता  है  कि  केन्द्र  के  दायरे  में  नहीं  है  ।  उसके  बारे  में  आप  हम  लोगों  की  राय  ले  सकते  हैं  ।  इस  सवाल  के

 बारे  में  श्री  चन्द्रशेखार  जी  और  श्री  सोमनाथ  जी  ने  ज़िक़  किया  है  ।  आपकी  दिक्कत  समझ  सकता  हूँ  ।

 असल  में  लॉ  एंड  आर्टर  सिचुएशन  के  बारे  में  मैं  जानता  हूँ  ।  राज्य  में  एपीडेमिक  होने  पर  सदन  में  चर्चा  हुई
 है  ।  में  यड  मानकर  चलता  हूं  कि  यह  आपके  लिए  नाजुक  सवात्त  हे  ।  -  -  -  जिस  सवाल  का  हम

 खुलासा  नहीं  कर  रहे  साही  जी  जो  सवात्त  उठाना  चाहती  हें  तो  यह  गंभीर  सवाल  है  ।  चव्हाण  साहब  सुन
 रहे  हैं  ।  यह  सवाल  अख़बार  में  निकला  हे  ।  आपके  लिए  दिक्कत  हे  कि  कोई  मैम्मर  दो-चार  दिन  पहले

 -  -  -  और  प्रोसीजर  में  विधान  हे  कि  इस  चीज  को  उठाना  यह  दुरुस्त  है  ।  गृह  मंत्री  जी

 के  पास  सुबह  सात-आठ  बजे  या  उससे  पहले  यह्द  झूचना  आई  होगी  कि  किस  तरीके  का  सवाल  कहां  है  ।  कुछ
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 लोग  कष्ट  रहे  थे  कि  सेन्ट्ल  हॉल  में  बैठकर  गवर्नर  ने  इस  तरह  की  आत  कही  में  नहीं  जानता  हूं  ।  पार्टिज़न
 पोलिटिक्स  में  किसी  गवर्नर  को  हिस्सा  नहीं  लेना  चाहिए  ।  -  -  -  नागालैंड  के  गवर्नर  श्री  थामस
 ने  संविधान  के  तड़त  काम  किया  और  बाद  में  उनको  निकाल  दिया  गया  ।  पार्टिजन  पोलिटिक्स  में  जो  हिस्सा
 लेते  हैं  तो  केन्द्र  सरकार  उनके  साथ  ज्यादा  प्यार  करती  है  ।  क्या  यह  गृष्ट  मंत्री  का  कर्तव्य  नहीं  है  कि  आपके

 सामने  इस  तरह  का  सवाल  आनेवाला  था  तो  एक  मिनट  में  आपकी  अनुमति  लेकर  सो-मोटो

 बयान  दे  सकते  -  -  -

 अध्यक्ष  मेंਂ  नम्नतापूर्षक्त  कह  रहा  हूँ  कि  यह  प्रक्रिया  नहीं  है  ।

 श्री  रखि  राय  :  --
 :  दोनोंਂ  तरफ  लोगों  में  रोष  हे  ।  उस  रोष  को  रिफ्यूज  करने  के  लिए

 एक  इशारा  हो  सकता  है  ।  मैं  इतना  ही  कह्ट  रहा  हूं  कि  मंत्री  जी  को  ग्यारह  बजे  से  पहले  आपको  मिल  लेना

 चाहिए  और  उसके  आद  रूल्स  ऐंड  प्रोसीजर  के  तहत  अनुमति  देते  तो  आज  इस  तरह  की  श्ात

 सदन  में  नहीं  आती  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मुकुल  षासनिक

 श्री  मुकुल  धालकुष्ण  वासनिक  :  अध्यक्ष  मेंਂ  आपके  उस  विचार  से  सहमत  हूँ  जिसे  आपने

 अभी  ख्यकत  किया  ।  -  -  -

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  जा  रहा  है  -  -

 *

 श्री  मुकुज्त  बातकृष्ण  वासनिक  :  अध्यक्ष  मैंਂ  आपके  उस  विचार  से  सहमत  हूँ  जिसमें  आपने

 कहा  है  कि  किसी  को  भी  इस  सभा  में  नहीं  उठाया  जाना  -  -  -

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेने  ऐसा  नहीं  कहा  है  कि  किसी  भी  मुद्दे  को  न  उठाया

 भरी  मुकुल  बालकृष्ण  वाह्मनिक्त  :  जो  मुद्दे  देश  की  प्रमुख  संस्थाओं  के  लिये  भाद  मेंਂ  समस्याएं  छड़ी

 कर  सकती  और  इस  प्रक्रिया  में  हम  हस  सभा  के  साथ  सहयोग  करने  का  प्रयास  हर  संभव  तरीके  से

 अध्यक्ष  पीठ  की  सहायता  करेंगे  ।  लेकिन  मुझे  आडवाणी  जी  का  यह  कथन  याद  है  जिसमें  उन्होंने  कष्ठा  कि

 बिहार  की  स्थिति  अत्यंत  गंभीर  है  और  उस  सभा  को  उसे  से  लेनी  चाहिमे  और  सरकार  को  एक

 वक्तव्य  देना  यह  दृष्टिकोण  थोड़ा  बदल  गया  है  -  -  -
 -

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद  मुझे  सभी  सदस्य  प्रति  निष्ठावान  होना  पड़ेगा  ।  बिना  सूचित  किये

 आप  ऐसा  न

 श्री  मुकुक  बालकृष्ण  वाह्मनिक  :  यह  समस्या  आज  हमारे  सामने  इसलिये  आई  हे  क्यों  देश

 के  इतिहास  में  पढली  बार  ऐसी  रिपोर्ट  प्रेस  हारा  प्रकाशित  हुई  हे  और  हम  प्रेस  में  नहीं  जा

 रहे

 *  कार्यत्राड़ी  वृत्तात  सम्मित्तिल  नहीं  किया

 te ee  sR
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 enemas  a  ea  न  नमन  न  नन--न-मनननन-+  नमन  नम

 सभापति  जो  भी  निर्णय  लेंगे  हम  उसका  पालन  करेंगे  ।  परन्तु  यह  समस्या  पहली  भार  खड़ी  हुई  हे
 क्योंकि  देश  के  इतिहास  में  प्रेस  में  जो  रिपोर्ट  आई  है  उसकी  राज्यपाल  ने  पृष्टि  की  हे  ।  में  आप  से  केवत्त  यह

 आप्रद्ठ  करना  चाहूंगा  कि  जश्न  इस  तरह  के  मामलें  आप  के  पास  आयें  हो  आप  उन्हें  अहुत  गंभीरता  से  लें  ।  जब

 राज्यपालों  पर  आरोप  लगाए  जाएं  तो  गंभीरता  से  लिया  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यही  बात  है  ।

 श्री  इन्द्रमील  :  अध्यक्ष  हमारे  सदन  के  कार्यकरण  के  बारे  में  हमारे  समक्ष  बहुत
 महत्व  का  मुद्दा  है  और  वास्तव  मेंਂ  यड्व  मुद्दा  हमारे  संविधान  के  कार्यकरण  के  झारे  में  है  ।  आप  से  सहमत

 हूँ  कि  हमें  ऐसे  मुद्दों  को  रोकने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  और  उनसे  बचना  जो  राष्ट्रीय  मामलों  को

 जटिल  बनाते  तो  भी  में  यह  नहीं  समझता  हूं  कि  हमे  इस  बात  की  आवश्यकता  नहीं  हे  कि  हम  यहां  बेठ  कर

 उन  मुद्दों  के  बारे  में  मल  नियम  बनाएं  जो  यहां  पर  उठाए  जा  सकते  हैंਂ  और  कौन  से  नहीं  ।  में  अटल  जी  झे

 पूरी  तरह  से  सहमत  हूं  कि  यह  सुनिश्रितत  कश्ने  की  आवश्यकता  है  कि  इस  तरह  के  किन्ही  भी  मामलों  पर

 दोहरे  मानदण्ड  ने  हों  ।

 मुझे  याद  हे  कि  मेंने  करीअ  तीस  वर्षों  से  दर्शक  दीर्घा  से  इस  सदन  की  कार्यवाही  देखी  है  ।  मुझे  पंडित  जी

 के  समय  के  वह  दिन  याद  हैं  जब  राज्यों  में  कानुन  और  व्यवस्था  का  कोई  भी  मुद्दा  कभी  भी  सदन  में  उठाने  की

 अनुमति  नहीं  दी  गई  और  जश्न  कभी  कोई  मुद्दा  उठाया  भी  गया  हो  उन्होंने  कहा  कि  यद्व  मुद्दा  राज्य  सरकार  से

 संबंधित  हे  ।  यह  राज्य  का  विषय  हे  ओर  इसे  यहाँ  पर  उठाने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  है  ।  फिर  पी  में

 केवज़  वष्ठ  बता  रहा  हूं  जो  होता  था  ।  मैं  इस  विशेष  मामले  में  एक  अनुरोध  करुंगा  ।  बिंदार  का  मुद्दा  बहुत

 महत्वपूर्ण  और  गंभीर  है  ।  यह  संविधान  के  कार्यकरण  से  संबंधित  है  और  में  यड  भी  समझता  हूँ  कि  केंद्र  की

 यह  जिम्मेदारी  है  कि  वह  संविधान  को  बरकरार  सभी  राज्यों  मेਂ  संविधान  के  अनुसार  कार्य  हो  ।  इसीलिए

 अनुच्छेद  356  के  अन्तर्गत  केंद्र  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करने  की  और  राज्य  सरकारों  को  बखाश्त  करने  की

 शक्तियां  दी  गई  हैं  ।

 1.00  म्र०  प०

 हम  सबको  संविधान  को  अरकरार  रखना  जञ्  कभी  दो  संस्थानों  के  भीच  विवाद  होता  तो  में

 केवज़  हतना  ही  कहूँगा  कि  यह  केंद्र  की  जिम्मेदारी  हे  ओर  में  समझता  केंद्र  को  संविधान  को  बरकरार  रखना

 चाहिए  और  अपनी  जिम्मेदारी  निभानी  चाहिए  |  यह  मेरा  आग्रह  हे  |.  .  .  .  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  सबसे  पहले  तो  में  यहां  के  सारे  ज्येष्ठ  सदस्यों  जो  उन्होंने  राय  व्यक्त  की

 उसके  लिए  उनका  शुक्रिया  अदा  करना  चाहता  हूं  ओर  हमारे  जो  कनिष्ठ  सदस्य  हैਂ  ओर  चुपचाप  बेठकर  मदद

 कर  रहे  मैं  उनका  भी  शुक्रिया  अदा  करना  चाहता  हूँ  ।  में  सिर्फ  एक  बात  आपके  सामने  लाना  चाहता  था  कि

 आपने  देखा  होगा  कि  किसी  भी  तिषय  पर  यहां  चर्चा  होने  से  रोका  नहीं  गया  है  मगर  कुछ  ऐसे  विषय  होते  है

 जिनको  हम  दूसरी  पद्वति  से  लेते  तो  श्ञायय  उस  पर  हम  इससे  भी  अच्छे  ढंग  से  यहां  पर  चर्चा  करते  ।  अब

 समझे  कि  यही  विषय  है  और  यदि  इसका  नोटिस  दिया  ब्रिजनेस  एडवायज़री  कमेटी  मेਂ  हम  सारे  नेताओं
 को  भुलाते  और  उनकी  राय  ले  193  के  नीचे  उसको  फिक्स  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  मालतूमात
 उसको  आपके  सामने  रखते  तो  सब  लोग  अगर  चाहते  कि  हस  पर  चर्चा  होनी  चाहिये  तो  उस  पर  चर्चा  हो

 सकती  थी  मगर  हम  ऐसा  नहीं  करेंगे  ।  यदि  इसमें  जो  गंभीर  विषय  वे  ऐन  वक्त  पर  यहां  पर  उठायेंगे  तो
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 उससे  न  किसी  पार्टी  न  किसी  व्यक्सि  न  देश  को  और  न  संविधान  को  कोई  मदद  होने  वाली  है  ।  तो
 यह  विषय  आपके  सामने  रखा  ओर  में  समझता  हूं  कि  इस  पर  अच्छे  ढंग  से  चर्चा  हो  तो  रुकना  नहीं  चाहिये
 मगर  वह  उच्छे  ढंग  से  करनी  चाहिये  ।  किस  दंग  से  करनी  उसमें  अगर  आप  लोगों  की  मदद  मिले  तो
 हम  जरूर  उस  पर  चर्चा  करवा  सकते  हैं  और  अच्छे  दंग  से  कर  सकते  हैं  ।

 आज  का  जो  विषय  मेंਂ  इसमें  आपको  चर्चा  के  लिए  अलाऊ  कर  रहा  हूँ  मगर  मै  दो-तीन  बातें  बताना
 चाहता  हूँ  कि  इसमेਂ  आपको  किसी  जज  के  किसी  गवर्नर  के  खिलाफ  नहीं  बोलना  होगा  ।  हसके  बाद
 जो  चर्चा  करना  आप  कर  सकते  हैं  ।  अब  आप  बोलेंगे  कि  ऐसी  चर्चा  केसी  कर  सकते  हैं  तो  हाऊस  में

 बैठकर  चर्चा  कर  सकते  .  .

 भरी  अटल  खिहारी  कि  खाली  ब्रिहार  की  सरकार  के  खिलाफ  हम  बोल  सकते

 अध्यक्ष  हम  पॉलिटिशियन्स  तो  क्रिटिसिज्म  के  लिए  हमेशा  खुके  ही  रहते

 अध्यक्ष  महोदय  :  मे  यह  भी  कह  रहा  हूँ  कि  बिहार  सरकार  में  किसी  भी  पार्टी  की सरकार  उनका

 कहना-सुनना  हमारे  लिए  बराबर  जरूरी  हे  और  इसीलिए  अगर  कोई  बात  कहना  या  कुछ  और  कहना  तो

 उसे  उस  प्रकार  से  क्टें  न  कि  एक  पार्टी  दूसरी  पार्टी  का  विरोध  कर  रही  यह  बात  भी  अच्छी  नहीं  रहेगी  और

 यह  बैलेंस  रखना  बड़ा  मुश्किल  हो  जायेगा  ।  इसीलिए  इस  आँवर  में  ऐसी  चर्चा  नहीं  निकले  तो  ठीक  है  ।  हम

 कहते  हैं  कि  अगर  आपने  प्रॉपर्ती  नोटिस  दिया  होता  तो  उसकी  चर्चा  करवाते  .  .  .  .

 श्री  लाल  कृष्ण  अध्यक्ष  मैं  विनप्नता  से  आपसे  निषेदन  करूँगा  कि  आपने  जो  अभी

 पद्धति  बतायी  उस  पर  विचार  होना  चाहिये  ।  श्री  मुकुल  वासनिक  ने  जो  बात  अगर  उन्होंने  उस  दिन

 ध्यान  दिया  होगा  तो  मैंने  यह  कहा  कि  जो  बात  हमने  सुनी  है  और  जिसकी  चर्चा  राज्य  सभा  मेंਂ  कल  वह

 अगर  सही  है  तो  बहुत  गंभीर  है  ओर  मैंने  इससे  आगे  जाकर  यह  भी  कहा  कि  संविधान  में  जो  यह  व्यवस्था  है

 कि  कही  संवैधानिक  व्यवस्था  टूट  जाय  तो  में  उसे  टूट  नहीं  मानता  हैँ  ।  अगर  वास्तव  में  वह  बात  सही  है
 लेकिन  सही  है  कि  नहींਂ  में  नहीं  जानता  ।  अगर  सही  नहीं  है  तो  जिसने  इसको  प्रसारित  किया  हे  वह  बहुत
 बड़ा  दोषी  हे  ।  मैंने  यहां  कहा  है  और  इसीलिए  कष्ठा  कि  इस  बात  की  जरुरत  हे  कि  हस  पर  चर्चा  हो  लेकिन

 उसके  पहले  सरकार  के  पास  जो  जानकारी  वह  अधिकृत  रूप  से  हमें  दें  और  केवल  मात्र  अखबारों  के

 आधार  पर  चर्चा  न

 अध्यक्ष  आपने  जो  गमी  व्यवस्था  उसी  प्रक्षिया  से  चर्चा  शुरु  होने  वाली  होती  तो  वद्द  एक  प्रकार

 से  अखबारों  के  आघार  पर  चर्चा  शुरु  हो  जाती  ।  मैंने  दो  दिनों  से  हनका  वर्सन  भी  जनता  दल  के  लोगों

 का  वर्सन  भी  सुना  ।  और  सरकार  को  जो  जानकारी  है  उसका  भी  वर्सन  लेकिन  जब  तक  अधिकृत  रूप  से

 सरकार  की  ओर  से  हस  विषय  मेंਂ  और  खासकर  गवर्नर  के  वक्तव्य  के  आद  आज  सरकार  इस  स्थिति  में  डे  कि

 अधिकृत  कूप  से  यहां  वकक्तव्य  उसके  बाद  चर्चा  यह  उपयुक्त  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  भी  इस  मत  का  हू  कि  मैंने  जो  कहा  कि  गवर्नर  और  सुप्रीम  ढाई  कोर्ट  के

 जज  के  खिलाफ  न  ओत्तें  और  न  चीफ  मिनिस्टर  के  खिलाफ  बोले  ।  यह  भी  इम्बैलेंस  हो  उसका  भी

 उत्सर  देना  मुश्किल  हो  जाएगा  ।  इसलिए  आप  बोलेंगे  कि  हम  एक-एक  के  खिलाफ  दूसरे  गवर्नर  को
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 ठिकाने  कर  तो  इससे  भी  कांप्लीकेशंस  बहुत  हो  इसलिए  जो  उठाना  चाहते  उनको  मेंਂ  कहना
 चाह  रहा  हूँ  कि  आप  अगर  उठाना  चाहेंगे  तो  आपकी  सारी  बधातों  को  रोकते-रोकते  मुझे  अहुत  परेशानी  हो

 जाएगी  ।  आपको  इस  तथ्य  पर  विचार  करना  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नीतीश  कुमार  एक  मिनट  ।  इतनी  चर्चा  के  बाद  भी  आप  लोगों  से  मैं  पुछना
 चाहूंगा  कि  आप  चर्चा  के  लिए  तैयार

 श्री  नीतीश  छुमार  पहले  सरकार  वक्तपष्य  दे  ।  .  .  .  .  .  .

 अध्यक्ष  मड्डोद्य  :  यह  एक  दूसरे  के  विरुद्ध  प्रश्न  उठाने  का  मामला  नहीं  हे  ।  यद्द  केवल  किसी  दत्त

 या  सरकार  की  आलोचना  करने  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसे  आपको  राष्ट्रीय  द्वित  में  लेना

 उन  संस्थानों  के  हित  में  लेना  चाहिए  जो  संविधान  के  अन्तर्गत  हैं  ।  यदि  आप  हस  पर  चर्चा  करना

 चाहते  तो  में  इससे  इन्कार  नहीं  कर  सकता  में  हसके  लिए  हन्कार  नहीं  परन्तु  आप  जानते  हैं
 कि  इसमें  अनेक  भाषाएं  हैं  ।  आप  बहुत  सी  बातें  कहेंगे  जोकि  आपत्तिजनक  होंगी  और  सभी  सदस्य  कहेंगे  कि

 यह  रिकार्ड  में  नहीं  जाना  चाहिए  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  आपने  जो  कड़ा  आप  इसके  लिए  श्री०ए०सी०  की  मीटिंग  क्यों

 नहीं  बुलाते  ?  अब  कन्फयूजन  जादा  हो  रहा  हे  ।  आप  पूरे  हाउस  की  राय  लेना  चाहते  हैं  ।  पूरा  हाउस
 कैसे  राज़ी

 कृपया  कार्य  मंत्रणा  समिति  की  बैठक  बुलाएं  जैसा  कि  आपने  एक  सुझाव  दिया  है  इस  मामले  को  वहां  पर

 प्रस्तुत  होने  दो  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेने  यह  पहले  ही  कर  लिया  मेने  सभी  दलों  के  नेताओं  को  आंमन्रित  किया

 है  ।  मुझे  खेद  है  कि  केवरा  कुछ  नेता  आ  पाएंगे  और  कुछ  नहीं  आ  पाएंगे  मैंने  यह  पहले  ही  कर  लिया  हे  और

 मैंने  इस  मामले  पर  नेताओं  की  बैठक  में  विचार  कर  लिया  है  ।  में  हस  पर  दूसरों  के  साथ  मी  चर्चा  करना

 चाहता  हूं  ।  यह  पहले  ही  किया  जा  चुका  हे  ।

 श्री  चन्दृजीस  निर्णय  को  कार्यान्वित

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  निर्णय  भी  कुछ  इसी  तरह  का  है  ।  कुछ  ऐसे  मामले  हैं  जिनसे  हम  विमुख
 नहीं  रह  सकते  हैं  उन्हे  चर्चा  से  अलग  नहीं  रखा  जा  सकता  है  ।  परन्तु  इसमेंਂ  जटिलताएं  भी  हैं  ।  दोनों

 विचारों  को  समझ  सकता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  मामला  बहुत  गंभीर  हे  ।  मेंਂ  इसके  प्रति  सचेत  मैं  आपको  अनुमति
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 ay
 दूँगा  परन्तु  हर  समय  छड़े  मत  होइए  ।

 श्री  शोसनाद्रीएवशराव  वाइड़े  मेंने  दूसरे  मामझे  पर  नोटिस  दिया
 हे  ।

 अध्यक्ष  डिस्कशन  लेकिन  नियम  से  ।

 भ्री  विश्वनाथ  प्रताप  छिंह  :  माननीय  अध्यक्ष  आपने  बहुत  संतुलित  रूप  से  यहां  पर

 इस  सदन  को  चर्चा  करने  का  अधिकार  दिया  उसको  भी  ध्यान  मेंਂ  रखा  और  साथ  ही  जो  विभिन्न  हमारी

 जनतंत्र  की  संस्थाएं  उनका  एक  दूसरे  से  जो  सृक्ष्म  संबंध  हे  उनके  बैलेंस  पर  भी  आपने  ध्यान  दिया  और  में

 मानता  है  कि  ऐसे  मामले  मेंਂ  एक  कठिन  फैसला  आपके  सामने  होता  है  ।  आपने  दोनों  को  निगाह  में  रखकर

 एक  चौज़  हम  लोगों  के  सामने  रखी  ।  चूंकि  आपने  स्वयं  कहा  कि  इसके  कई  पक्ष  हो  सकते  हैं  और  चर्चा  से

 कुछ  ऐसी  बातेਂ  निकल  सकती  हैं  जो  शायद  बहुत  अच्छी  न  इसलिए  यह  अच्छा  होता  कि  तथ्यों  को  प्राप्त

 करके  ग॒ृष्  मंत्री  कोई  चीज़  तो  उसमें  एक  अवसर  प्राप्त  होगा  मुख्य  मंत्री  वहां  की  सरकार
 को  ।  उसके  ऊपर  गंभीर  कृप  से  चर्चा  हो  |  यह  तो  तिपष्टिया  था-मुख्य  गवर्नर  और  चीफ
 जस्टिस  ।  वो  पहिये  तो  अपने  पहले  ही  पंक््चर  कर  विये  अब  केसे  स्टीयसिग  को  घुमायेंगे  ।  पटरी  पर  अगर

 कोई  पंक्चर  करके  पष्टिये  को  चलायेंगे  तो  वह  केसे  बिल्कुल  नहीं  चत्तेमा  ।  इसलिये  बेहतर  यह  है  कि

 बजाए  उसको  यों  ही  शुरू  गाड़ी  को  इधर  ठचर  चलत्ताने  की  कोशिश  करें  तो  चद्द  अपने  पथ  से  हट  सकती
 गध्मीरता  के  साथ  सब  चीजों  को  प्राप्त  तथ्यों  को  प्राप्त  करके  आगे  बढ़े  तो  उससे  साफ  बात  हो

 सकती  हे  ।

 श्री  चन्द्र  शोखार  अध्यक्ष  आडवाणी  जी  और  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  जी  ने  अभी  जो

 सुझाव  गुद्द  मेत्री  जी  को  क्या  कठिनाई  है  ठस  पर  वक्तसथ्य  वेने  में  ।

 अध्यक्ष  प्रोदय  :  नहीं  नहीं  ।  णण

 शी  चन्सू  शेोखार  :  उस  पर  वक्तव्य  देने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिये  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  थे  कोई
 अन्तिम  सत्य  कहेंगे  लेकिन  जो  उनको  जानकारी  वह  जानकारी  उन्हें  सदन  के  सामने  देनी

 चाहिये  ।

 भरी  मुकुत  जातकृष्ण  सरकार  ने  पहले  ही  कहा  हे  कि  थे  सदन  के  सामने

 स्टेटमेंट  करेंगे  ।

 भी  एस०  जी०  में  उस  जानकारी  को  प्रकट  नहीं  कर  सकता  हूं  जो  कि

 सरकार  के  पास  है  ।  ऐसा  करना  जनहित  में  नहीं  है  ।  मुझे  ढो  या  तीन  घ्लोतों  से जानकारी  मिली  परम्दु
 मेरे  पास  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  जानकारी  नहीं  हे  ।  यदि  अध्यक्ष  महोदय  हस  पर  चर्चा  की  अनुमति  देते  हैਂ  तो

 मुझे  यह  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  करनी  होगी  ।  शून्य  कापज्त  का  उपयोग  इस  तरष्ठ  के  किसी  भी  गंभीर  मुठ्दे  पर

 चर्चा  करने  के  लिए  नहीं  किया  जा  सकता  यह  आप  पर  निर्भर  है  कि  आप  निर्णय

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  दुविधा  में  हूं  ।  यदि  में  चर्चा  की  अनुमति  नहींਂ  देता  हैं  तो  लोग  यह  कहेंगे  कि  में

 चर्चा  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूँ  और  यदि  मेंਂ  चर्चा  की  अनुमति  देता  हूँ  तो  यह  आपत्ति  हो  सकती  है  कि  यह
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 सैस्थानों  को  नुकसान  पहुंचाने  के  लिए  किया  गया  हे  ।  चूंकि  सभी  सदस्य  जिम्मेदारना  ढंग  से  बोल  चुके  हैं  और
 मैं  समझता  हूँ  कि  हम  कुछ  समय  तक  प्रतीक्षा  कर  सकते  यदि  यह  जानकारी  माननीय  मंत्री
 के  पास  हे  इस  पर  -:

 श्री  एस०  छी०  में  भी  आप  नेताओं  की  एक  बार  फ़िर  बेठक  बुलाने  का

 अनुरोध  करता  हूँ  ।

 अध्यक्ष  में  अनुरोध  करुंगा  कि  उन्हें  हमारा  निमंत्रण  स्वीकार  करके  हमारा

 उत्साह  बढ़ाना  चाहिए  ।

 श्री  लालकुृष्ण  आडवाणी  :  संस्थानों  पर  केवल  चर्चा  करने  से  बहुत  अधिक  बुरा  प्रभाव  नहीं

 पढ़ता  है  ।  जो  रिपोर्ट  आ  रही  है  वह  मी  संस्थानों  पर  प्रभाव  डाल  सकती  उससे  उनकी  प्रतिष्ठा  और  साख
 १९  प्रभाव  पड़  सकता  है  ।  केवल  चर्चा  न  कराना  ही  हन  संस्थानों  को  बचाने  का  कोई  तरीका  नहीं  है

 परन्तु  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  इस  पर  जोर  क्यों  नहीं  देती  है  और  खुशी  क्यों  महसूस  नहीं  करती  हे
 जश्नकि  हमारे  पक्ष  के  लोग  भी  उसी  मुद्दे  को  उठाते  हे  ।  सरकार  केवल  अपने  पक्ष  के  क्षोगों  को  ही  यह  मुद्ददा
 उठाने  की  अनुमति  देती  है  ।  सरकार  इस  पर  सदन  में  वक्तव्य  देने  पर  क्यों  झिझक  रही  है  जिसके  आधार  पर

 समुचित  चर्चा  की  जा  सके  ।  अब  मेने  और  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  और  श्री  मुकुल  षासनिक  ने  एक  मांग  की

 है  कि  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  से  पहले  एक  वकक््तथ्य  दिया  जाना  चाहिए  ।  में  समझता  हूं  कि  वह  भी  यह  काम

 करने  के  इच्छुक  हें  बशर्ते  कि  आप  उन्हें  ऐसा  करने  की  सलाह  दें  ।

 अध्यक्ष  मह्ोदय  :  में  अध्यक्ष  के आसन  पर  बैठा  हूँ  लेकिन  मैंਂ  बहुत  कनिष्ठ  सदस्य  हूँ  ।  इसके  बजाय
 मैं  अपने  कक्ष  में  सभी  वरिष्ठ  सदस्योਂ  की  सलाह  लेता  चाहूगा  और  तत्पश्चात  हम  इस  पर  चर्चा

 करेंगे  ।  क्या  में  आपसे  अनुरोध  कहूंगा  कि  आप  तब  तक  इसे  न  उठाएं  ?

 डा०  कार्तिकेश्वर  पात्र  :  अध्यक्ष  घंजाब  के  उत्पाद  शुल्क  आयुक्त  को  पंजाब  के

 उप्रवादियों  न ेकल  ठस  समय  गोली  मार  दी  जब  वह  अपने  कार्यालय  जा  रहे  थे  ।  उनका  वाहन  चालक  ओर

 अगरक्षक  भी  घायल  हो  गये  ।  कार  पर  गोलियों  की  बोछार  की  गई  ।  उनका  घायल  कार  चालक  उन्हें

 अस्पताल  ले  गया  जहां  उन्हे  मृत  घोषित  कर  दिया  गया  इससे  पहले  जब  शराब  की  नीलामी  की  जा  रही  तो

 उस  समय  भी  उन्हें  मार  डालने  की  धमकी  दी  गई  थी  और  उन्हें  उचित  सुरक्षा  प्रदान  की  गई  थी  ।  परन्तु
 नौलामी  समाप्त  होने  के  बाद  सुरक्षा  कर्मियों  को  वापस  ले  लिया  गया  था  ।  छोर  में  उन्हे  बहुत  अच्छी  तरह  से

 जानता  वह  उड़ीसा  के  रहने  वाले  थे  और  वष्ट  मेरे  बहुत  पुराने  मित्र  श्री  त्रिलोचन  मिश्र  के

 पुत्र  थे  ।

 वह  एक  नौजवान  और  कर्मठ  अधिकारी  थे  और  उनमेंਂ  जिम्मेदारी  की  भावना  भरी  हुई  थी  ।  वह

 अपने  कर्तव्य  और  सरकार  के  प्रति  जीवन  पर्यन्त  वफादार  रहे  ।

 अब  में  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  आग्रह्  करता  हूँ  कि  सरकार  को  उनके  परिवार  और  उनके  पृदद
 प्राता-पिता  को  पर्याप्त  मुआवजा  देने  का  प्रस्ताव  करना  मेरी  आप  से  यही  मांग

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  लिखित  में  कुछ  भी  नहीं  दिया  है  ।  मुझे  मात्तूम  नहीं  है  कि  आप  कौन  सा

 मुदद्दा  उठा  रहे  हैं  ।
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 1.16  मन०्प०

 बोफोर्स  मामले  के  बारे  में

 डिन्दी  ]

 श्री  जॉर्ज  फर्नान्न्डीज  :  अध्यक्ष  मैਂ  किसी  विवाद  की  भात  यहां  पर  नहीं  रख

 रहा  हूँ  ।  इस  सदन  में  23  अप्रैल  को  प्रधान  मंत्री  न ेएक  वक्तष्य  दिया  था  ।  वह  वक््तण्य  उस  संदर्भ  मेंਂ  आया

 या  जब  22  अप्रैल  को  अखबार  में  एक  खधर  छपी  थी  ।  बोफोर्स  के  मामले  को  क्षेकर  और  प्रधान  मंत्री  उस  दिन

 पदन  में  नहीं  आ  पाए  थे  और  23  तारीख  को  उनके  यहां  आने  का  आपकी  तरफ  से  या  सरकारी  पार्टी  की तरफ

 से  ऐलान  हुआ  था  ।  उनके  सदन  में  आने  के  मैंने  दिनांक  22  को  उनको  एक  लम्बी  चिटठी  लिखी  थी

 और  जो  बहस  हस  सदन  में  23  तारीख  को  हुई  उसके  दरम्यान  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  कि  जो  मेरा  पत्र  उसको

 उन्होंने  जॉर्जियन  क्रिश्चियन्स  करके  कहा  उसका  जवाब  देने  का  तो  मैं  काम  ज्ञेकिन  उनका  यह  जो

 वक्तव्य  था  वह  केवल  मेरे  पत्र  तक  ही  सीमित  नहीं  था  उसमें  वे  यह  भी  बोले  थे  कि  जो  प्रइनन  यहां  पर  पूछे  गए

 उनके  जवाब  मेजने  का  काम  तो  मेंਂ  मुझे  कप्त  सुब्रह्ठ  साढ़े  सात  बजे  प्रधान  मंत्री  का  पत्र  मिला

 अध्यक्ष  -  -  -

 अध्यक्ष  महोदय  :  देखिए  -  -  -

 श्री  जॉर्ज  अध्यक्ष  सवाल  मेरा  नहीं  .  .  .

 इस्पास  मंत्रालय  में  राज्य  मंश्री  संसोध  मोहन  ओोफोर्स  पर  कितनी  बार  चर्चा  की

 जाएगी  ?  हम  यह  बात  माननीय  अध्यक्ष  मद्दोदय  से  जानना  चाहते  हें  ।  ऐसा  नहीं  हो  सकता

 श्री  जॉर्ज  जञ्र  तक  जरूरत  तब  तक  अहस  होगी  +

 अध्यक्ष  23  तारीख  को  भी  मेरे  साथ  यही  हुआ  था  ।  मेरे  10  मिनिट  के.वक्तसणप्य  को  देने  के  लिए
 एक  घंटा  दस  मिनिट  लगा  अध्यक्ष  जी  सवात्ष  मेरा  नहीं  आप  मेरी  बात  तो  सुन
 लीजिए  ।

 अध्यक्ष  आपको  कुछ  नियमों  के  तहत  बात  करनी  चाहिए  ।

 श्री  जॉर्ज  में  कौन  से  नियम  के  अन्तर्गत

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप

 ु

 बताईए  ।

 श्री  जॉर्ज  फर्नान्डीज  :  मेंਂ  आपको  बताता  हूँ  ।  मैਂ  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  सवाल  मेरा  नहीं  है  ।
 प्रधान  मंत्री  जी  ने  सदन  में  जो  वक्तष्य  दिया

 अध्यक्ष  इस  आत  पर  बहुत  हेवी  चर्चा  हुई  हे  जॉर्ज  साहब  ।  5-6  दफा  चर्चा  हुई
 है  ।  पार्तियामेंटी  अफैयर्स  के  मिनिस्टर  बताएंगे  कितनी  दफा  चर्चा  हुई  आप  बोल  सकते
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 संसदीय  कार्य  मंत्री  गुल्ाभ  नञ्री  क्या  आप  एक  क्षण  के  लिए  चुप
 रहेंगे  ?

 श्री  जॉर्ज  में  हस  समय  नहीं  ओल  रहा

 श्री  गुलाम  नमी  आझाद  :  में  भी  नहीं  कक  रहा  हूँ  ।  आप  इस  सत्र  के  दौरान  आठवीं  बार  इस  मुद्दे
 को  उठा  रहे

 श्री  जॉर्ज  आप  सत्य  को  दआना  चाहते  केसे  दबा  सकते

 श्री  भप्युदेज  आचार्य  हमे  हस  पर  विचार  करना  होगा  ।  आपने  पिछले  सप्ताड  क्या  कह्दा

 आपने  आश्वासन  दिया  था  कि  प्रधान  मंत्री  सात  दिन  के  भीतर  जानकारी  .  .  .

 श्री  लालकृषा  आडवाणी  :  मुझे  खेद  हे  कि  सेसदीय  कार्य  मंत्री  ने हस  तरह  से  हसमें
 हस्तक्षेप  किया  और  उग्र  होकर  कह्ा  कि  भी  चुप  नहीं  रहूंगा  ।"  कुछ  भी  हो  जब  मेरे  मित्र  श्री  जॉर्ज

 फर्नान््डीज  कुछ  कहने  के  लिए  उठे  तो  वष्ठ  अध्यक्षपीठ  की  अनुमति  से  उठे  थे  ।  यह  स्थापित  प्रथा  है  कि  जब

 वह  बोलते  हैं  तो  कोई  भी  इसमें  हस्तक्षेप  कर  सकता  है  ।  परन्तु  यदि  वह्ठ  चुप  नहीं  रहते  हैं  तो  दूसरा  सदस्य

 यह  नहीं  कह  सकता  हे  कि  चुप  नहीं  रहूगा  ।"  जब  संसदीय  कार्य  मंत्री  ने  यह  कहा

 अध्यक्ष  मुझे  मालूम  नहीं  हे  कि  वह  क्या  मुद्दा  उठाने  जा  रहे  मुझे
 आश्चर्य  हुआ  ।

 प्री  क्ञालकृष्ण  आडवाणी  :  परन्तु  आपने  उन्हें  कुछ  आग्रह  करने  की  अनुमति  दी  है  ।
 में

 आप  से  और  सरकार  से  भी  आग्रड्ठ  करना  चाहूंगा  कि  इस  विशेष  मामले  में  प्रधान  मंत्री  न ेसदन  से  कहा  है  कि

 जहां  तक  वाद-विवाद  के  दोरान  उठाए  गए  विस्तृत  प्रश्नों  का  संबंध  है  वह  उनका  जवाब  देंगे  चाहे  वे  प्रश्न  श्री

 जॉर्ज  फर्नान््डीज  ढारा  उठाए  गए  हो  या  किसी  अन्य  सदस्य  के  ढारा  उठाए  गए

 अध्यक्ष  मड़ोदय  :  यह  सही  नहीं  हे  ।  उन्होंने  उनके  प्रशनों  का  उत्तर  दे  दिया

 श्री  लालकृष्ण  आडवाणी  :  श्री  जसबन्त  सिंह  को  भी  उत्तर  मिल  गया  है  ।  उन्होंने  जो

 कुछ  कहा  है  उस  पर  ध्यान  देना  उचित  उन्होंने  कष्ठा  कि  इस  समय  मेरे  पास  सभी  ब्यौरे  उपल्ब्ध  नहीं

 हैं  ।  मेरे  पास  जो  कुछ  भी  उपलब्ध  है  में  वह  सब  सदन  के  समक्ष  रख  रहा

 अन्य  जो  उपलब्ध  नहीं  हे  मैं  उसके  बारे  में  फाइलें  देखूंगा  और  उत्तर

 मेरा यह कहना है कि सरकार को हस मुद्दे पर विचार करना चाहिए कि क्या यह मुद्दा सिर्फ प्रधान मंत्री और श्री जॉर्ज फर्नान््डीज तथा श्री जसवंत सिंड के बीच का है ।
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 में  हस  बात  से  सहमत  हूं  कि  हसके  लिये  सही  रास्ता  हूँढा  जा सकता  है  लेकिन  आत  यह  हे  कि  बहस  के

 दौरान  जो  प्रश्न  उठाया  गया  वह  इन  दो  पत्रों  के  प्रकाश  मेंਂ  आने  कें  बाद  भी  अभी  तक  अनुत्तरित  इसलिये
 परकार  को  स्वयं  ही  ऐसे  अवसर  की  तज़ाश  करनी  चाहिए  जिसमें  ये  सारी  प्रांतिया  दूर  की  जा  सके  और  हन
 सारे  प्रश्नों  का  समुचित  उत्तर  मिल  सके  ।  कृपया  इस  सदन  के  दरवाजे  बन्द  करने  की  कोशिश  न

 करें  ।  कृपया  ऐसा  न  करें  ऐसा  करना  आपके  हित  में  नहीं  हे  ।  मेंਂ  चाहूंगा  कि  आप  श्री  जार्ज
 फर्नान्डीज  और  मेरे  अन्य  साथियों  जो  इस  पर  बोलना  चाहते  को  भी  अनुमति  दें  और  उसके  लिये  समय
 निर्धारित  करें  ।  ,  ..

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  मामले  पर  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  बहस  हुई  थी  ।  यह  निर्णय  किया  गया  था
 कि  इस  पर  सदन  में  अहस  होगी  ।  नियम  कार्य  के  अन्तर्गत  इस  पर  बहस  की  गई  ।  मेंਂ  समझता  हूं  कि  हस
 पर  सात  या  आठ  घंटे  की  अहस  हो  चुकी  हे  ।

 इसे  शुन्य  काल  के  दोरान  भी  उठाया  गया  ।

 इस  पर  फिर  दो-तीन  घंटे  की  बहस  हुई  ।  इसके  बाद  फिर  इसे  शून्य  काल  में  उठाया  गया  ।  फिर  इस
 पर  बहस  हुई  ।

 उसके  साद  इस  सम्बन्ध  में  विशेषाधिकार  हनन  का  नोटिस  दिया  गाया  ।  इस  पर  फिर  से  बहस
 करने  की  कोशिश  की  गई  ।

 वह  पत्र  मोजूद  आप  फिर  से  ठस  पर  बहस  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हें  ।

 प्रश्न  यह  है  कि  क्या  हम  ऐसा  कर  सकते  हैं  ?  आपको  प्रतीक्षा  करनी  चाहिये  थी  ।  आप  इस  कार्य  को

 एक  ही  समय  में  कर  सकते  हैं  ।  आप  इस  पर  एक  साथ  कई  घंटे  ब्रहस  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  आप  तो  इस

 मुद्दे  को  प्रति  दिन  उठा  रहे

 मान  लीजिए  आप  कोई  पत्र  प्रस्तुत  करते  हैंਂ  और  प्रधान  मंत्री  उसका  उत्तर  भी  देते  है  ।  आप  कहते  हैं
 कि  इसका  उत्तर  नहीं  आप  तो  उत्तर  चाहते  हैं  ।  फिर  से  इसका  उत्तर  दे  दिया  जाता  है  ।  तो  उसके

 प्राद  आप  इसका  और  मतलब  निकालते  हैं  ।  इस  तरह  से  केसे  चल  सकता

 श्री  जॉर्ज  फर्नान्डीज  :  आप  पहले  मेरी  बात  सुन  लीजिए  ।  मैंने  जो  पत्र  दिया  था  वह  कोई  निजी  बहस
 का  विषय  नहीं  मैंने  उसमें  लिखा

 में  निम्नलिखित  प्रश्नों  की  सूची  इस  अनुरोध  के  साथ  भेज  रहा  हूं  कि आप  इनका  उत्तर  अपने  वक्तव्य

 ओ  कि  आप  सदन  में  कल  देने  वाले  के  साथ

 प्रधान  मंत्री  जी  ने  उस  दिन  बहस  को  खत्म  कर  दिया  ।

 वह  इसे  अहस  के  लिए  रखनेवाले  थे  ।
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 उनका  यह  कहना  रहा  कि  प्रश्नों  के  जवातश्र  वे  फाइल  देखकर  बाद  में  देने  का  काम  करेंगे  ।  अब  जो

 उत्तर  आया  है  उसमें  हमारे  द्वारा  उठाए  गए  जिसका  जवाब  देने  का  प्रधान  मंत्री  का  वचन  वह  वचन

 यदि  पूरा  नहीं  होता  है  तो  फिर  कहां  जाऊं  ।  .  ..  में  फिर  हस  प्शन  को  कहा

 छेडू  ।  .  .  .  बात  को  किस  तरह  से  छ्लेड़ा  जाए  आप  मुझे  बताइए  ।  .  .  .

 अध्यक्ष  मेने  आपको  आठ  घंटे  चर्चा  की  संधि  दी  ।

 श्री  मुकुल  मालकृष्ण  वाह्मनिक  :  हर  इस  मुद्दे  पर  अनेकों  बार  बहस  कर  सुके  हैं  ।

 आपने  बिल्कुल  सही  कहा  डे  कि  इस  पर  अनेकों  बार  बहस  हो  चुकी  है  ।  हमें  मालूम  है  कि  कोई  भी  उत्तर  उन
 होगों  को  पूर्णतया  संतुष्ट  नहीं  कर  पायेगा  ।  इसे  बार-आर  नहीं  उठाया  जा  सकता  है  ।  अगर  हम  राज्य  स्तर  की
 संस्थाओं  के  प्रति  चिन्तित  हैं  तो  क्या  हम  केन्द्र  की  संस्थाओं  के  प्रति  चिंतित  नहीं  हो  सकते  ?  इस  मुष्दे  को

 सिर्फ  प्रधान  मंत्री  की  छवि  घूमित्त  करने  की  खातिर  उठाया  जा  रहा  है  ।  प्रधान  मेत्री  जवाब  भी  देंगे  तो  भी  वे

 लोग  कभी  संतुष्ट  नहीं  हो  पायेंगे  ।  विपक्ष  को  इससे  संतुष्टि  नहीं  मिलेगी  ।  वे  तो  तभी  संतुष्ट  होंगे  जब  काँग्रेस
 सत्ता  के  बाहर  हो  जायेगी  और  उन्हें  वह  संतुष्टि  प्रदान  करने  को  हम  तेयार  नहीं  है  ।

 श्री  निर्मत  ऋनन्त  चटर्जी  :  हम  किसी  की  छवि  घूमिल  नहीं  करना  इसलिये  हम

 चाहते  हैं  कि  पत्रादि  सभा-पटल  पर  रखे  जायें  ।

 भरी  प्रफूल्ल  पटेल  वे  उस  समय  में  क्या  करते

 श्री  मुकुल  आआालकृष्णा  वासलिक  :  इसका  पर्दाफाश  करना  इनका  सपना  था  ।  श्री  राजीव  गाँधी  की

 छवि  घूमिल  करना  भी  इनका  सपना  था  ।  थे  उनकी  छवि  तो  घूमिल  नहीं  कर  सके  और  थे  अब  श्री  पी०  वी०

 नरसिंहराव  की  छवि  घूमिल  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  ....  लगातार

 ऐसा  हो  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हमें  श्री  जसवेत  सिंड  को  सुनना  चाहिए  |

 श्री  जस॒वंत  सिंह  मैं  सोचता  हूँ  कि  इसमें  दो  या  तीन  वेघ  मुद्दे  हैं  ।  इनमें  कुछ
 वैधता  है  ।  यह  सही  हे  कि  हम  इन  पर  पहले  बहस  कर  घुके  हैं  ।  लेकिन  हन  आतों  का  उत्तर  तो  दिया  ही  जाना

 चाहिए  ।  उन्हें  मुझ्ले  ओलने  की  अनुमति  देनी  चाहिए  ।

 श्री  मुछुल  झ्लात्तकृष्ण  वास्मनिक  :  यह  लगातार  हो  रहा  है  ।  हम  तो  किसी  भी  प्रकार  की  बद्डस  से

 हरे  नहीं  हैं  ।  श्री  जसवंत  सिह  ने  ही  उस  दिन  कहां  था  कि  थे  राहत  महसूस  कर  रहे  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  उस

 मामले  ने  शामिया  नहीं

 श्री  जसवंत  सघझिंह  :  में  केवल  दो  मिनट  लूँगा  ।

 श्री  मृत्युन्जय  नायक  :  वे  जो  भी  कष्ट  रहे  वह  बिल्कुल  ही  गलत  हे  ।

 श्री  पृथ्वीराज  डी०  चब्हाण  हमने  एक  नोटिस  दिया
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 श्री  मुकुल  बात्तकृष्ण  घाझ्मनिक  :  उस  दिन  जन्म  प्रधान  मंत्री  ने  अपने  अयान  मेंਂ  यह  कहा

 कि  वे  इसमें  शामिल  नहीं  तो  सी  जसवंत  सिंह  ने  उस  पर  संतोष  व्यक्त  किया  था  ।  उन्होंने  कहा  था  कि
 प्रधान  मंत्री  के  उस  प्रकरण  में  शामिद्ष  नहीं  होने  से  उन्हें  राहत  मिल्ली  है  ।  परन्तु  प्रतिदिन  वे  कुछ  न  कुछ  नई
 बात  ले  आते

 श्री  कोडीकुन्नील  सुरेश  :  हम  उन्हें  बोफोर्स  मामला  उठाने  की  अनुमति  नहीं  देंगे  ।  हम  कोई
 अन्य  मामला  उठाना  जाहते  हैं  ।

 श्री  नीलिश्ट  कुमार  आपके  उपदेश  का  कोई  असर  सत्ता  पक्ष  पर  नहीं  हे  ।

 भ्लरी  मुछुल  आतकृष्ण  वास  मनिक  :  हमने  अध्यक्षपीठ  के  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  विचार  को  मद्दे  नजर

 रखते  हुए  पहले  उठाये  गये  मुद्दे  के  दौरान  संयम  बरता

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जसवंत  सिंह  को  अब  बोलने  दें  ।

 श्री  प्रफुल्ल  उन्हें  ओफोर्स  मुद्दे  पर  नहीं  बोलना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जसवंत  सिंह  को  तो  कम  से  कम  दो  मिनट  सुन  ले  ।  उन्हें  सुने  तो  सही  कि  वे

 क्या  कहते  कृपया  अपने  स्थान  पर  बेठें  ।

 अध्यक्ष  मड़ोदय  :  श्री  जसवंत  सिंह  को  दो  मिनट  के  लिये  सुने  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  दो  मिनट  तो  उनकी  घात  सुन  सकते

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुमारमंगलम  पहले  उन्हें  सुन  तो  ले  कि  वे  क्या  कहते  हस

 तरह  से  नहीं  ।

 श्री  जसवंत  हिंड  :  अध्यक्ष  में  समझता  हूँ  कि  उठाये  गये  मुद्दों  में  से  दो  तो  निश्चय  ही

 उचित  मुद्दे  माननीय  संसदीय  कार्य  मंत्री  ने  जो  बात  कही  है  और  जिसका  अध्यक्ष  महोदय  ने  भी

 अनुमोदन  किया  है  कि  हसी  सत्र  में  मोफोर्स  मुद्दे  पर  बस  हो  चुकी  है  ।  संसदीय  कार्य  मंत्री  ने  भी  ज्गभग  वही

 ब्रात  कही  है  कि  उस  मुद्दे  पर  हम  आठ  बार  अहस  कर  चुके  हैं  ।  लेकिन  उसी  के  कारण  तो  फिर  से  प्रइन  उठ

 हे  हैं  |  हमें  एक  ही  मुद्दे  पर  आठ-आठ  बार  बहस  करने  के  लिये  बाध्य  होना  पढ़ा  क्योंकि  सत्तापक्ष  ने  अगर

 उस  मामले  को  हमेशा  के  लिये  निपटा  दिया  होता  और  सारे  प्रइनों  का  उत्तर  दे  दिया  होता  तो  उस  पर  दूसरी  बार

 मी  बडस  करने  की  आवश्यकता  नहीं  पड़ती  ।  हम  इसी  समय  बहस  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  हम  तो  आप  से  मात्र

 अनुरोध  कर  रहे  है  ।  हम  इस  समय  बहस  नहीं  कर  रहे  हम  तो  आपसे  संक्षेप  में  सिर्फ  दो  बातों  के  लिये

 अनुरोध  कर  रहे  यहाँ  जो  बहस  हुई  .  .
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 अध्यक्ष  महोदय  :  जसवैत  सिंह  आपका  बहुत  अरहुत  धन्यवाद  कि  आप  इस  बात  को  दूसरे  ही  दैग

 पे  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।  मैं  तियम-पुस्तिका  दिए  गए  प्रावधानों  को  आपके  ध्यान  मेंਂ  लाना  चाहूँगा  ।  एक  ही
 जगह  नहींਂ  अत्कि  कई  जगहों  पर  यह  उपबन्ध  है  ।  मैं  नियम  58  (५)  को  पढ़  रहा  हूँ  जिसमें

 कहा  गया

 सत्र  में  जिस  बात  पर  बहस  हो  चुकी  उसी  स्रत्न  मेंਂ  उस  बात  पर  दुआरा  बहस  करने  का

 प्रस्ताव  नहीं  दिया  जा  सकता  ।"

 में  नियम  186  पढ़  रहा  हूँ  जिसमें  कहा  गया

 ऐसे  मुश्दे  पर  उसी  सत्र  मेंਂ  अहस  नहीं  हो  सकती  जिस  पर  उस  सत्र  में  पहले  डी
 बहस  हो  चुकी  हो  |ਂ

 मैं  फिर  इसे  पढ़ता  हूँ  इसमें  कहा  गया  है  कि  किसी  ऐसे  प्रशन  पर  कोई  प्रस्ताव  उसी  सत्र  में  नहीं  लाया  जा

 पकता  अगर  उसी  से  मिलते-जुणते  प्रश्न  पर  उसी  सत्र  मेंਂ  निर्णय  दिया  जा  चुका  हो  ।  यह्ट  सही  हे  कि  यह
 प्रावधान  इस  समय  लायू  नहीं  होगा

 भ्री  शोभनाद्वीए्दर  राव  वाडड़े  हम  तो  सिर्फ  उसर  चाहते  अहस
 नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  नियम  में  यष्ट  भी  कहा  गया  है  कि  हमारे  पास  बहस  करने  के  लिये  अन्य  मुद्दे
 भी

 श्री  जसवेत  धिंह  :  आप  बिल्कुल  ठीक  कह  रहे  हैं  और  आप  बिल्कुल  सही  हैं  ।
 वास्तव  अध्यक्षपीठ  हमेशा  सही  होता  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेंਂ  कहना  चाहूँगा  कि  अध्यक्षपीठ  से  सही  होने  की  आशा  की  जाती  है  ।

 श्री  जसवंत  सिंह  :  अध्यक्षपीठ  हमेशा  डी  सद्ठी  होता  है  ।  वह्द  जो  भी  निर्णय  हमेंਂ

 पूर्ण  रूप  से  स्वीकार्य  होगा  ।  मे  तो  शुन्य-काल  के  दौरान  सिर्फ  अनुरोध  प्रस्तुत  कर  रहा  हूँ  ।  मेंਂ  कोई  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूँ  |  मेंਂ  बहस  के  लिये  नहीं  झह  रहा  में  तो  मात्र  एक  अनुरोध  कर
 रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  यही  आत  मैंने  भी  कही  हे  ।  जभ्न  आप  नियमित  रूप  से  किसी  सैकल्य  का  नोटि
 देते  तो  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  है  ।  लेकिन  शुन्य-काल  में  आपको  ऐसा  करने  की  अनुमति  दी

 जाती  हे  ।

 श्री  जश॒वैस  झिंड्  :  मैं  अध्यक्षपीठ  से  निवेदन  कर  रहा  हूँ  ।  इसीलिए  इसे  शून्य-काल  कहा  जाता  है  ।
 मेंਂ  अध्यक्षपीठ  की  अनुमति  से  अध्यक्षपीठ  से  अनुरोध  कर  रहा

 अध्यक्ष  मह्ठोदय  :  मुझे  दोनों  तरफ  से  नहीं  पकड़े  ।

 श्री  जसरंत  सिंह  :  आपने  मुझे  अनुमति  दी  हे  ।

 अध्यक्ष  मष्टोदय  :  मैं  सिर्फ  चाहता  था  कि  आप  कुछ  कहें  लेकिन  इस  प्रकार  से  नहीं  ।
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 श्री  अप्नतल  हिंड  :  में  केवल  निवेदन  कर  रहा  हूँ  ।  मेरा  निवेदन  यह  हे  कि  जब  ओफोर्स  पर  चर्चा  हुई
 थी  तब  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  कुछ  सीधे  पूछे  गये  प्रश्नों  का  उत्तर  दिया  था  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  मैंने  यह

 प्रघन  पूछा

 श्री  मणिशंकर  अय्यर  :  उन्होंने  दो  मिनट  के  लिए  कहा  था  और  दो  मिनट
 ख़त्म  हो  गये

 श्री  जसवंत  सहिंत्र  :  मे  उदाहरण  के  लिए  .  .  .

 श्री  मणिशष्टंकर  अस्यर  :  जो  लोग  स्वयं  लिये  गये  समय  के  प्रति  जवाबदेद्  नही  हैं  तो  हम

 उन्हें  सभा  में  कष्ठी  अपनी  ब्रात  के  प्रति  केसे  उत्तरदायी  मान  सकते

 श्री  जसवन्त  सिंह  -  यह  बहुत  साधारण-सी  आत  हे  ।  मैंਂ  उदाहरण  दे  रहा  था  ।  उदाह्दरण  के  लिए
 मैंने  अनुरोध  किया  था  और  मुझे  याद  है  कि  मैंने  माननीय  प्रधान  मेत्री  से  ठीक-ठीक  यही  पूछा  था  कि  क्या

 आपने  23  तारीख  को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  महानिदेशक  से  मुलाकात  की  थी  और  प्रधान  मंत्री

 ने  कहा  .  .

 संझदीय  कार्य  मंत्रातय  मेंਂ  राज्य  मैत्री  सथा  स्थाय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  इस  पर  सष्ठमती  नहीं  हो  सकती  है  ।  हमे  देखना

 चाहिए  कि  क्या  ये  मोटिस  दे  सकते  तभी  हम  नियमानुसार  इस  पर  गौर  करेंगे  ।  इसकी  अनुमति
 नहीं  है  ।  हम  इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मित्तित  नहीं  होने  देंगे  ।  हर  वक्श  हस  इस  मसले  में
 बाल  की  खाल  उखाड़ते  हैं  ।  हम  इतिहास  बना  रहे  हैं  ।  त्ताखों  बार  कह्टे  झूट  से  यह  सच  नहीं  होगा  ।  यह  तर्क

 संगत  नहीं  है  ।  यहाँ  तक  कि  गोब्रेल्लस  भी  इससे  शमयिगा  ।  अध्यक्ष  मुझे  बहुत  खेद  हे  कि  हम  हस  पर
 सष्टमत  नहीं  हे  ।  हम  इस  पर  अनुमति  नहीं  देने  के  निर्णय  पर  दृढ़  है  ।  यह  नियम  यह  संसद

 है  और  इसमें  निर्धारित  प्रक्रिय  का  पालन  होता

 अध्यक्ष  मड़ोदय  :  इस  सभा  ने  चर्चा  समाप्त  नहीं  की  हे  ।

 श्री  अध्यक्ष  महोदय  :  इस  विषय  पर  चर्चा  करने  के  लिए  और  आपके  हारा  क्रिटीसाइज  करने  के

 लिए  क्या  अपोरच्युनिटी  नहीं  दी  गई  ?  ऐसा  नहीं  बहुत  सारा  टाईम  दिया  गया  है  ।  इस  पर  भी  आपका

 समाघान  कुछ  नहीं  हुआ  हो  तो  उसको  आर-आार  कैसे  एन्वायरन्मेंट  पालिसी  के  ऊपर

 सवाल  ..... .

 अध्यक्ष  महोदय  :  डुंकेल  प्रस्ताव  के  विषय  पर  आप  चर्चा  करना  चषते  हैं  और  इसको  आप  बाजू  में

 रखना  चाहते  हैं  और  एक  विषय  को  बार-भार  रखना  चाहते  हैं  ।  इस  विषय  में  चर्चा  का  टाईम  नहीं  दिया  जाता

 तो  आप  हपशिक्ायत  करते  |  परांच-छह  घंटे  चर्चा  करने  के  बाद  क्या  शिकायत

 Lae

 श्री  जसवैत  सिंह  :  सदन  में  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  जो  प्रश्न  पूछे  जायेंगे  तो  उनका  उत्तर
 माननीय  प्रधान  मेंत्री  जी  देंगे  । सदन  में  आश्वासन  दिया  गया  था  तो  उनका  उत्तर  इन  ०त्रों  के  जरिए  नहीं  हो
 सकता  ।  सदन  में  उत्तर  होना  यही  निवेदन  हे  |.  | |
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  माफ  में  धार-बार  उठ  रहा  लेकिन  बाद  में  नहीं  उठूंगा  ।  इस

 सदन  में  प्रथा  नहीं  है  कि  स्टेटमेंट  के  आ्ाद  प्रश्नों  का  उत्तर  वह  भी  जीरो-आवर  में  उठाया  तो

 बढ़  भी  करवाया  और  197  के  तहत  उठाया  तो  वह  भी  करवाया  ।  आपने  जैटर  आहर  दिया  तो  उसका  भी  उत्तर

 दिया  गया  |  क्या  उसके  बआद  चर्चा  आारी  रखेंगे  ।

 श्री  जार्ज  फनन्डीज  :  तत्कुल  उत्तर  नहीं  दिया

 श्री  रंशशाजन  कुमारमेगत्तम  :  हम  हस  मुद्दे  पर  सहमत  नहीं  हैं  ।  वे  इस  संसदीय

 प्रणाली  का  गत्लत  जानकारी  देने  के  त्िए  उपयोग  कर  रहे  झूठ  बोलने  के  त्तिए  उपयोग  कर  रहे  हैं  और

 गोयत्रल्मस  सिद्दान्त  को  अपनाने  के  लिए  कर  रहे

 श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  :  तीन  साल  से  उत्तर  नहीं  दे  तो  क्या  करूँ  ।

 अध्यक्ष  मड़ोदय  :  आपको  उत्तर  मिला

 श्री  जार्ज  फर्नानडीज  :  नहीं  मिला  है  ।  सदन  को  गुमराह  करने  वाली  बाते  हैं  ।  सीधा  सवाल

 झेक्रिन  उत्तर  नहीं  मिला  में  कड़ीं

 श्री  ईंगराजन  कुमारमंगतल्मम  :  श्री  जार्ज  फर्नान््डीज  और  गोयबलस  के  मध्य  समरूपता  है  ।  इस  पर

 सहमती  नहीं  हो  सकती  है  ।  वे  क्रमअध्द  रूप  से  गलत  जानकारी  देने  के  किए  संसवीय  प्रणाली  का  इस्तेमाल
 कर  रहें  झूठ  बोलने  के  लिए  हस्तेमात्न  कर  रहे  हैं  ।  वे  क्या  कर  रे  हें  ?  यहाँ  तक  कि  गोयबलस  भी  शरमा

 जायेगे  ।  वे  कई  बार  छझूठः  श्रो्  दड़े  हैं  ताकि  झूठ  सच  बन

 यह  आश्चर्य  की  ग्रात  हे  कि  कहाँ  से  वे  इस  मुद्दे  को  उठा  रहे

 श्री  जस॒वंत  हिंड  :  मेरा  साधारण-सा  निवेदन  हे  ।  में  दो  बातें  ही  कहना  चाहता  हूँ  ।  जो  सदन  में  कहा
 जो  आश्वासन  सदन  में  दिया  जो  सवाल  सदन  में  उठाये  गये  .  .  .

 श्री  हंगराजन  कुमारमंशत्तम्म  :  पूरा  आश्वासन  पूरा  उत्तर  दिया  उस  पर  भी  आप  खुश
 नहीं  हो  सके  ।  यह  केवल  राजनीतिक  नाटक

 श्री  जश्नवेत  चिंड  :  जिस  प्रकार  से  मंत्री  महोदय  और  कांग्रेस  के  लोग  खड़े  होकर  हाथ  हिला  रहे
 यह  ठीक  नहीं  .  .  .  .  इनके  चेहरों  को  केसे-केसे  चेड़रे  हो  रहे

 ,  .  .  .  यह  क्या  तरीका

 श्री  रंगराजन  कुस्ताममंगलम  :  यह  सही  नहीं  हे  ।  इस  पर  सहमती  नहीं  हो  सकती
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 श्री  शोभनाद्वीशवर  राव  बाड़े  :  अध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  मैं  इस  सरकार  का
 ध्यान  एक  बहुत  मद्दत्वपूर्ण  तथा  गन्ने  की  कीमत  न  भुगतान  करने  संबंधी  दुखद  मुदरे  की  ओर  दिव्माना  चाहता

 हूँ
 ।

 श्री  राम  विजलास  पाराह्मतान  :  मैंने  नोटिस  दिया  प्रष्यान  मेत्री  अपने  को  अचा  नहीं
 सकते  .  .  सदन  में  ब्रुज्ञाहये  ।  ओफोर्स  पर  बहस  होनी  चाहिए  ।

 अर्जुन  सिंहजी  प्रधान  मंत्री  को  थे  कहां  हैं  ।  ऐसे  नहीं  हम  जानना  चाहते  हैं  किस  ने

 चिट्ठी  किसके  कहने  से  ओफोर्स  कोई  मामृली  चीज  नहीं

 श्री  मणिशंकर  अययर  :  इन्होंने  सदन  का  समय  ख़राब  किया  .

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  हम  लोग  सचाई  जानना  चाहते  हैं  ।  कौन  है  असली  वह्द  हम

 जानना  चाहते

 15  है अनवाटी ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मप्ता  अब  2.45  मं०  प०  पर  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती

 डे  ।

 म०  प०

 तत्पश्चात्  लोकसभा  मध्यान्ह  सोजन  के  लिए  2.45  म्र०  प०  तक  के  लिए  स्थगित

 हुई  ।

 2.47  म०  प०

 मध्याहन  भोजन  के  पश्चात  लोकसभा  2.47  म०  प०  पर  समवेत  हुई  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 बोफोर्स  मामले  के  घारे  में--जारी

 श्री  राम  विलास  पाष्तवान  उपाध्यक्ष  आप  जब  चेयर  पर  नहीं  तो  हमने  यहां

 बोफोर्स  का  मामा  उठाया  था  और  इमने  कहा  था  कि  प्रधान  मैत्री  जी  को  बुलाया
 .  .  .  दस  संअंध  में  जार  साहब  को  उन्होंने  पत्र  लिखा  लेकिन  उस  पत्र  मेंਂ  कुछ  नहीं  दे  ।  यह

 पूरे  राष्ट  का  मामला  सदन  का  मामला  इसलिए  सरकार  को  सदन  में  वक्तष्य  देना

 क्होरिफिकेशन  सदन  में  आना  चाहिए  और  सरकार  बतलाए  क्योंकि  सरकार  ने  इसका  जवाब  नहीं

 दिया  ..  .  .  .

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  जानता  ई  आप  क्रोधछित  हैं  .  .  .
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 श्री  पतन  कुमार  शंधतल  :  किस  कारण  फ्रोधित  हैं  ?  उनके  क्रोधित  होने  का  कोई  कारण
 नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खैर  उन्हें  क्रोधित  होने  का  अधिकार  है  ।  परन्तु  पहले  कार्यवाद्दी  मेंਂ  कुछ  प्रगति
 तो  हो  ।  पहले  सभा  पटल  पर  रहें  जाने  वाले  पत्र  लेते

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  सहयोग  नहीं  करेंगे  तो  हम  कार्यवाही  कैसे  चलायेंगे  ।  नियम  377  के
 अन्तर्गत  माननीय  सदस्य  बहुत  से  महत्वपूर्ण  मुद्दे  उठाना  चाहते  उन्हें  अवसर  मिल्लना

 चाहिए  ।

 श्री  राम  विस्तास  पासवान  :  प्रधान  मंत्री  का  स्थिति  स्पष्ट  करनी  थाहिए  ।  यह  हमारे  देश
 के  लिए  बड़ी  शर्म  की  श्लात  ,.

 श्री  मुकुत  आककृष्ण  वाह्मनिक  :  जब  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  खड़े  हो  तो  सदस्य  को

 इस  प्रकार  खड़ा  नहीं  होना  चाहिए  |

 भरी  राम  विलास  पासवान  :  हम  क्ञोग  आपसे  घड़े  अदम  के  साथ  आग्रह  कर  रहे  हैं  कि  प्रधान  मंत्री

 जी  ने  इस  सदन  में  कहा  था  और  हम  गुलाम  नत्री  आज़ाद  साहभ  से  कहेंगे  कि  प्रधान  मंत्री  को  भुलवाइए
 ओऔ

 उनको  कड्डिए  कि  ओफोर्स  के  सवाल  पर  क्लैरिफिकेशन  दें  ।

 संहदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लथा  न्याय  और  कम्पनी  भामक्ों  सम्बन्धी

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगराजन  मेरे  विचार  से  शुत्य-काल  समाप्त  हो  चुका  है  ।

 आग  वे  कोई  प्रस्ताव  लाना  तो  ला  सकते  हैं  ।  अगर  आप  संदन  की  कार्यवाही  नहीं  चछतने  देना  चाहते  तो

 यह  एक  अक्षय  बात

 भ्री  मदन  ताक  झ्पुराना  :  उपाध्यक्ष  तथ्यों  को  सदन  से  छिपाने  की  कोशिश  की

 जा  रही  है  ।  सीधी-सी  आत  आप  क्यों  छिपाना  चाहते  हैं  ।  यहां  दो  ही  सवाल  एक  तो  वह  आदमी  कौन

 बिना  नाम  उसका  नाम  बताया  जिसने  पत्र  दिया  ।  24  अप्रैल  से  लेकर  दो  मई  तक  प्रधान

 मंत्री  जी  ने  क्या  कार्यवाही  की  ।  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कड्ठा  था  कि  एक  सप्ताह्द  मेंਂ  वे  यहां  अयान

 देंगे  ।

 आअिनुणाव|

 प्री  रंगराजन  कुमारमंगत्लम  :  में  व्यवस्था  सम्बन्धी  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूँ  ।  शून्य-काल  समाप्त  हो

 गया  है  या छ

 उपाध्यक्ष  मड्ोदय  :  हम  कुछ  कार्यवाही  तो  आगे  बढ़ा  सकते  है  ।

 प्री  मदन  लाता  झ्थुराना  :  उपाध्यक्ष  सरकार  तथ्यों  को  छिपाना  चाहती  हे  ।  जब  प्रधान  मंत्री  जी
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 ने  कहा  था  कि  वे  लैटर  का  जबाब  सदन  के  सामने  सारी  स्थिति  स्पष्ट  उनका  जवाब  क्यों  नहीं  आ
 रहा  प्रधान  मेंत्री  जी  को  यहां  स्थिति  स्पष्ट  करती

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पहले  सभा  पटता  पर  रखे  जाने  याले  पत्नों  सम्बन्धी  कार्यवाडी  समाप्त
 कर  लेते

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  भोजन  अवकाश  से  पहले  हम  एक  मुद्दा  उठाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  थे
 तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  सहित  सारा  सत्ता  पक्ष  हमें  अपना  दृष्टिकोण  अभिव्यक्तत्त  नहीं  करने  दे  रहा  था  ।

 ।  हम  संसदीय  कार्य  मंत्री  की  बात  सुनने  को  तैयार  हैं  ।  थे  सदन  की  कार्यवाष्टी  में
 विघ्न  डात्ने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  मह्ठोदय  :  दोनों  पक्षों  का  सहयोग  आवश्यक

 श्रीकान्त  जैना  :  प्रधान  मंत्री  को  सदन  में  आये  |

 श्री  रवि  दाय  में  कुछ  सुझाव  देना  चाइता  हूँ  ।

 उपाध्यक्षा  इस  समस्या  से  उबरने  के  लिए  श्री  रवि  राय  कुछ  सुझाव  देना

 चाहते

 हा

 श्री  रखि  राय  :  उपाध्यक्ष  में  आपकी  सहायता  करना  चाहता  हूं  ।  शांति  के  साथ  यहां

 हाठस  में  अहस  होनी  चाहिये  ।

 श्री  पतन  कुमार  अंसता  :  किस  चीज़  पर  बढस  होनी  कौन  सी  बहस  आप  चाहते

 हैं  ।

 श्री  रंगराजन  कुम्रारमंगत्तम  :  क्या  आप  हाउस  को  बोफोर्स  की  पार्लियामैंट  बनाना  चाहते

 हैं  ।

 श्री  रखि  राय  :  उपाध्यक्ष  आप  हाउस  के  मूड  को  देख  रहे  हैਂ  |  में  आपसे  सिर्फ  इतना  ही  कहना

 चाहता  हूँ  कि  जिस  दिन  प्रधान  मंत्री  जी  ने  .  .  .  .  ..  चिट॒ठी  के  बारे  में  यहां  बात  हुई  .  .  .

 उपाध्यक्ष  मेंਂ  कहे  देता  हूं  कि  यदि  इस  तरह  की  बेरकिंग  चलेगी  तो  ठीक  नहीं  होगा  ।
 में  बैरकिंग  नहीं  करता  हूं  यदि  आप  करेंगे  तो  ठीक  नहीं  होगा  ।  मैंਂ  तो  यहां  सिर्फ  उपाध्यक्ष  जी  की  सहायता  के

 लिये  कुछ  कहना  चाहता  हूँ  और  उनकी  अनुमति  से  यहां  श्लोल  रहा  हूँ  ।

 में  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूँ  ।  आप  मृश्े  इस  प्रकार  रोक  नहीं  सकते  !  में  नहीं  मान  रहा  हूँ  ।  मैं

 हसका  आदि  नहीं  मैं  यहां  दिप्टी  स्पीकर  के  कहने  पर  खड़ा  हुआ  में  आपकी  बात  नहीं

 मानृंगा  ।
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 श्री  असुदेशव  आचार्य  माननीय  सदस्य  को  डिस्टर्ब  नहीं  करना  चाहिये  ।

 अनुवाद |
 श्री  निर्मल  काम्ति  चटर्जी  :  यही  अन्तर  है  |  हम  प्रधान  मंत्री  को  सुनना  चाहते  हे  ।  वे

 क्रिसी  की  भी  बात  सुनना  नहीं  चाहते  ।

 श्री  रखि  राय  :  उपाध्यक्ष  मै  रूलिंग  पार्टी  के  दोस्तों  से  कह्द  रष्टा  हूं  कि  वे  अन्तर्मु्खी  होकर

 हाउस  को  सुचारू  रूप  से  चलाना  हम  सबका  कर्तव्य

 उपाध्यक्ष  में  आपसे  कह  रहा  हूँ  कि  यह  अच्छा  नहीं  कुमार  मेगलम  जी  की  मेरे  दिल  मेंਂ  बऱ
 प्रद्ा  लेकिन  मैं  देख  रहा  आज  वे  शुन्य-काज्ष  के  दरम्यान  भी  आर-बार  खड़े  होकर  ।5  मिनट  तक
 प्रेरेकिंग  कर  रहे  थे  ।  पार्जियामेंट्री  अफेयर्स  के  मिनिस्टर  विरोधी  दल  के  लोगों  को  बेरेक  यह  ठीक  नहीं
 है  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  में  श्री  शुल्लाम  नबी  आजाद  जी  को  धन्यवाद  देता  हूँ  कि
 जिस  दिन  शिवराज  जी  पाटिल  पीठासीन  उस  दिन  उन्होंने  उठकर  एक  श्रयान  दिया  कि  7  दिन  के  बाद
 प्रधान  मेत्री  का  जॉर्ज  फर्नान््डीज  के  प्रश्नों  का जबाब  आएगा  ।  अब्न  उनके  कथनानुसार  कल  जवाब  आया  है  ।

 उसके  अनुसार  उब्  यह  एक  नयी  सिचुएशन  शुरू  होती  हे  ।

 |

 श्री  फोडीकुल्नील  पृरेश  आपने  उन्हे  अनुमति  क्यों

 श्री  ईंगराजन  कुमारमंगक्तम  :  श्री  रधि  राय  आपके  लिए  मेरे  मन  में  बहुत  सम्मान  हे  ।

 कृपया  अध्यक्ष  महोदय  के  विनिर्णय  का  उल्लंघन  मत  कीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  मश्ोदय  :  सभ्ता  345  म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  होती  हे  ।

 2.57  मर७  प७

 तत्पश्थात  लोकसभा  3.45  म०  प०  सक  के  लिए  ह्थगित  हुई  ।
 en  --

 । 3.46  मे०  प७

 लोकसभा  3.46  म०  प०  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 मड़ोदय  पीठाश्ीन

 बोफोर्स  मामले  के  बारे

 श्री  मटन  लात  सर्थुराना  :  उपाध्यक्ष  हम  चाहते  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  जी  को  सदन

 में  बुलाया  जाये  ।  आप  उन्हें  बुज्याईये  ।  उसका  कारण  यद्  है  कि  उन्होंने  एक  वायदा  किया  देश  की  जनता
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 पे  वायदा  किया  था  कि  वे  कोई  तथ्य  नहीं  छिपाना  चाहते  हैं  ।  उन्होंने  यह  भी  कड्डा  था  कि  वे  म्रहां  एक  बयान

 इसलिये  यहां  कोई  दूसरा  सवाल  नहीं  सिर्फ  यही  सवाल  है  कि  थे  सदन  में  आयें

 और  छिश्वति  स्पष्ट  करें  ।

 भ्री  पवन  छुमार  अंश्त्त  कौन  से  तथ्योंਂ  को  छिपाया  गया

 भरी  मदम  लाल  श्थुरामा  :  वह  प्रेम  पत्र  किसने  यह  तो  हमें  बता  दिया  जाये  ।  समझ  में

 नहीं  आता  कि  कांग्रेस  की  तरफ  से  कितने  वकील  यहां  खड़े  हो  गये  हैं  ।  प्रधान  मंत्री  जी  क्यों  सदन  में  नहीं  आा

 दें

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सायंकाल  के  समय  तो  कुछ  धैर्य  स ेकाम  लीजिए  ।  हस  समय  सभी  राजनेतिक

 पार्टियों  के  नेता  माननीय  अध्यक्ष  के  पास  बैठे  तथा  वे  इस  समस्या  का  समाधान  दूँढने  का

 प्रयत्न  कर  रहे

 श्री  मदन  लाक  खुराना  :  क्या  प्रधान  मंत्री  जी  भी  उसमें

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रिय  हमसे  नियमों  का  पालन  करना  चाहिए  जब  पीठासीन  अधिकारी  बोल

 रहा  हो  तो  सदस्यों  को  कुछ  शिष्टाचार  के  नियमों  का  पालन  करना  चाहिए  ।  सदस्य  जब  मन  में  आये  खड़े  हो

 कर  बोलना  शुरू  कर  देते  सम्री  राजनीतिक  दल  और  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  हस  बात  पर  चर्चा  कर  रहे  है
 कि  इस  बाधा  को  केसे  दूर  किया  वह्द  समस्या  का  समाधान  करने  का  प्रयास  कर  रहे
 हैं  ।

 श्री  मदन  लाल  आप  तब  तक  हाउस  को  एडजोर्न  कर  दीजिए  !

 श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फालमी  अंदर  क्या  हो  रहा  हमें  पता  होना

 श्री  मिर्भल  कान्लि  चटर्जी  :  जब  तक  हसका  समाधान  नहीं  मिल  जाता  है  तब  तक

 सभा  स्थगित  कर  दीजिए  ।  ..

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमने  पहले  ही  काफी  समय  व्यर्थ  गंवा  दिया  है  ।  हमेंਂ  कार्य  के  प्रति  न्याय  करना

 चाहिए  ।  सभी  राजनीतिक  दलों  के  नेता  इस  विषय  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  हम  दो  एक  सभा  पटल  पर  पत्र

 रखने  संबंधी  मुद्दा  और  दूसरा  377  के  अधीन  मामलों  को  निपटा  के  ।  वे  हस  मुद्दे  का समाधान  करने  का
 प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  अध्यक्ष  के  कक्ष  में  जो  बैठक  द्वो  रही  हे  उसमे  सत्ता  पक्ष  और  सभी  दलों  के  प्रतिनिश्षि
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 शामिक्त  हैं  ।  पनन््दष्ठ  मिनट  मेंਂ  ही  वे  किसी  संगत  निर्णय  पर  पहुंच  जाएंगे  ।  इसक्षिए  कृपया  मुझे  सभा  पटल  पर
 रखे  जाने  वाले  पत्र  तथा  नियम  377  के  अधीन  मामकों  पर  कार्यषाही  करने

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपके  सहयोग  की  आवश्यकता  हैं  ।

 श्री  श्रीकांत  जेना  कृपया  समा  को  आधे  घंटे  के  किए  स्थगित  कर  दीजिए  ।

 श्री  मदन  तक्ताल  आधे  घंटे  के  लिए  हाउस  को  फिर  एडजोर्न  कर  दीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  विश्वास  हे  कि  पन्द्रह  मिनट  के  भीतर  हमारे  सभी  जो  अध्यक्ष  महोदय

 के  साथ  किसी  निर्णय  पर  पहुच

 श्री  मदन  त्तात्त  स्घुराना  :  उपाध्यक्ष  हमारी  छोटी  सी  मांग  यहां  प्राहम  मिनिस्टर  आ  जाएँ

 और  स्पष्टीकरण  कर  दें  ।

 अनुवाद|

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमें  दो  कार्य  पूरे  करने  हैं  ।  एक  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  वाले  पत्र  तथा  दूसरा
 नियम  377  के  अधीन  मामले  को  निपटाना  ।

 श्री  श्रीकांत  जेना  :  चूंकि  अनेक  नेता  अध्यक्ष  महोदय  के  कक्ष  में  हम  उस  मामले  पर  यहां  भी  चर्चा

 कर  सकते

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नेता  हस  पर  चर्चा  कर  रहे  है  ।  यदि  आप  इस  पर  यहां  भी  चर्चा  करना  चाहते  हैंਂ

 तब  उससे  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 िन्दी|

 श्री  ढाउद  दयात्त  जोशी  :  उपाध्यक्ष  सारा  देश  हस  बात  के  लिए  चिंतित  है  |  जो
 मिटिंग  अध्यक्ष  महोदय  के  कमरे  में  सरकार  और  विरोधी  दल  के  नेताओं  के  बीच  हो  रही  है  क्या  उसमें  प्रधान
 मंत्री  जी  शामिल  हैं  ?  यदि  नहीं  तो  प्रधान  मंत्री  जी  को  सदन  में  बुलाया  जाए  और  आगे  की  कारवाई  तप्ी

 शुरू  की  जाए  ।

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  प्रधान  मंत्री  को-यहां  उपस्थित  होना  चाहिए  ।  उन्हें  अपना  वचन  पूरा
 करना  है  ।
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 श्री  श्रीकांत  जेना  :  प्रधान  मंत्री  को  बोफोर्स  मामले  को  समा  में  स्पष्ट  करना  चाडिए  अन्यथा  हम

 सहयोग  नहीं  दे

 उपाध्यक्ष  मद्ोदय  :  विभिन्न  राजनीतिक  दल्मों  के  नेता  अध्यक्ष  महोदय  के  साथ

 श्री  मोहन  खिंड  :  उपाध्यक्ष  यह  मामला  केवल  जॉर्ज  फर्नान्न्हीज  और  प्रधान  मंत्री
 जी  के  बीच  का  हरी  नहीं

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  उन्हें  इसका  समाधान  करने  दीजिए  ।  में  नहीं  जानता  कि  यहां  समस्या
 क्या  समस्या  यह  है  क्रि  प्रधान  मंत्री  ने  सभा  में  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  वह  पूर्ण
 जानकारी  देंगे

 अध्यक्षा  प्र्टोद्य  .  माननीय  पन्द्रह्  मिनट  के  भीतर  ये  नेतागण  कोई  निर्णय  ले

 होंगे  ।

 श्री  बल्युदेव  आचार्य  :  सभा  पटल  पर  पूरा  विवरण  क्यों  नहीं  रखा  जा  सकता  है  ।  सभा  मैं  यह  प्रश्न
 उठाया  गया  था  ।  उन्होंने  सभी  प्रश्नों  के  उत्तर  नहीं  दिए  ।  श्री  माधवर्सिह्ठ  सोलंकी  दारा  स्विटज़रतौंड  के  विदेश
 मंत्री  को  दिया  गया  नोट  सभा  पटत्ल  पर  क्यों  नहीं  रखा  जा  सकता  है  ।  उन्होंने  पिछले  सप्ताह  यह

 आश्यासन  दिया  था  क्रि  प्रधान  मंत्री  सभा  को  सारी  जानकारी  देंगे  ।  लेकिन  प्रधान  मंत्री  ने  अभी  तक  यह
 जानकारी  क्यों  नहीं  दी  हे

 श्री  मदन  लाल  स्थुराना  :  प्रधानमंत्री  जी  ने  जो  ऐश्योरेंस  दिया  यदि  उन्होंने  पूरा  नहीं  किया  तो

 उनकी  फ्रैडी्रेलिटी  खतरे  में  पड़

 श्री  वच्युदेव  आचार्य  :  क्या  कारण  इसे  सभा  पटल  पर  क्यों  नहीं  रखा  जा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विभिन्न  माननीय  सदस्यों  ने  सुअह  जो  भी  संबंधित  मुद्दे  उठाए  थे  उन्हीं  मुद्दों
 पर  विपक्षी  दलों  के  माननीय  सदस्य  अन्दर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  वे  अध्यक्ष  महोदय  की  अध्यक्षता  में  हस  मामले
 पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  और  थे  सभा  के  सम्मुख  एक  उचित  समाधान  रखेंगे  ।  इसल्तिए  आपसे  मेश  अनुरोध  हे  कि

 पन्द्रह  मिनट  के  लिए  सहयोग  दें  ताकि  हम  कम  से  कम  दो  विषय  पूर्ण  कर

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  तब  तक  सभा  को  स्थगित  कर

 जपाध्यक्ष  महोदय  :  रविराय  इस  सभा  के  भूतपूर्व  अध्यक्ष  कुछ  कहना  चाहते
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 उपाध्यक्ष  मदोदया  :  हमें  उनके  विचार  जानने

 श्री  घुकुल  आलकृष्ण  वासनिक  :  हम  रविराय  का  सम्मान  करते  हैंਂ  क्षेकिन  यह  पूर्णतया
 मिन्न  मामला

 उपाध्यक्ष  मड्ठोदय  :  सभा  के  हित  में  थे  सभी  सदस्यों  से  अमुरोध  करता  हूँ  कि  सभी  सदस्य  कार्यवाही

 सही  तरह  से  चलने  दें  ।  श्री  रवि  राय  जी  इस  समस्या  के  समाधान  हेतु  कुछ  सुझाव  देंगे  ।  वह  एक  वरिष्ठ

 सदस्य  हमें  उन्हें  सुनना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  430  म०प०  पर  पुनः  समयेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।  तब  तक  इम

 कोई  समाघान  दूंढ़  लेंगे  ।

 3.58  मरण्प०

 तत्पएचात्  लोकशभा  4.30  मन्प०  लक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 4.31  सर७  To

 लोकसभा  431  म०प०  पर  पुनः  समवेत  हुई

 भिध्यक्षा  महोदय  पीठाह्मीन

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  नेताओं  की  बैठक  में  यह  निर्णय  हुआ  है  कि  कल  10.00  म०्पृ०  पर  पुनः

 बैठक  की  जाये  और  आज  कार्यवाही  आरम्म  करें  ।  हमें  कुछ  कार्य  करने  हैं  ।  पहले  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे

 जायेंगे  और  बाद  में  मैं  माननीय  मंत्री  श्री  अर्जुन  सिंह  से  अनुरोध  करूंगा  कि  एक  वक््तष्य  दें  और  तब  विधाई

 कार्य  हिया  जा  सकता

 सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जाएं  1”

 4.32  म्र०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 ओन्द्रीय  वकफ  परिषद्  का  वर्ध  1990-91  का  वार्षिक  बारधिक  लेखे  ओर

 कार्यकरण  की  समीक्षा

 कक्याण  मंश्रालय  में  उपमंत्री  के»  कमत्ता  :  श्री  सीताराम  केसरी  की  तरफ  से

 मैंਂ  निम्नशिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूँ  -

 U)  केन्द्रीय  बक््फ  परिषद  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अप्रेजी  ।
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 केन्द्रीय  बक्फ  परिषद  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  लोखाओं  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेज़ी  तथा  उन  पर  सेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 केन्द्रीय  वकफ  परिषद  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  सम्रीक्षा  की एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  मेंਂ  हुये  विल्तम्थ  के  कारण  दशनिे  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिन्यालय  में  रखो  गए  ।  देखिए  संरूया  एलन्टी०  1945/92]

 पैटल  स्कैप  ट्रेड  कारपोरेशन  लिमिटेड  ओर  इस्पात  पैत्नालय  इत्यादि  के  बीच  वर्ध  1991-92  के

 लिए  समझोता  लापन

 संच्चदीय  कार्य  मंत्री  गुलाम  नथ्यी  :  श्री  संतोष  मोहन  देव  की  ओर  से  मैं  निम्नलिखित
 पत्र  सभा-पटलल  पर  रखता

 (1)  मैट  स्क्रेप  टेड  कारपोरेशन  लिमिटेड  और  हस्पात  मंत्रालय  के  बीच  वर्ष  1991-92  के  समझौता
 ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रस्त्री  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1940/92]

 (2)  फेरो  रूफ्रेप  निगम  लिमिटेड  और  इस्पात  मंत्रालय  के  बीच  वर्ष  1991-92  के  समक्नौता  ज्ञापन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रसख्मी  देखिए  सेलछया  एल०  टी०  1947/92]

 केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  शत  1949  के  अन्सर्गत  अधिसूचना

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मेत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  श्री  एम०  एम०  जैकब  की  ओर  से  :

 मैं  केन्द्रीय  रिजर्व  पुत्तिस  अत्त  अधिनियम  ,  1949  की  धारा  18  की  उपधारा  (3)  के  अंतर्गत  भारत-तिष्यत

 सीमा  उप-निरीक्षक  (कम्पाउंडर/मंडार/फार्मासिस्ट)  भर्ती  1992,  जो  7  1992  के  घारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  सेख्या  सा०  का०  नि०  104  में  प्रकाशित  हुये  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता

 में  रख्मी  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1948/92]

 डिमाचत  प्रदेश  कृषि  उद्योग  निगम  शिमला  का  वर्ष  1990-91  का  वार्षिक  प्रतिदे

 सथा  कार्यक्रण  की  झमीक्षा

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रात्तय  में

 राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  श्री  मुल्ततापल्ली  रामायन्द्रन  की  ओर  से  में

 निम्नलिखित  पत्र  सभापटल  पर  रखता  हूँ  :-

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अ्रेग्रेजी  :--
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 हिमाचल  प्रदेश  कृषि  उच्चोग  निगम  प्विमला  के  वर्ष  वर्ष  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वाश  समीक्षा  ।

 हिमाचल  प्रदेश  कृषि  उद्योग  निगम  शिमला  का  वर्ष  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  केखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-मह्दालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रृस्मी  देस्थिए  पंछया  एल०  दी०  1989-90

 समितनाडु  कृषि  उद्योग  निगम  मद्रास  के  वर्ष  के  क्ार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 तमिलनाडु  कृषि  उद्योग  निगम  मद्रास  का  वर्ष  1989-90  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेख्ले  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महाणेख्रापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उत्सिख्ित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  मेंਂ  हुये  विज्ाग्ण  के  कारण  दशनि  षाष्ले
 दो  विवरण  तथा  अओप्रेजी  ।

 प्रिंयालय  में  रखे  देखिए  चंरूया  एला०  टी०  1950/92]

 4.33  मग्प०

 सभा  की  ब्ेठकों  से
 अनुपस्थिलि

 की  अनुमति

 अध्यक्ष  महोदय  :  6  1992  को  समा  में  प्रस्तुत  किए  गए  सभा  की  बैठकों  में  सदस्यों  की

 अनुपस्थिति  संबंधी  समिति  ने  अपने  दूसरे  प्रतिवेदन  मेंਂ  सिफारिश  हे  कि  निम्नलिखित  सदस्यों  को  उनके  माम

 के  सामने  दी  गई  अधधि  तक  अनुपस्थिति  की  अनुमति  प्रदान  की  जाये  :--

 1.  श्री  फ़ूलचन्द  से  10-4-92

 2.  श्री  जी०  एक०  से  30-4-92

 कया  सभा  सड़मत  है  क्रि  समिति  ढारा  की  गई  सिफारिश  फे  अनुसार  अनुमति  प्रदान  कर

 दी  जाए  ?

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  जी  हा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  दी  जाती  हे  ।  सदस्यों  को  तढ़नुसार  सृचित  कर  दिया

 अध्यक्ष  मड़ोदय  :  अब  आगली  मद  याचिका  समिति

 श्री  पी०  जी०  नारायणन--अनुपस्थित

 श्री  रमेश  चन््द  तोमर-अनुपस्थित

 अञ्न  माननीय  मंत्री  श्री  अर्जुन  सिंह  वक्तव्य  देंगे  ।
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 4.34  प्र  प७

 मंत्री  द्वारा  वक्लव्य

 राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  में  संशोधन

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  आपकी  अनुमति  से  में  एक  बकक्तथ्य
 देना  चाहता  हूँ  जिसके  भारे  में  मानव  संसाधन  विकास  मंत्राल्षय  की  आनुदानोंਂ  की  मांगों  पर  चर्चा  के  दौरान  मैंने
 सभा  में  एक  आश्वासन  दिया

 राष्ट्ीय  शिक्षा  नीति  1986  मेंਂ  संसद  द्वारा  पारित  की  गई  थी  ।  राष्टीय  शिक्षा  नीति  की

 समीक्षा  करने  तथा  इसके  संशोधनों  के  लिए  सिफारिशें  करने  के  वाहते  1990  मेंਂ  आचार्य  राममूर्ति  की

 अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  गई  थी  ।  उस  समिति  ने  1990  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  ।
 केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  के  अनुरोध  राममूर्ति  समिति  की  रिपोर्ट  तथा  नीति  से  संबंधित  अन्य  सेगत

 विकासों  पर  विचार  करते  हुए  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  में  संशोधनों  पर  विचार  करने  और  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  में

 किए  जाने  वाछते  संशोधनों  के  सम्बन्ध  में  सिफारिशें  करने  के  आन्शधर  प्रदेश  के  श्री  एन०  जनादन

 रेड्डी  की  अध्यक्षता  में  1991  में  एक  समिति  गठित  की  गई  थी  ।  इस  समिति  ने  1992  मेंਂ

 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  ।  समिति  की  रिपोर्ट  पर  5-6  1992  को  हुई  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  की

 बैठक  में  विचार  किया  गया  था  ।  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  का  व्यापक  रूप  से  समर्थन  करते  केन्द्रीय  शिक्षा

 सलाहकार  बोर्ढ  ने  नीति  में  कुछेक  परिवर्तनों  की  सिफारिश  की  हे  ।

 2.  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  समय  की  कसोटी  पर  छरी  उतरी  है  ।  शैक्षिक  स्थिति  के  सम्पूर्ण  क्षेत्र  की  गहन

 समीक्षा  पर  आधारित  तथा  राष्ट्रीय  सहमति  के  आघार  पर  तेयार  की  गई  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  ने  शिक्षा  के  सम्पूर्ण
 क्षेत्र  मे ंविकास  के  लिए  मार्गदर्शन  करने  ड्ेतु  व्यापक  कार्य-दांचा  प्रतिपादित  किया  ।  यह्ठ  कार्य-ढांचा  आज  प्री

 प्रासंगिक  डै  ।  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  हुई  प्रगति  और  इस  नीति  के  कार्यान्वयन  के  दौरान  प्राप्त

 अनुभष  के  आधार  पर  कुछ  संशोधन  करना  आवश्यक  हो  गया  है  ।  सभा-पटल  पर  रखे  गए*  शिक्षा
 नीति--निर्धारणਂ  कागजात  में  अपेक्षित  सैशोधनों  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 नीति  से  सम्बन्धित  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  समिति  की  रिपोर्ट  भी  सभा-पंटक्ष  पर  रख  रहा

 हूँ  ।

 *[पंथालय  में  रखते  रेखिए  सछया  एक  टी०  1951/92]

 लियम  377  के  अधीन  मामले

 झेरल  झहश्कार  को  राज्य  म्ेंਂ  खेलों  के  विकाश्त  के  त्विए  और  अधिक  धनराशि

 लिए  जाने  की  आवश्यकता

 प्रो»  के०  वी०  थामस  :  केरज़  पश्चिचम  मेंਂ  अरब  सागर  तथा  पूर्व  मेंਂ  पर्वतीय  पश्चिचमी

 घाट  से  घिरा  एक  छोटा  धूभाग  है  तथा  नारियल  के  बाग  और  धान  के  खेतों  ने  इसे  इरियाली  छटा  प्रदान  की  है  ।

 केरतत  की  नदियों  और  यहाँ  प्रवाहित  होने  वाले  काले  जल्तਂ  में  होने  वालों  खेलों  का  विकास  किया  जा  सकता  है  ।

 अरानमुन्ना  और  कोचीन  के  बोटਂ  हजारों  सजे  सँवरे  हाथियों  के  साथ  त्रियूर  का  परम
 मन्दिर  के  मोहनीचइम  ,  छविट्टूनाटकम  और  अन्य  सांस्कृतिक
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 कलायेਂ  इस  छोटे  भूमाग  की  विशेषतायें  हैं  ।  टेककाड़ी  के  वन््यजीव  अभयारण्य  पनमृढी  और  मनन््नार  के  पर्वतीय
 पर्यटन  काल्लीकट  में  कोबल्तम  से  बरेकल  तक  का  समुद्र  तट  केरक्त  को  पर्यटकों  का  स्वर्ग  भनाता  है  ।

 पयासम  आदि  केरल  के  स्वादिष्ट  व्यंजन  हैਂ  ।  कोचीन  के  काले  जल  को  जल  सम्बन्धी  खेलों  के
 लिये  विकसीत  किया  जा  सकता  है  ।  मेंਂ  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  केरल  में  खेलों  के  विकास  के
 लिए  अधिकतम  सहायता  तथा  अधिक  घनराशि  प्रदान  की  जाए  ।

 तम्रिलनाओु  की  जाति  को  अनुसूचिल  जनजाति  के  रूप  में  वर्गीकृत  किए  जाने
 की  आवश्यकता

 श्री  पी०  पी०  कालियापेरूमल  :  ऐसे  लोगों  का  एक  वर्ग  है  जो

 तमिलनाडु  में  खराब  मानवीय  स्थिति  में  रहते  हैं  ।  चेंगलपट  तथा  दक्षिण  आर्कोट  जिले  मेंਂ  उन्हेंਂ
 कहा  जाता  हे  ।  कन्याकुमारी  जिले  में  उन्हें  कहा  जाता  है  ।  दक्षिण  आरकोट  और

 त्रिचि  जिलों  में  वे  नाम  से  जाने  जाते  गुजरात  के  कच्छ  जिले  मेंਂ  उन्हें  या
 बए्रीवालाਂ  के  नाम  से  पुकारा  जाता  है  ।  उनकी  भाषा  को  वगरीओोली  कष्ठा  जाता  है  |  तमिलनांडु  में  उनकी
 जनसंख्या  करीब  5  लाख  समझ्ली  जाती  हे  ।

 वे  सामाजिक  और  आर्थिक  दृष्टिकोण  से  पिछड़े  हैं  ।  वे  अर्दनग्न  और  आई  भूख  पीड़ित  लोग
 हैं  ।  वे  सड़क  के  किनारे  वृक्षों  के  पुलों  के  तथा  पटरियों  पर  रहते  वे  आधुनिक  सभ्यता  से
 अलग  हैं  ।

 इस  वर्ग  के  लोगों  को  पददलित  पिछड़ा  वर्ग  कड़ा  जाता  है  ।  हसी  वर्ग  के  लोग  जो  गुजरात  के  कच्छ  जिले
 में  नाम  से  रहते  हैं  उन्हें  अनुसूचित  जनजाति  के  अन्तर्गत  रखा  गया  है  और  उन्हें  अनुसूचित  जनजाति

 को  सूची  में  मद  27  मेंਂ  सत्नीबद्व  किया  गया  है  ।  गुजराती  शब्द  अंग्रेजी  भाषा  के  अथवा

 केचरਂ  तथा  तमील  के  के  समंतुल्य  हे  ।  अतः  यह्ठ  स्पष्ट  हे  कि  तमिलनाडु  के

 अथवा  गुजरात  मेंਂ  कह्ढे  जाने  वाले  वर्ग  के  ही  लोग  हैं  ।  जब  गुजरात  में  उन्हें  अनुसूचित
 जनजाति  के  अन्तर्गत  रखा  गया  हे  तो  तमीलनाहु  के  को  क्यों  नहीं  इसमें  शामिल  किया

 गया

 अतः  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  सभी  उद्देश्यों  के  लिए  तमीत्तनाहु  के  अथवा

 वर्ग  को  भी  अनुसूचित  जनजाति  में  सम्मिलित  किया  जाए  ।  आगे  मेंਂ  केन्द्र  सरकार  से  हन  ल्लोगोंਂ

 को  सभ्यता  की  मुंख्य  धारा  में  लाने  का  तथा  मानव  विकास  और  प्रतिष्ठा  के  साथ  इनका  व्यवस्थित  जीवन  असाने

 का  अनुरोध  करता

 उत्तर  प्रदेश  मेंਂ  शिक्रोहाआद  रेल  फाटक  पर  उपरि  पुत्र  बनाए  जाने  की आवश्यकता

 श्री  प्रसु  दयाल  कठेरिया  :  अध्यक्ष  फिरोजाबाद  के  एक  विधान  समा  क्षेत्र

 शिकोहाबाद  मेਂ  राष्टीय  राज  मार्ग  में  रेलवे  क्रासिंग  होने  के  कारण  फाटक  प्रति  दिन  घण्टों  बन्द  रहता  इस

 रेलवे  लाईन  से  अनेक  रेत  गाड़ियां  गुजरती  हैं  ।  फाटक  बन्द  होने  के  कारण  राष्ट्रीय  राज  मार्ग  से  यातायात  का

 आवागमन  घण्टों  बन्द  रहता  जिसके  कारण  वहां  की  जनता  को  तथा  आने  जाने  वाज़े  लोगों  का  क्राफी  समय

 खराब  हो  जाता  हे  ।  यदि  गम्भीर  रूप  से  कोई  ब्रीमार  हो  और  उसको  अस्पताल  से  जाना  हो  और  ठस  समय

 फाटक  बन्द  हो  तो  वह  बीमार  बिना  डाक्टर  की  देखभाता  से  अपनी  जान  दे  देता  है  ।  इस  प्रकार  की  अनेक

 घटनायें  उस  स्थान  पर  हो  गई  हैं  और  ह्गातार  डो  रही  है  ।

 नल  जज
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 अतः  में  केन्द्र  सरकार  से  मांग  करता  है  कि  फिरोजाबाद  संसदीय  क्षेत्र  की  जनता  की  मांग  को  ध्यान  मेंਂ
 रखते  हुए  इस  समस्या  के  समाधाम  हेतु  शिकोहाबाद  एक  ओवर  ब्रिज  का  निर्माण  किया
 जाए  ।

 आगरा  से  वाराणसी  और  मुम्बई  तक  सीधी  तीखगामी  रेकगाड़ियाँ  चलाए  जाने

 की  आवश्यकता

 श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  आगरा  अन्तराष्ट्रीध  पर्यटन  केन्द्र  है  ।  देश  व  विदेश  के

 पचास  लाख  से  अधिक  पर्यटक  आगरा  में  विश्व  की  ऐतिहासिक  भवनोਂ  व  स्थत्तों  का अवलोकन  करने

 आते  आगरा  का  ऐत्माददोला  व  फतेडडपुर  सीकरी  की  मुगल  कालीन  इमारतें

 जहाँ  प्रेम  व  स्थापल्प  कला  की  अनुपम  घरोहर  हे  वहीं  अटेएवर  व  रूनकत्ला  क्षेत्र  ऋषि  मुनियों  की  साधना  स्थली

 रही  राधास्यामी  मत  का  उद्गम  स्थल्त  भी  आगरा  में

 आगरा  उत्तर  प्रदेश  के  एक  कोने  पर  भ्रसा  होमे  तथा  राजध्शान  वे  मध्य  प्रदेश  से  सटा  होने  के  कारण

 व्यापार  का  भी  महत्वपूर्ण  केन्द्र  छहाँ  दैशी  व  विदेश  व्यापारी  भारी  सेख्या  में  आते

 आगरा  से  कलकत्ता  जैसे  महानगरोंਂ  तथा  वाराणसी  जैसे  धार्मिक  स्थलों  व

 अन्य  प्रकार  से  महत्वपूर्ण  नगरों  के  ज्िए  पर्याप्त  संख्या  मेंਂ  अति  हुतगामी  सौधी  थात्री  रेलगाड़ी  नहीं  चलतौ  है  ।

 वर्तमान  मेंਂ  दिकत्ली  से  आगरा  होते  हुए  इत्ताहाआद  की  और  जाने  वात्ती  तूंफान  एक्सप्रेस  यात्री  गाड़ी  भी

 सुविधाजनक  जिसके  कारण  इस  मार्ग  पर  जाने  वाले  पर्यटक  यात्रियों  व  अन्य  यात्रियों  को  भारी  परेशानी

 होती  यही  स्थिति  दिहस्सी  से  आगरा  होते  हुए  अंग  जाने  वाली  यात्री  रेक्षगाड़ी  की  है  ।

 मैंਂ  भारत  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  वह  आगरा  से  इल्लाहाभाद  व  वाराणसी  तथा  अंबई  जाने  के

 लिए  अति  दूतगामी  सुविधाजनक  नई  यात्री  रेष्तगाड़ी  प्राइंच  करें  तथा  आगरा  से  निकलने  वाली  सभी  यात्री

 रेलगाढ़ियों  की  आगरा  में  रूकने  की  ध्यक्षश्थी  करें  ताकि  पर्यटकों  व  अन्य  यात्रियों  को  होने  वाली  असुविधा  से

 मुक्ति  मिल  सके  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  म्भत  हौसटोय  निर्वाचन  द्षोज्  म्रेਂ  दूर  सैचार  कौ  आश्ुनिक  सुविधाएँ
 उपलब्ध  कराये

 जाने  की  आजश्यक्रता

 डा०  एस०  पी०  यादव  :  सम्भक्ष  लोक  सभा  द्षेत्र  में  खैंचार  साधनों  का  अप्राव  हे  ।
 इस  सम्पूर्ण  क्षेत्र  में  डाक-तार  तथा  टेलीफोन  व्यवस्या  प्राची  एव  जर्जर  अवस्था  में  हे  ।  इस  क्षेत्र  के  3  हजार
 की  आजादी  वाज्ते  प्रत्येक  गांव  में  डाक  घरोंਂ  की  स्थॉपना  अति  शीघ्र  की  जाये  और  प्रत्येक  डाक  घर  में  टेजीफोन
 की  व्यवस्था  भी  अवह्टय  की  जाये  ।  उद्महरण  के  रूप  में  बिसौत्ी  क्षेत्र  में  प्राम  जिसकी  आबादी  छगमग
 20  हजार  है  और  शुन्नौर  क्षेत्र  के  ग्राम  जिसकी  आबाबी  लगभग  6  हजार  मेंਂ  अवित्ञम्ध  पोह्ट  श्राफिस
 खोले  जाएं  ।

 हसके  अतिरिक्त  टेलीफोन  व्यवस्था  का  नवीनीकरण  भौ  आवश्यक  है  ।  इस  क्षेत्र  के  ऐतिहासिक
 नगर  सम्भत्त  तथा  नगरपालिका  तगर्पातिका  टाऊम  एरिया

 उहझारी  एवं  सैदनगली
 में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  के  साथ  इलेक्टोनिक  टेलीफोन  व्यवस्था  अति  शौच  प्रारम्म  किया
 जाये  ।
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 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  के  प्रबंधाधीन  घाश्यम  अंगाल  के  छुछ  चाय  झ्ागानों  को
 टी०  डी०  सी०  को  दिए  जाने  की  आवश्यकता  -

 श्री  जितेन्द्र  नाथ  दास  :  पश्चिम  अंगाल  में  टी०  टी०  सी०  आई०  द्वारा  प्रबंधित
 चार  चाय  आगान  पूलौंग  और  वाहतुकवार  बन्द  होने  की  स्थिति  में  हैं  ।  इन  भागानोंਂ  को
 बन्द  होने  से  अचाने  के  लिए  पश्चिम  बंगाक  की  सरकार  पहले  ही  हन  आगानों  का  प्रशासन  डब्ल्यू०  टी०  डी०  सी०

 को  सौपने  का  प्रस्ताव  भेज  चुकी  है  ।

 में  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इन  बागानों  को  डछूयू०  टी०  डी०  सी०  को  सौपने  के  लिए  शीघ्र

 ही  कार्यवाही  की  जाए  और  इस  प्रकार  इन  आगानों  को  तथा  कर्मचारियों  को  बचाया

 केरल  में  ववीलोन  में  काजू  ओर्ड  की  शीद्य  स्थापना  किए  जाने  की  आपश्यकला

 श्री  कोडीकुन्नील  सुरेश  :  भारत  सरकार  ने  काजू  की  खेती  के  सर्वांगीण  विकास  और

 प्रगति  तथा  काजू  श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिए  केरल  मेंਂ  काजू  बोर्ड  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।  यह
 प्रस्ताव  विगत  कई  सालों  से  लम्बित  पड़ा  हे  ।  लेकिन  प्रस्तावित  काजू  बो्ई  ने  अभी  तक  कार्य  करना  शुरू  नहींਂ
 किया  है  ।

 केरल  मेंਂ  काजू  एक  प्रमुख  कृषि  हे  और  वहाँ  काजू  का  उत्पादन  प्रमुख  उद्योग  है  ।  इस  क्षेत्र  मेंਂ  वहाँ
 अनेक  उत्पादक  तथा  हजारों  अमिक  लगे  हुए  हे  ।  लेकिन  उनकी  स्थिति  अह्ुत  ही  खराब  हे  ।  काजू  उत्पादकों
 को  अपने  कच्चे  काजू  के  लिए  लाभकारी  पृक्ष्य  नहीं  मित्तल  पाता  है  |  काजू  उत्पादन  से  सम्बन्धित  श्रमिक  जो

 काजू  के  कारखानों  में  काम  कर  रे  हें  उन्हेंਂ  स्थायी  रोजगार  तथा  अन्य  सुविधायेंਂ  अभ  तक  नहीं  मिली  है  ।  काजू
 उत्पाद  से  सम्बन्धित  कर्मचारियों  को  बहुत  ही  कम  वेतन  मित्तता  है  ।  श्रमिकों  और  उत्पादकोਂ  का  यड्  विश्वास

 है  कि  यदि  जल्द  से  जद  काजू  बोर्ड  की  स्थापना  हो  जाए  तो  निश्चित  रूप  से  इससे  उनकी  समस्याओं  का

 समाधान  हो  जायेगा  ।  हसलिए  में  भारत  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूँ  कि  केरल  में  क्वीलोन  में  काजू  भोर्ड
 की  स्थापना  के  लिए  जल्द  से  जद  कदम  उठाया  जाए  ।

 4.45  मत  पं

 याचिका  समिलि

 की  गई  कार्यवाडी  संमंधी  लिघरणा

 प्री  पी०  जी०  नारायण  :  में  याचिका  समिति  की  सिफारिशों  पर  सरकार  हारा  की

 गई  अन्तिम  कार्यवाही  को  दशने  वाले  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अआँग्रेजी

 समा  पटल  पर  रखता  हूँ  :-

 (1)  दिल्ली  के  अस्पतालों  की  नर्सों  की  शिकायतों  के  बारे  मेंਂ  अभ्यावेदन  संबंधी  दूसरे  प्रतिवेदन

 लोक  के  मेंਂ  अन्तर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  और

 दसवें  प्रतिवेदन  त्तोक  के  के  संजंध  में  ऑन््तिम  उत्तरों  को

 दश्शाने  वाला  विवरण  ।

 173



 संविधान  विधेयक  7  92
 मनन नल  लक

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 वृद्ावस्था  पेंशन  योजना  को  लागू  करने  के  भारे  में  अभ्यावेदन  संबंधी  पहले  प्रतिवेदन  लोक
 के  में  अन्तर्विष्ट  सिफारिशों  घर  सरकार  हारा  की  गई  कार्यवाही  और  दूसरे

 प्रतिवेदन  लोक  के  के  संबंध  में  अन्तिम  उत्तरों  को  बशनि
 वाला  विवरण  ।

 हिन्दुस्तान  टेक्टर  लिमिटेड  का  अर्जन  और  1978  का  प्रतिसंडरण
 करने  के  आरे  मेंਂ  याचिका  संअंधी  दूसरे  प्रतिवेदन  लोक  के  मेंਂ  अन्तर्विष्ट

 सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  और  प्रतिवेदन  लोक  के

 संबंध  अन्तिम  उत्तरों  को  बशने  वाला  विवरण  ।

 राष्ट्रीय  प्रतिभा  खोज  छाप्रदृृत्ति  को  माता-पिता  की  आय  से  अलग  करने  के  बारे  में  अभ्यावेदन

 संकंधी  पहलो  प्रतिवेदन  लोक  के  मेंਂ  अन्तर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार
 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  और  सातवें  प्रतिवेदन  लोक  के  छठे  अध्याय  के  संबंध  में

 अन्तिम  उत्तरों  को  दशमि  वाला  एक  विवरण  ।

 राष्ट्रीय  बीज  आयोग  के  कर्मचारियों  की  सेवाओं  को  नियमित  करने  के  बारे  में  अभ्यावेदन  संबंधी

 दूसरे  प्रतिवेदन  लोक  के  पांचवे  अध्याय  मेंਂ  अन्तर्विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा

 की  गई  कार्यवाही  और  आठवें  प्रतिवेदन  लोक  के  चौथे  अध्याय  के  संबंध  मेंਂ

 अन्तिम  उत्तरों  को  दशनि  वाला  विषरण  ।

 संविधान  विधेयक

 81,  82,  170  और  327  मेंਂ  राज्य  श्भा  दारा  यथा  पारित

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  विधायी  कार्य  पर  चर्चा

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मेत्री  के०  विजय  झास्कर  मेंਂ  प्रस्ताव

 करता

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  अर्थात्  संविधान

 1990  81.  82.  170  और  327  में  राज्य  सभा  द्वारा  एक  प्रवर  समिति

 को  सौपा  जाये  जिसमें  20  सदस्य  वर्थात  :-

 (i)

 (?)

 (3)

 (4)

 (5)

 (0)

 (7)

 श्री  रघुनन्दत  ल्ञाज़  भाटिया

 श्री  बूटा  सिंह

 श्री  चन्दूसाई  देशमुख

 श्री  जसवन्त  सिंह

 श्री  पी०  आर०  कुमारमंगलम

 श्री  रामकृष्ण  कुसमरिया

 सावित्री  लक्ष्मणन
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 (8)  श्री  सूरज  मंडल

 (१)  श्री  अरविन्द  नेताम

 (10)  श्री  राम  विज्ञास  पासवान

 (11)  श्री  के०  प्रधानी

 (12)  श्री  एस०  एस०  बी०  राजेन्द्रकुमार

 (13)  डा०  लाल  बहादुर  रावल

 (14)  श्री  सुदर्शन  राय  चौधरी

 (15)  श्री  एम०  बागा  रेडडी

 (16)  श्री  विश्वनाथ  शास्त्री

 (17)  श्री  खुख़राम

 (18)  श्री  सेयद  शाहबुद्दीन

 (19)  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  और

 (20)  श्री  मुकुल  बालकृष्ण  बासनिक

 मानसुन  1992  के  प्रथम  सप्ताह  के  अंतिम  दिन  तक  प्रतिवेदन  देने  के  निर्देशों  के  साथ  ।"

 अध्यक्ष  मड़ोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 भारत  के  संविधान  मेਂ  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  अर्थात्  संविधान

 1990  81.  82.  170  और  327  में  राज्य  सभा  ढारा  एक  प्रवर  समिति
 को  सौंपा  जाये  जिसमे  20  सदस्य  अर्थात  :--

 (!)  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 (2)  श्री  बूटा  सिंह

 (3)  श्री  चन्दूभाई  देशमुख

 (4)  श्री  जसवन्त  सिंह

 (5)  श्री  पी०  आर०  कुमारमंगलम

 (6)  श्री  रामकृष्ण  कुसमरिया

 (7)  प्रो०  सावित्री  लक्ष्मणन

 (8)  श्री  सूरज  मंडल

 (9)  श्री  अरविन्द  नेताम

 (10)  श्री  राम  विलास  पासवा

 (11)  श्री  के०  प्रधानी

 (12)  श्री  एस०  एस०  जी०  राजेन्द्रकुमार

 (13)  डा०  ज्ञाल  बहादुर  रावल

 (!4)  श्री  सुदर्शन  राय  चौधरी
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 (15)  श्री  आगा  रेड्डी

 (10)  श्री  विश्वनाथ  शास्प्री

 (17)  श्री  सुखराम

 (18)  श्री  सेयद  शाहर्रुद्दीन

 (19)  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  अर्सः  और

 (20)  श्री  मुकुल  आदाकृष्ण  खासनिक

 पानसुन  1992  के  प्रथम  सप्ताह्द  के  अंतिम  दिन  तक  प्रतिश्रेदन  देने  के  निर्देशों  के  साथ  ।”

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  अध्यक्ष  आज  जो  दो  विधेयक  विचारार्थ  रखे  गए
 जिसमे  से एक  विधेयक  को  इस  सदन  की  प्रवर  समिति  को  सुपुर्द  करने  का  प्रस्ताव  अभी  अभी  विधि  मंत्री

 जी  ने  किया  है  मैं  उन  दोनों  विधेयकों  के  समर्थन  में  हूं  ।  सरकार  ने  जो  प्रवर  समिति  का  प्रस्ताव  रखा  में
 उसके  लिए  उत्सुक  नहीं  तोकिन  उसका  में  विरोध  नहीं  करता  उसमें  भी  सह्भागी  होता  हूं  ।  सेकिन  मेंਂ

 इस  अयथसर  पर  अपने  मन  का  क्षोभ  जरूर  प्रकट  करना  चाहता  हूं  ।  इसलिए  कि  ये  दोनों  विधेयक  देश  की

 बुनाव  प्रक्रिया  से  संबंधित  हैं  ।  चुनाव  प्रक्रिया  के  संबंध  में  कुल  मिला  कर  जो  सरकार  का  रवैया  है  वह  बहुत
 निराशाजनक  रष्ठा  है  ।  मुझे  स्मरण  है  कि  इस  दसवीं  लोक  सभा  में  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  के  बाद  जो  पहला

 दिन  उस  पहले  दिन  प्रश्नोत्तरकाल  आज  तक  हमने  लगभग  900  प्रश्नों  पर  प्रश्नोत्तरकाल्ल  में  चर्चा

 की  चूंकि  तारांकित  प्रश्न  किया  जा  सकता  लेकिन  हन  900  प्रश्नों  मेंਂ  समसे  पहला  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  मेरे  वरिष्ठ  सहयोगी  श्री  अटल  ब्रिद्ठारी  आजपेयी  और  मेरे  नाम  से  था  ।  उसका  जवाब  विधि

 मंत्री  श्री  रेडडी  और  विधि  राज्य  मंत्री  श्री  कुमारमंगलम  दोनों  ने  जिस  मुक्त  ढंग  से  दिया  मुझे  बहुत  प्रसन्नता

 हुई  थी  और  उम्मीद  जगी  थी  कि  हस  सरकार  का  रवैया  चुनाव  सुधार  के  बारे  मेंਂ  कुछ  दूसरा
 होगा  ।

 आज  दस  महीने  से  ऊपर  हो  गए  ।  क्षमभग  सालभर  होने  को  आया  है  ।  में  केवल  स्मरण  दिलाना

 बाहता  हूँ  कि  उस  समय  के  जो  आपके  आश्वासन  थे  पहले-पहले  प्रश्न  के  ऊत्तर  में  तो  वे  आश्वासन  कहां

 गए  ।  एक  भी  आश्वासन  पूरा  नहीं  किया  ।  आख़िर  तो  दिनेश  गोस्वामी  जी  की  एक  समिति  अनी  थी  और  उस

 प्रमिति  ने  तीन-चार  महीने  की  अवधि  मेंਂ  अपना  पूरा  काम  करके  चुनाव  सुधार  के  आरे  में  अनेक  सुझाव  दिए
 ये  ।  अनेक  सिफारिशेंਂ  की  थी  और  उन्हीं  सिफारिशों  में  से  यह  एक  विधेयक  जिसको  आज  संयुक्त  प्रवर

 प्रमिति  को  सुपुर्द  किया  जा  रहा  है  ।  लोकिन  वह  एक  छोटा  सा  सुझाव  बाकी  सुझाव  ऐसे  ही  हैं  ।  विभेयक

 राज्य  सभा  में  आज  भी  पड़े  है  ।  1990  में  इन्टोड्यूस  दिनेश  गोस्वामी  जी  ने किया  था  ।  आज  तक  उनके  बारे  में

 एक  इ्ेच  भी  सरकार  आगे  बढ़ने  को  तेयार  नहीं  हे  ।  यह  आज  चुनाव  क्षेत्रों  क ेपरिसीमन  का  विधेयक  हे  और

 वह  भी  अधूरा  हे  ।  अधूरा  इसलिए  है  कि  केवल  मात्र  संविधान  में  परिवर्तन  किया  जा  रहा  है  इसलिए  कि  संसद

 को  अधिकार  मिल  जाए  कि  वह  चुनाव  क्षेत्रों  का परिसीमन  कर  दे  ।  1976  में  एक  संशोधन  हुआ  संविधान

 जिसके  कारण  देश  भर  में  कुल  मिलाकर  संसद  और  विधान  सभाओं  की  जो  संख्या  उसको  फ्रिज़  कर  दिया

 उसको  स्थाई  बना  दिया  स्थिर  बना  दिया  गया  कि  उनमें  कोई  परिवर्तन  नहीं  कर  सकते  थे  ।  अगर

 543  मेम्बर  हैं  तो  555  या  545  नहीं  हो  सकते  ।  दूसरी  तरफ  यह्ट  निर्णय  किया  गया  कि  उस  संशोधन  के  द्वारा

 ओ  चुनाव  क्षेत्र  संसद  के  या  विधान  सभाओं  के  हैं  तो  उनमें  हेर-फेर  नहीं  किया  जा सकता  ।  इस  विधेयक

 के  द्वारा  हम  केवल  मात्र  डीप-फ़रिज  कर  रहे  हें  ।  संसद  में  फिर  से  अधिकार  ला  रहे  जिस  प्रकार  का
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 परिसीमन  विधेयक  1952.  64  और  72  मेंਂ  पास  किया  गया  बैसा  परिसीमन  विधेयक  डीलिमिटेशन  कमीशन
 आज  संसद  पास  कर  सके  ।  वह  विधेयक  नहीं  आया  है  इसलिए  सरकार  की  छोर  से  यह  संकेत  दिया

 गया  कि  डीलिमिटेशन  कमीशन  ब्रित्स  मानसून  सेशन  में  लायेंगे  तब  तक  वह  प्रवर  समिति  को  सुपुर्द  किया

 जाए  ।  कुछ  लोगों  के  मन  में  कुछ  पध्रांतियां  हेਂ  और  उन  ध्रांतियों  को  दूर  करने  का  भी  अवसर  मिल  जाए  ।  उस
 प्रवर  समिति  में  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  हे  ।  यद्यपि  मेरी  इस  आत  की  शिकायत  होगी  कि  यह  एक  अनोखा
 उदाहरण  आ  रहा  हे  ।  में  पुराने  उदाहरण  देख  रहा  था  ।  1964  के  आद  कभी  ऐसा  नहीं  हुआ  ।  राज्य  सभा  एक
 विभेयक  पास  कर  ले  और  उसके  बाद  लोक  सभा  उसको  प्रवर  समिति  को  भेज  दे  ।  सरकार  पहठें  मन  बनाती
 कि  सदन  मेंਂ  यह  जो  प्रस्ताव  अभी  आया  वह  प्रस्ताव  ला  सकती  थी  और  हम  एक  संयुक्त  प्रवर  समिति  को

 सुपुर्द  कर  दें  ।  लेकिन  सरकार  को  जिस  प्रकार  से  ब्रिजनैस  को  मेनेज  करना  चाहिए  तो  उस  बिजनेस  मैनेजमेंट
 में  भी  कमी  रह  गई  है  ।  इस  आत  को  स्वीकार  करना  चाहिए  अन्यथा  राज्य  सभा  एक  विधेयक  को  सर्वसम्मति
 से  पास  कर  के  और  हम  उसको  रोक  कर  कहे  कि  आपने  जो  निर्णय  किया  वह  उचित  नहींਂ  हम  उसको
 फिर  से  देखना  चाहते  इसमें  परिष्कृत  करना  चाहते  हैं  ।  यह  कोई  वांछनीय  बात  नहीं  है  ।  यह  हमारा
 अधिकार  जरुर  हे  संयुक्त  प्रवर॒  समिति  को  सुपुर्द  करना  ।  लेकिन  मैनेजमेंट  के  नाते  और  मैजोरिटी  पार्टी  के

 मैनेजमेंट  के  नाते  अगर  करना  था  तो  इस  प्रकार  की  प्रवर  समिति  में  दूसरे  सदन  की  भी  भागीदारी  की  व्यवस्था
 होनी  चाहिए  थी  ।  दूसरे  सदन  को  इससे  अलग  रखकर  हम  बैठकर  इस  पर  विचार  करें  तो  यह  अच्छी  स्थिति
 नहीं  है  ।  मैंने  कहा  कि  तीन  बार  पहले  भी  हुआ  माइनर  बित्न  थे  ।  एक  आर  1954  में  और  एक  आर  1964

 में  इस  सदन  की  प्रवर  समिति  बनी  थी  जिसमें  दूसरा  सदन  भागीदार  नहीं  हो  सका  ।  यद्व  एक  पहलू  है  ।  मैं

 चुनाव  सुधार  के  बारे  में  जानना  चाहूंगा  कि  ब्राकी  विधेयक  दूसरे  सदन  में  पेन्डिग  है  ।  एक  कॉस्टीटयूहन  में

 संशोधन  बिल  और  एक  है  रिप्रेजेंटेशन  आफ  दी  पीपल  अमेंडमेंट  1990  ।  ये  दो  विधेयक  हें  जिनमें

 से  पहला  संशोधन  विधेयक  है  वह  चुनाव  आयोग  को  निष्पक्ष  बनाने  के  लिए  एक  व्यवस्था  होनी  चाहिए
 कि  मुख्य  चुनाव  आयुक्त  या  चुनाव  आयुकक्तों  की  नियुक्ति  केसे  उसके  आरे  में  सरकार  का  कया  दृष्टिकोण
 है  ।  दूसरा  विधेयक  हे  रिप्रेजेटेशन  आफ  दी  पीपल  अमे'डमेंट  1990,  जिसको  विनेश  गोस्वामी  ने  प्रस्तुत
 किया  और  जो  सैयुकक्त  प्रवर  समिति  के  सुपुर्द  कर  दिया  गया  लेकिन  लोक  सभा  के  विघटन  के  कारण  वह

 वापस  राज्य  सभा  मेंਂ  चत्ता  वह  इटोडयूस  पेंडिंग  है  ।  उसके  बारे  मेंਂ  सरकार  ने  कार्यवाही  क्यों  नहीं  की

 है  ।  प्रवर  समिति  को  ही  करना  था  तो  उसको  करना  चाहिए  तुरन्त  करना  चाहिए  था  ।  लेकिन  ज्ञगता  है

 इन  सारी  ब्ातोਂ  पर  सरकार  का  जो  चिन्तन  होना  चाहिए  वह  नहीं  है  ।  यहां  तक  कि  मुझे  इस  सत्र  का  भी  स्मरण
 है  जब  इससे  सम्शन्धित  सवाल  पूछा  गया  तो  विधि  मंत्री  ने  यह  कहा  कि  हम  इसी  सत्र  मेंਂ  विभिन्न  दलों  के

 नेताओं  की  एक  बैठक  बुलायेंगे  और  उसमें  चुनाव  सुधार  के  सम्पूर्ण  सवात्त  पर  पूरी  चर्चा  करेंगे  और  एक
 काप्प्रीद्ेंसिव  ग्रिल  सदन  के  सामसे  लायेंगे  ।  वह  काप्प्रीहेसिव  बिल  मुझे  दिखाई  नहीं  दे  रहा  हे  और  जो

 पीसमिल  बिल  पेंडिंग  हैं  उनके  बारे  मेंਂ  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।  एक  ही  विधेयक  था  जिसको  राज्य  सभा  ने

 पास  करके  हमारे  पास  जिसके  बारे  में  में  उम्मीद  करता  था  कि  आज  हम  पास  हम  पास  करने  की

 स्थिति  में  नहीं  हैंਂ  और  प्रवर  समिति  को  भेजा  जा  रहा  हे  इसका  मुझे  खेद  अफसोस  है  ।  प्रवर

 सम्रिति  मेਂ  निश्चित  रूप  से  यह  जो  विधेयक  है  और  परिष्कृत  होकर  आयेगा  ।  जिन  ज्षोगों  के  मन  मेਂ  आशंकायें

 हैं  उनका  में  जिक्र  करना  चाहता  हूँ  ।  मुझे  लगता  है  कुछ  सदस्यों  के  मन  मेंਂ  शंका  है  कि  इसमेंਂ  जो  रोटेशन  आफ

 व  शिड़यूल्ड  कास्ट्स  सीट्स  की  ष्यवस्था  हे  उसके  कारण  किस  को  क्षति  हो  सकती  है  ।  मैंਂ  बताना  चाहता  हू
 इसकी  पृष्ठभूमि  में  मांग  की  जाती  रही  है  दोनों  तरफ  एक  तरफ  से  जिन  क्षेत्रों  में  अनुसूचित  जाति  के  लोगों

 की  जनसंख्या  बढ़  गई  हे  और  फिर  भी  वर्षों  से वह  जनरल  वहां  से  मांग  होती  रही  हे  कि  इसको  सुरक्षित
 किया  इसको  अनुसूचित  जाति  के  लिए  रिजर्व  किया  वही  दूसरी  तरफ  मांग  होती  रही  है  कि  उच्चको

 जनरल  किया  जाये  ।  लेकिन  उसका  रोटेशन  केसे  होगा  इसकी  व्यवस्था  तो  डीलिमिटेशन  कमीशन  बिल  में  ही
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 होगी  ।  इसमें  केवल  एनेब्लिंग  प्रोविजन  हे  ।  इसलिए  जो  दिनेश  गोस्वामी  की  समिति  थी  जिसमें  परर्ष  मुख्य
 आयुक्त  श्री  दिनेश  गोस्वामी  जो  स्वर्य  विधि  मंत्री  इस  सदन  में  मेरे  सहयोगी  श्री  सोमनाथ

 कम्युनिस्ट  पार्टी  के  श्री  होमजी  कांग्रेस  पार्टी  के  श्री  एच०  के०  एत्त०  जनता  दल  के  श्री  इरा
 सेडियन  और  एल०  पी०  सिंह  और  कई  वरिष्ठ  लोग  श्रीमती  रमा  देवी  जो  त्रिधि  मंत्रालय  में  सचिव  थीं  वे

 उस  समय  भी  समिति  में  श्री  के०  गणेशन  जो  चुनाव  आयोग  मेंਂ  सचिव  रह  सुके  हैं  वे  भी  उस  समिति  में
 थे  ।  सबने  सभी  पहलुओं  पर  विचार  करके  जो  प्रस्ताव  लाये  थे  उसके  आधार  पर  यह  विधेयक  बना  था  मैं

 यह  मानता  हूं  अगर  ठीक  प्रकार  से  सब  लोगों  के  सामने  यह  बिल  रखा  जाता  तो  आज  प्रवर  समिति  के  सुपुर्द
 करने  की  जरूरत  नहीं  पड़ती  ।  लेकिन  कई  आशंकायें  हैं  उनको  दूर  करने  के  लिए  हम  यह  काम  कर  रहे  हैं

 इसलिए  मैं  इसका  विरोध  नहीं  कर  रहा  हूँ  ।  लेकिन  चुनाव  सुधार  के  मामले  में  सरकार  को  जिस  प्रकार  की

 तत्परता  दिखानी  चाहिए  जिस  प्रकार  की  प्रामाणिकता  के  साथ  आगे  बढ़ना  चाहिए  मेंਂ  ओर  मेरा  दल

 उनमें  से  है  जो  इस  चुनाव  पढ़ति  में  आमृल-चूल  परिवर्तन  के  हामी  रहे  हैं  ।  हमारे  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  मित्र  भी

 इसी  पक्ष  के  रहे  हैंਂ  ।  फर्स्ट  पास्ट  दी  पोस्ट  सिस्टम  ।  इस  समय  हमारे  हिन्दुस्तान  मेंਂ  सही  चुनाव  प्रक्रिया  नहीं
 स्वस्थ  नहीं  है  इसलिए  प्रपोर्शनल  रिप्रेजेंटेशन  में  किसी  रूप  को  लाने  की  आवश्यकता  लेकिन  उसके  बारे

 में  हमारी  दिनेश  समिति  एकमत  नहीं  थी  इसीलिए  उसके  बारे  मेंਂ  इतनी  सिफारिश  की  गई  थी  कि

 एक्सपर्ट  कमेटी  हसकी  जांच  करे  ।  लेकिन  जिन  मामलों  में  हम  सड्ठमत  उनको  भी  साज्ष  भर  आपकी

 सरकार  रहने  के  आद  भी  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  हस  पर  मैं  अफसोस  जरूर  व्यक्त  करना

 चाहूंगा  ।

 दूसरा  जो  विधेयक  आया  है  वह्ठ  हे  दिल्ली  के  विधायकोंਂ  और  पांडिचेरी  के  विधायकों  को  राष्ट्पति  के

 चुनाव  में  मतदान  का  अधिकार  देने  की  ष्यवस्था  !

 5.00  0  0  मन  8  प  9

 मैं  उसका  समर्थन  करता  हूँ  क्योंकि  जिस  समय  दिल्ली  के  बारे  में  यहां  पर  चर्चा  हुई  थी  और  दिल्ली  मेंਂ  विधान

 सभा  बनाने  का  विधेयक  हम  पारित  कर  रहे  सभी  लोगों  की  तरफ  से  यद्ठ  सवाज्न  उठाया  गया  था  तो  गृह
 मेत्री  की ओर  से  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  इस  दिला  में  कदम  उठायेंगे  ।  मेंਂ  स्वागत  करता  हूं  लेकिन  में

 दिल्ली  मेंਂ  विधान  सभा  अनने  के  आरे  मेਂ  इस  अवसर  पर  सरकार  से  स्पष्टीकरण  चाहूंगा  जब  वे  इसका  उत्तर  दें

 कि  दिसम्बर  के  महीने  में  उन्होंने  जो बचन  दिया  था  कि  हम  यहां  विधान  सभा  का  विर्धयक  केवल  पास  ही  नहीं

 ऊर  रहे  हैं  लेकिन  दिल्ली  के  जो  चार  वर्षों  से  बिना  प्रतिनिधि  के  रहे  हैं  और  उसके  कारण  संसद  के

 चुने  हुए  सदस्यों  को  कारपोरेशन  का  काम  करना  पड़  रहा  मेटोपॉलिटन  कॉंसिल  का  काम  करना  पड़  रहा  है

 और  दुनियाभर  के  और  काम  करने  पड़  रहे  सही  रूप  से  स्थिति  स्पष्ट

 अध्यक्ष  इसलिए  8  महीने  के  अन्दर  हम  दिल्ली  में  एक  चुनी  हुई  विधान

 प्रभा  चाहते  हैं  ।  -

 मेंਂ  इसके  बारे  मेਂ  फिर  से  सरकार  से  स्पष्टीकरण  चाहूँगा  कि  इस  मामले  में  जो  चुनाव  क्षेत्रों  के परिसीमन  का

 काम  कितना  प्रगति  कर  पाया  है  क्योंकि  जत्र  तक  उसेम्बल्ी  बनती  नहीं  तब  तक  मेम्बरों  को  राष्ट्रपति  के

 चुनाव  मेंਂ  साग  लेने  की  सुविधा  या  सवाल  डी  पेदा  नहीं  होता  ।  मुझे  तो  ऐसा  लगता  है  कि  हस  भार  जो  यह

 विधेयक  इतना  जठदी  लाया  गया  उतनी  शीघ्रता  किसी  और  मामले  मेंਂ  नहीं  क्री  गयी  हे  ।  जो  शीघ्रता  नहीं  की

 गयी  तो  उसका  कारण  यह  हे  कि  कम  से  कम  पाण्डिचेरी  के  लोगो  को  यह  अधिकार  मिलते  ।  में  इसमें  आपत्ति
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 नहीं  कर  रहा  हूं  लेकिन  जहां  शीघ्रता  होनी  वडां  शीघ्रता  नहीं  होती  और  जिस  मामले  में  आपत्ति  नहीं
 होती  है  वहां  काफी  तेजी  दिखाई  देती  हे  ।  इसके  कहीं  कहीं  पॉलिटिकल  कारण  होते  हैं  ।  यद्यपि  मुझे  आपत्सि
 नहीं  है  लेकिन  मैं  स्पष्टीकरण  जरूर  चाहूंगा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  एक  आर  पुनः  इस  विधेयक  का  जो  दिल्ली  और  पाण्डिचेरी  के  विधायकों  को

 राष्ट्रपति  के  चुनाव  भाग  लेने  का  अधिकार  देता  उसका  समर्थन  करता  हूँ  और  जो  आपने  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 किया  हे  --  संविधान  संशोधन  विधेयक  -  जिसके  द्वारा  देश  के  चुनाव  क्षेत्रों  का  पुनर्परिसीमन  होगा  बिना  लोक
 प्रमा  और  विधान  सभा  की  सदस्य  संख्या  ऋढ़ाये  ठस  विधेयक  और  उस  प्रस्ताव  का
 तमर्थन  करता  हूँ  ।

 अध्यक्षा  मडोदय  :  रेल  मंत्री  के  वक्तव्य  के  लिये  5  बजे  का  समय  नियत  इसलिए  में  श्री

 मत्लिकार्जुन॒  की  वक्तव्य  देने  के  लिये  कहता  हूँ  ।

 श्री  रशाजओऔर  घझिंड  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  के  कहने  से  पहले  मेंਂ  काफी  देर  से  कुछ  कहने  का

 प्रयास  कर  रहा  है  और  वह  यह  कि  अभी  सहारनपुर  के  पास  रेलवे  लाइन  पर  एक  रोट  होते  हुए  भी  पांच  दिन  से
 गेटमैन  नहीं  था  और  उसका  परिणाम  यद्द  हुआ  कि  एक  बस  रेल्ल  फाटक  से  गुजरते  हुए  रेलगाड़ी  से  टकराई  और

 15  लोग  मर  गये  तथा  50  घायल  हो  गये  ।  मंत्री  जी  को  हस  दुर्घटना  का  पता  है  या  यह  बता  दें  ।  यह  एक
 प्रयंकर  दुर्घटना  हुई  हे  ।  जनता  ने  जा  कर  रेलवे  अधिकारियों  से  कम्प्लेंट  की  कि  पांच  दिन  से  गेटमैन  नहीं  आ

 रहा  हे  ।

 श्री  संतोध  कुमार  गंगवार  अध्यक्ष  मेरी  अर्ज़  हे  कि  रेज़्  दुर्घटना  मेंਂ  ल्ञोगोंਂ  को
 जो

 प्रुआवज़ा  मिलता  जो  लोग  मरे  हैं  इनको  भी  मुआवज़ा  मिले  ।

 $.03  मर  प७

 मंत्री  द्वारा  वक्तव्य

 6-8-1992  को  दक्षिण  मध्य  रेलजे  के  गत्डाश्शाह-फ्राजीपेट  घड़ी  क्ाइल  रछांड  पर  7022  दक्षिण

 एक्स  प्रेस  का  पटरी  हे  उतर  जामा

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  हालांकि  ऐसी  गाड़ी  दुर्घटनाओं  के  संबंध

 जिनमें  किसी  ध्यक्ततति  की  मृत्यु  न  हुई  मंत्रालय  ढारा  संसद  में  बयान  देने  की  कोई  परिपाटी  नहीं  फिर  भी

 कुछ  सदस्यों  की  भावनाओं  का  आदर  करते  में  दक्षिण  मध्य  रेलवे  पर  7022  दक्षिण  एक्सप्रेस  के

 6-5-1992  को  पटरी  से  उतरने  की  घटना  के  बारे  मेंਂ  सदन  को  सृचित  करना  चाहता

 6-5-1992  को  लगभग  3.40  बजे  जब  19  सवारी  डिब्यों  वाली  7022  निजामुद्दीन-हेदराबाद  दक्षिण

 एक्सप्रेस  गाड़ी  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  सिकन्दराआद  मंडल  के  दोहरी  लाइन  वाले  अल्हारशाह्  घड़ी

 लाइन  खंड  पर  उप्पल  और  हसनपरती  रोड  स्टेशनों  के  बीच  चल  रही  तब  गाड़ी  के  इंजन  से  चौथे  से  लेकर

 स्थान  तक  लगे  15  सवारी  ढिक्मे  कि०  मी०  348/20  पर  पटरी  से  उतर  जिससे  केवल  डाउन  मेन
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 णाइन  खवरुद्ध  हो  गाड़ी  के  पटरी  से  उतरने  के  11  यात्रियों  को  मामी
 चोटें  आई  ।

 दुर्घटना  की  सूचना  मिलते  काज़ीपेट  से  चिकित्सा  रात  यान  तथा  अधिकारियों  ओर  डाक्टरों  के  एक
 दल  को  तुर॑त  दुर्घटना-स्थल  के  लिए  रबाना  किया  जो  5.00  बजे  वहां  पहुंच  गया  ।  अपर

 मंडल  रेल  प्रबंधक  और  अन्य  षरिष्ठ  अधिकारी  भी  तत्काल  दुर्घटना-स्थल  के  लिए  रवाना  हो  गए  ।  जिन
 यात्रियों  को  चोटेंਂ  आई  उनका  दुर्घटना  स्थल  पर  ही  डाक्टरों  द्वारा  उपचार  किया  गया  और  तब  उन्होंने
 अपनी  आगे  की  यात्रा  शुरू  की  ।

 इस  दुर्घटनाग्रस्त  गाड़ी  के  यात्रियों  को  एक  दुप्ललीकेट  गाड़ी  में  ले  जाया  जो  6-5-1992  को  6.55  बजे
 वहां  से  चली  ।

 इस  दुर्घटना  की  जांच  वरिष्ठ  रेल  अधिकारियों  की  एक  समिति  द्वारा  की  जा  रही  है  ।  यद्यपि  दुर्घटना  के
 कारणों  का  पता  विस्तृत  जांच  के  बाद  ही  लग  तथापि  मैं  इस  तथ्य  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  मौके
 पर  गए  अधिकारियों  के  ऐसा  प्रमाण  मिला  हे  जो  इस  बात  का  संकेत  देता  है  कि  तोड़-फोड़  के
 कारण  गाढ़ी  पटरी  से  उतरी  ।  राज्य  की  पुलिस  ने  भी  इस  संभावना  से  ईकार  नहीं  किया  है  ।  पटरी  के  एक  टूटे
 हुए  टुकड़े  जो  दुर्घटना-स्थत्त  पर  अपनी  जगह  से  हटा  हुआ  पाया  गया  रासायनिक  परीक्षण  के  लिए
 सिकन्दराबाद  स्थित  फोरेंसिक  प्रयोगशाला  को  भेज  दिया  गया  ताकि  यह  पता  लग  सके  कि  हस  पर
 विस्फोटक  सामग्री  के  कोई  चिह्न  तो  नहीं  हें  ।  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  हे  ।

 मेरे  सड्योगी  श्री  जाफर  शरीफ  सभी  रेल  कर्मचारी  और  मैं  उन  यात्रियों  के  प्रति  अपनी  सच्ची

 सद्दानुमूति  प्रकट  करते  हैं  जो  इस  दुर्घटना  मेंਂ  घायल  हुए

 $.05  म०  प७

 संविधान  1990

 81.  82.  170  और  327  में  .

 राज्य  सभा  द्वाशा  यथापाहित-जारी

 श्री  मोहन  सिंह  अध्यक्ष  मैं  जब  स्वयं  पहली  बार  सदस्य  होकर  आया  तो  मेंने

 निजी  सदस्य  की  हैसियत  से  संविधान  संशोधन  विधेयक  जो  पहला  प्रस्तुत  वद्ठ  भारत  के  संविधान  के

 अनुच्छेद  81,  82.  170  और  327  में  संशोधन  का  था  और  बहुत  बड़ा  अन्याय  आपातकालीन  स्थिति  मेਂ  हुआ  जब

 संविधान  संशोधन  विधेयक  थोक  के  भाव  कर  दिए  गए  ।  संविधान  संशोधन  विधेयक  के  जरिए  उसमें  सारे

 संशोधन  ये  कर  दिए  एक  संशोधन  यद्ठ  भी  था  कि  हर  जनगणना  के  बाद  जो  क्षेत्रों  का परिसीमन  होता  था

 वह  सन  2001  तक  स्थगित  रहेगा  और  उसके  बाद  परिसीमन  होगा  ।  मेरी  शिकायत  आडवाणी  जी  से  भी  है  कि

 इनकी  सरकार  ने  उन  सार  संविश्रान  संशोधनों  को  अनडन  कर  दिया  लेकिन  केवल  एक  यही

 हिस्सा  उस  जमाने  में  भी  रह  गया  था  ।  एक  संविधान  संशोधन  विधेयक  1990  में  आया  जिसको  राज्य  सप्ता  ने

 सर्वसम्मति  से  पास  किया  और  आज  यहां  पर  प्रस्ताव  आ  गया  कि  इसको  प्रवर  समिति  के  सुपुर्द  किया  जा  रहा

 में  उन्हीं  की  तरड़  हस  पर  बहुत  आपत्ति  नहीं  करना  केवल  एक  सुझाष  देना  चाहता  हूं  क्योंकि
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 संविधान  संशोधन  के  मामके  में  लोक  सभा  और  राज्य  समा  दोनों  के  समान  अधिकार  हैं  और  आज  अभी  जो
 राज्य  समता  में  कांग्रेस  पार्टी  की  स्थिति  वह  अकेली  जिस  तरद्द  का  भी  संविधान  संशोधन  कराने  की
 स्थिति  मेंਂ  नहीं  हे  ।  जब  एक  संविधान  संशोधन  वहां  से  सर्वसम्मत  रूप  से  पास  होकर  आया  तो  हमारा  दायित्व
 होता  कि  उसको  उसी  रूप  में  पास  लेकिन  अभय  राज्य  सभा  का  रधैया  क्या  मैंਂ  उसकी  भविष्यवाणी
 नहीं  करना  न  उस  पर  टीका  करना  चाहता  लेकिन  हतना  सुझाव  सरकार  को  देना  चाहता  हूँ  कि  जब
 आपने  कुछ  समय  पहले  लिया  और  इसको  प्रवर  समिति  को  सुपुर्द  कियः  जा  रहा  है  तो  उसमें  कोई  परिसीमन  के

 मामले  मेंਂ  जो  एक  हिस्सा  छुट  गया  वह  हिस्सा  यह  हे  कि  परिसीमन  के  साथ  ही  साथ  बढ़ी  हुई  आबादी  के

 अनुपात  में  सीटोਂ  की  भी  संख्या  लोक  सभा  और  विधान  सभा  की  बढ़  जाया  करती  थीं  ।  अभी  जो  विधेयक

 इस  मामले  में  अधूरा  हे  कि  केवल  सीटों  को  रोटेट  करने  के  मामले  मेंਂ  एक  संविधान  संशोधन  विधेयक  यहां
 आया  वह  अधिकार  इस  संसद  को  हो  जाए  यह  देने  के  संबंध  में  ।  मैंने  स्वय॑  प्रधान  मंत्री  जी  से  एक  बार
 बात  की  थी  जनवरी  महीने  में  और  उन्होंने  अपनी  व्यथा  स्वयं  मुझको  प्रकट  की  थी  कि  जिस  इलाके  में  वद्ठ  पेदा

 हुए  वष्ठ  इलाका  सन  1952  से  अनुसूचित  जाति  में  आता  हे  ।  वह  अपने  ही  घर  की  सीट  से  चुनाव  नहीं  लड़
 सकते  ।  एक  प्रश्न  तो  यद्ठ  हे  कि  जो  बहुत  दिनों  से  परिगणित  जाति  और  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के
 निवरच्चिन  क्षेत्र  उनको  रोटेट  किया  वहीं  दूसरी  तरफ  जब  हम  अंबेडकर  जी  की  शताब्दी  समारोह  वर्ष  में

 गुज़र  रहे  हैं  तो  भारत  मेंਂ  जो  आबादी  का  अनुपात  1971  के  आद  20  वर्षों  के  अतराल  में  परिगणित  जातियों

 और  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  की  संख्या  तीन  से  लेकर  चार  फीसदी  तक  बढ़  गई  हे  ओर  उसको

 नए  सिरे  से  आबादी  के  अनुपात  में  फिर  सीटों  का  पुर्ननिर्धाएण  और  उनकी  संख्या  मेंਂ  वृद्धि  हो  तो  इसका  लाभ

 अनुसूचित  जातियों  और  परिगणित  जातियों  को  मिलने  वाला  इसलिए  इस  मामले  जबकि  यह  सीमित

 प्रइन  पर  है  कि  सीटों  को  रोटेट  किया  तो  प्रवर  समिति  के  ज़िम्में  यह  काम  भी  दे  दिया  जाए  कि  बढ़ी  हुई
 आबादी  के  अनुपात  मेंਂ  इन  सीटों  के  परिसीमन  और  उसमें  वृद्धि  का  भी  काम  कर  दिया  जाए  ।  जिसमेंਂ  मेंਂ  ऐसा
 समझता  हूं  कि  अधूरे  काम  को  पूरा  कर  दिया  जाएगा  और  इसे  बहुत  ज्यादा  विलंबित  करने  से  अपेक्षित  लाभ

 और  हमारी  जो  मंशा  है  वह  पूरी  नहीं  हो  पाएगी  ।  इसलिए  मैं  विरोध  नहीं  करता  लेकिन  सुझाव  देना  चाहता  हूँ
 कि  आबादी  के  अनुपात  क्योंकि  1971  के  बाद  विधान  सभा  और  ज्ञोक  सभा  की  बहुत  सारी  जैसे

 दिल्ली  की  एक  सीट  वहां  पर  मतदाताओं  की  संख्या  16-17  लाख  हो  गई  है  और  इसी  सदन  मेंਂ  बहुत-सी
 ऐसी  लोक  सभा  की  सीटें  हैं  जहां  मतदाताओं  की  संख्या  केवल  40  से  60  हजार  है  ।  दोनों  सदस्यों  के  काम

 करने  का  दबाव  दूसरे  ढ़ैग  का  है  ।  यदि  इसके  बारे  में  भी  समन्वित  दृष्टिकोण  यह  समिति  नहीं  अपनाती  और

 उस  तरह  का  परिसीमन  नहीं  होता  तो  मैं  समझता  हूँ  कि  हमारा  मकसद  पूरा  नहीं

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  राम  विल्लास  पासवान  :  अध्यक्ष  संविधान  संशोधन  जैसा  हमारे  साथियों  ने  कहा

 कि  81.  82,  170,  327  का  संविधान  संशोधन  आया  था  और  हमने  उसमें  दो  संशोधन  दिए  थे  ।  नियम  भी

 आप  जरुर  उसको  क्लैरीफाई  करेंगे  ।  हमने  कहा  था  कि  हैह्यूल्ड  कास्ट्स  और  शैड़यूल्ड  टाईब्स  की  जनसंख्या

 बढ़  गई  है  क्योंकि  हमने  जब  नियो  बुद्धिस्ट  को  उसमें  शामित्न  उसके  मुताबिक  हठेडयूल्ड  कास्ट  की  संख्या

 बढ़कर  करीब  17  प्रतिशत  हो  गई  हे  और  हैडयूल्ड  टाईन्स  की  जनसंख्या  भी  साढ़े  सात  प्रतिशत  से  बढ़कर  साढ़े

 आठ  प्रतिशत  हो  गई  है  ।  दोनों  मिलाकर  25  प्रतिशत  से  ज्यादा  हो  जाता  है  ।  निश्चित  रूप  से  जब  जनसंख्या

 घढ़ी  है  तो  संविधान  के  मुताबिक  जनसंख्या  के  अनुपात  मेंਂ  लोक  सभा  मेंਂ  भी  उनका  प्रतिनिधित्व  होना  चाडिए  ।

 उनकी  संख्या  बढ़ाने  के  संबंध  में  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  दूसरा  यह  हे  कि  संविधान  की  घारा  327

 उसके  अन्तर्गत  जो  हौजीसतेचर्स  आते  जिसमे  दोनों  एदन  उसमें  लोक  सप्ता  में  तो  रिजवैशन  हे  लेकिन

 राज्य  समा  और  काऊंसिल  में  शैडयूल्ड  शैडयूल्ड  टाइब्स  के  लिए  कोई  रिजर्वेशन  नहीं  है  ।  नतीजा  होता
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 है  कि  यहां  तो  प्रतिनिधित्व  हो  जाता  है  सेकिन  राज्य  सभा  मेंਂ  उसका  प्रतिनिश्चित्व  नहीं  हो  पाता  है  ।  यदि  आप

 राज्य  सभा  की  फिगर  देखेंगे  तो  शायद  दस  से  ज्यादा  उसमें  सदस्य  नहीं  हैਂ  जबकि  वहां  250  का  हाठस  हे  ।  में

 समझता  हूं  कि  यह  संविधान  की  मृत्त  भावना  के  प्रति  अन्याय  हे  ।  इसलिए  हमने  संशोधन  पेश  किया  था  ।  दोनों

 पक्ष  के  लोगोंਂ  ने  चिन्ता  जाहिर  की  है  कि  शैडयूल्ड  ्लेडयूल्ड  टाइब्स  के  लोगों  का  अधिकार  सभी  स्तरों

 पर  सुरक्षित  किया  जाए  ।  इसलिए  राज्य  समा  और  काऊंसिल  मेंਂ  उनका  रिजर्वेशन  हो  ।  समझता  हूं  कि  जब

 यह  हो  जाएगा  तो  दोनों  संशोधनों  के  साथ  आ

 जो  इस  विधेयक  में  हमें  नहीं  शायद  जो  सेन्सस  हुआ  है  1981  का  रखा  गया  है  ।  लास्ट  जो

 सेन्सस  हुआ  हे  वह  1991  में  हुआ  है  ओर  कांसटीट्यूशन  की  धारा  81(3)  को  यदि  आप  देखें  तो  उसमें  लिखा

 हुआ  हे

 जनगणना  के  दोशरान  जनसंख्या

 पिछली  भार  1961  में  हुआ  कुछ  कारण  था  जिसकी  वजह  से  संशोधन  करना  पढ़ा

 श्री  के०  विजय  भाध्कर  राज्य  सभा  में  इसे  संशोधित  करके  1991  कर  दिया

 गया  है  ।

 श्री  राम  वित्लात्म  अभी  तक  रिजर्वेशन  का  जो  मामला  था  वह  61  तक  दो  मेम्बर

 कांसटीट्यूएंसी  चला  था  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  हुआ  कि  1961  में  इसका  ऐबालिशान  करना  पढ़ा  ।  उसका  सबसे  बड़ा
 कारण  हुआ  कि  एक  माननीय  सदस्य  लोक  सभा  से  हार  गए  थे  ।  उनके  स्थान  पर  शैडयूल्ड  कास्ट  के  सदस्य

 जीत  गए  थे  क्योंकि  डबत्त  मेम्बर  कांसटीट्यूएंसी  में  यड्ट  होता  है  कि  एक  रिजर्व  रहता  है  और  यदि  रिजर्व  वात्ते
 को  जनरल  वाले  से  ज्यादा  वोट  मिल  जाएं  तो  वष्ठ  औटोमेटिक  जनरल  पर  चल्म  जाता  हे  और  दूसरा  रिजर्व  का

 रिजर्व  रह  जाता  था  ।  उस  मामले  मेंਂ  जब  थे  हार  गए  तब  फिर  यहां  ऐक्ट  के  माध्यम  से  उसे  बदलना  पढ़ा
 जिसके  कारण  1961  के  बाद  दो  मैम्बर  कांसटीटयूएंसी  को  ऐमालिश  कर  दिया  और  रिजर्व  कांसटीटयूएंसी  का

 मामला  चला  ।  जो  शैडयूल्ड  कास्ट्स  और  शेडयूल्ड  टाइब्स  का  फोरम  हम  संसद  सदस्यों  का  है  और  जिसमें
 हरेक  पोलिटिकल  पार्टी  के  बी०  जे०  सी०  पी०  सी०  पी०  एम०  और  जनता  दत्त  सम  वे

 आज  मिले  थे  ।  निश्चित  रूप  से  हम  सब  लोगों  की  यह  राय  थी  लि  एक  तो  लोक  सभा  के  साथ  राज्य  समा  में
 भी  रिजर्वेशन  की  व्यवस्था  की

 दूसरी  बात  यह  हे  कि  जो  टू  मेम्थर  सिस्टम  शुरु  मेਂ  उस  पर  भी  विचार  किया  जाये  ।  आपने

 कहा  है  कि  1991  घाला  उसमें  लागू  कर  दिया  गया  यह  एक  अच्छी  बात  है  ।  बढती  हुई  आबादी  के

 हिसाब  से  उनकी  सीटें  भी  बरढ़ायी  जानी  चाहिये  ।  शेडयूल्ड  कास्ट  और  शैड़यूल्ड  टराइब  के  साथ  जनरत  की  भी

 बढ़ायी  जायेगी  तो  उत्तम  होगा  ।  उनकी  पापुलेशन  जिस  हिसाब  से  बढ़ती  उस  अनुपात  में  उसको  बढ़ाया
 जाना  चाहिये  ।

 जो  उमेडमेंट्स  हमने  इनके  सम्बन्ध  में  दिये  वे  भी  अगर  उनके  साथ  हो  जायेंगे  तो

 बहुत  अच्छा
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 इन  शब्दों  के  साथ  हमारे  दूसरे  माननीय  सदस्यों  मे  जो  भावना  व्यक्त  की  में  सी  ठनकी  ठस  भावना
 के  साथ  हूं  ।

 श्री  शोभनाद्रीएवररात  वाड़ढे  :  अध्यक्ष  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  हे  ओर  हम

 इस  विधेयक  के  उद्देश्योਂ  से  पूरी  तरह  सहमत  हैਂ  |  लेकिन  हमें  इस  अर्थ  में  अप्रसन्नता  महसूस  हो  रही  है  कि

 माननीय  मंत्री  ने  पहले  किसी  अवसर  पर  इस  सदन  को  यद्ड  विश्वास  दिलाया  था  कि  सरकार  एक  व्यापक

 चुनावी  सुधार  विधेयक  लाने  में  काफी  रूचि  रखती  है  ।  लेकिन  अब  टुकड़े-टुकड़े  मे  सरकार  इस  दिशा  मेंਂ  आगे

 बढ़  रही  है  ।  पंजाब  में  चुनाव  करवाने  के  संदर्भ  एक  संशोधन  लाया  गया  है  ।  वर्तमान  में  सिर्फ  परिसीमन  के
 संबंध  में  ही  संशोधन  प्रस्तुत  किया  गया  है  जो  कि  बहुत  दिनों  से  लम्बित  पढ़ा  हुआ  था  ।  यह  तो  एक  सामान्य
 बात  हे  कि  संसद  या  विधान  सभा  की  चुनावों  के  लिये  जो  दो  या  कभी-कभी  तीन  दशकोਂ  के  लिये  सुरक्षित  चुनाव
 क्षेत्र  घोषित  किये  गये  उन  क्षेत्रों  क ेमतदाताओं  में  आरक्षण  के  चलते  नाराजगी  व्याप्त  रहती  है  ।  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजतियों  के  मतदाताओं  को  छोड़कर  बाकी  मतदाताओं  को  अपनी  भावना  दबाकर
 रखनी  पढ़ती  उसी  प्रकार  के  अवसर  दूसरे  चुनाव  क्षेत्रों  में  नहीं  प्रदान  किया  जाता  हे  ।

 कल  आपके  कक्ष  में  हुई  चर्चा  में  जब  आपने  सभी  दलों  के  नेताओं  को  बुलाया  था  तो  हमेਂ  ऐसा  लगा  कि

 सरकार  हसे  आज  ही  पारित  करवाने  को  उत्सुक  है  और  वह  शीघ्र  ही  एक  वास्तविक  परिसीमन  समिति  गठित
 करेगी  जिसे  अपनी  प्रक्रिया  पुरी  करने  मेंਂ  एक  साल  से  कम  समय  नहीं  लगेगा  ।  अगर  विभिन्न  राज्यों  में
 विधान  सभा  के  चुनाव  करवाने  हैं  तो  सरकार  चुनाव  क्षेत्रों  को  तेयार  रखना

 में  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  संबंध  मेंਂ  वह  न  केवल  प्रवर  समिति  की  सिफारिशों
 के  साथ  आगे  आए  बल्कि  मानसून  सत्र  में  चुनाव  संबंधी  अन्य  सुधारों  को  भी  प्रस्तुत  करें  ताकि  स्वर्गीय  श्री

 दिनेश  गोस्वामी  और  विद्वानों  द्वारा  किए  गए  कठोर  परिश्रम  को  संवेधानिक  रूप  दिया  जा  सके  ।  उन्होंने  इस
 सोचविचार  में  भाग  लिया  और  रचनात्मक  सहयोग  दिया  ।  इससे  इस  देश  की  चुनावी  प्रक्रिया  में  अनुसूचित
 जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  और  अन्य  वर्ग  के  लोगों  की  आकांक्षाओं  को  पूरा  करने  में

 सहायता  मिलेगी  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  अध्यक्ष  इस  विधेयक  पर  चर्चा  मेंਂ  भाग  लेते  समय  में

 स्वर्गीय  श्री  दिनेश  गोस्वामी  को  नहीं  भुला  सकता  जिन्हें  हमने  बहुत  ही  दुःख़द  परिस्थितियों  में  खो  दिया

 है  ।  अपने  थोड़े  समय  के  मंत्रित्वकात्त  के  दौरान  उन्होंने  हमारे  चुनाव  संत्रंभी  कानून  में  बहुत  सक्रिय  और

 उपयोगी  भूमिका  निभाई  ।  जैसा  कि  श्री  आडवाणी  जी  ने  कहा  कि  सभी  राजनीतिक  दलों  और  चुनाव  कानृन
 विशेषज्ञों  के  प्रतिनिधियों  की  एक  समिति  गठित  की  गई  थी  ।  1990  मेंਂ  यह  विधेयक  राज्य  सभा  में  प्रस्तुत
 किया  गया  था  और  इसे  पारित  किया  गया

 लोगों  ने  सोचा  होगा  कि  हस  विधेयक  मेंਂ  विरोध  करने  के  ज्षिए  कुछ  भी  नहीं  हे  ।  परन्तु  ऐसा  लगता  है

 कि  प्रभावी  विधेयक  अर्थात  सीमांकन  समिति  के  गठन  को  इस  समय  हस  सत्र  में  पारित  नहीं  किया  जा  सकता

 है  ।  जब  तक  यह  विधेयक  पारित  नहीं  कर  लिया  जाता  तब  तक  सीमांकन  पर  वाह्तविक  कार्य  करने  के  लिए

 हन्तजार  करना  होगा  ।  इसे  इस  सत्र  में  भी  नहीं  किया  जा  सकता  हे  ।  हम  इस  मामले  पर  बआारीकी  से

 अध्ययन  किए  जाने  का  बुर  नहींਂ  मानेंगे  क्योंकि  1991  की  जनगणना  के  आधार  पर  स्थानों  के  पुनर्समायोजन  का

 प्रइन  इसमें  निह्ठित  ह ैऔर  साथ  ही  जहां  तक  अनुसूचित  जातियों  के  छिए  स्थानों  का  संबंध  है  उसमें  स्थानों  की

 अदला-बदली  का  प्रशन  भी  निहित  हे  ।  चूंकि  हम  प्रवर  समिति  की  बैठक  मेंਂ  भाग  लेने  जा  रहे  हैं  ।  मुझे  ओर

 कुछ  नहीं  कहना  हे  ।
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 यहां  पर  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  हम  तथा  कई  अवसरों  पर  तदर्थ  रूप  से  भी  चुनाव  संबंधी  कानून
 में  सुधार  लाने  का  भी  प्रयास्र  कर  रहे  हें  ।  यही  कारण  हे  कि  हम  यद्  महसूस  कर  रहे  हैं  कि  चुनाव  संबंधी

 कानून  आवश्यक  परिवर्तन  लाने  के  उद्देश्य  से  एक  व्यापक  कानुन  पहले  ही  लाया  जाना

 चाहिए

 1971  के  बाद  से  इस  उद्देश्य  के  लिए  अनेक  समितियों  का  गठन  किया  गया  ।  पहले  की  सरकार  हारा

 गठित  की  गई  इन  समितियों  में  चुनाव  संबंधी  कानूनों  मेंਂ  सेशोधन  की  सिफारिश  करने  के  लिए  मुझे  भी  रहने

 का  अवसर  प्राप्त  हुआ  था  ।  परन्तु  नेक  सर्वसम्मत  सिफारिशें  इस  रूप  में  स्वीकार  नहीं  की  गई  हें  कि  उन्हें

 कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सका  और  उन्हें  कानून  का  रूप  नहीं  दिया  जा

 कोई  भी  इस  ब्ात  से  इन्कार  नहीं  कर  सकता  है  कि  हमारी  चुनाव  प्रक्रिया  और  हमारे  चुनाव  कानून  में

 काफी  कमजोरियाँ  हैं  ।  चुनाव  प्रणाली  को  ही  वरिकृत  करने  के  लिए  अभी  भी  अनेक  तरीके  अपनाए  जा  रहे

 हैं  ।  क्रिसी  को  भी  इस  मामले  में  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अत्यन्त  सर्तक  रहना  होगा  कि  इस  प्रणाली  को

 आगे  ओर  विकृत  न  करने  दिया  जाए  ।  में  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  मामले  में  और  विलंब  न  किया

 जाए  ।  मुझे  विश्वास  हे  कि  श्री  रेड्डी  इस  काम  को  अवित्तम्ब  करना  चाहते  हें  ।  यदि  आवश्यक  हो  तो  वह
 '

 किसी भी दिन सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित कर सकते है । परन्तु यह सीमांकन का मामला एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अब कोई रूकावटों नहीं हैं । में आशा करता हूँ कि हमने बाधाओं को लांघ लिया हे । आगामी सत्र मेंਂ हम इसे सीमांकन विधेयक के साथ पारित कर सकेंगें जो कि शीघ्र लागू हो जाना चाहिए । अनेक मामले लंबित पड़े हुए हे । इनमें दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशें भी शामिल हैं । इनमें अन्य सिफारिशें भी हें । चुनाव आयोग द्वारा नेमी सिफारिशें दी हें । अतः हस मामले में विलंब न किया जाए । जैसा कि हमारे चुनाव संबंधी कानून और साथ ही चुनाव प्रक्रिया मेंਂ अनेक कमजोरियां और श्रुटियां हैं । अतः हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए । सिर्फ विचार ही नहीं हमें इन भ्रुटियों में सुधार लाने के लिए इस देश में सबसे अच्छी चुनावी प्रक्रिया लोन से संबंधित अपने निश्चय को प्रमाणित करना अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ । में अनुरोध करता हूं कि सरकार को इस संबंध मेंਂ अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए । श्री रतित्ताल वर्मा : अध्यक्ष आर-धार चुनाव सुधार की बात लोक सभा में आई है और उसके मुताबिक आज इस पर डिसकशन हो रहा हे । हसमें कहा गया हे कि की जनगणना के मुताबिक इस बार नई सीटें निर्धारित की जानी चाहिए और इसके साथ-साथ जड़ां रिजर्व सीटें वहां हमेशा देखने को मिला है कि चुनाव के अन्दर मतदान में उदासीनता देखी जाती हे । चुनाव सुधार के अन्दर यह व्यवस्था की जाए कि मतदाता कंपलसरी वोटिंग करें । इसके राज्य सभा की बात उसमें मेरी मानना यह है जिस तरष्ट से लोकसभा में रिजर्वेशन उसी तरह से राज्य सभा के अन्दर भी अगर रिजर्वेश्ञान * हो जाता तो अनुसूचित जाति और अनुसचित जनजाति के लोगों को भी सही प्रतिनिधित्व मिक्षेगा । वे अपने बिचार आम जनता के लिए और अपने समाज के ज्षिए भी सह्ठी तरीके से रख सकेगे । यह भी देखा जाता हे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को चुनाव ज्ञड़ने में अह्ुत सारी दिक््कतें आती हैं । खर्ख की वृष्टि से भी इन उम्मीदवारों को अपना चुनाव लढ़ना मुश्किल होता है । इसलिए मेरा भारत ग़र से नियेदन हे कि रिजर्व सीटों के लिए भारत सरकार की ओर से विषेश सुविधा दी जाए ।
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 इतना  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 डा०  कार्तिकेश्वर  पात्र  :  अध्यक्ष  समिति  के  अध्यक्ष  तत्कालीन  विधि  मंत्री  स्वर्गीय
 दिनेश  गोस्वामी  ने  कुछ  सिफारिशें  की  उक्त  समिति  ने  सिफारिश  की  थी  कि  निर्वाचन  क्षेत्रों  का

 पुनर्तिर्धारण  किया  जाए  और  वहां  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  की  आब्रादी  के  आधार  पर  आरक्षण
 दिया  जाए  ।

 विधेयक  को  पारित  किये  जाने  से  पूर्व  इसे  प्रथर  समिति  को  भेजा  जाना  चाहिये  ।  क्योकि  यदि  आप  इस
 विधेयक  को  पारित  कर  देंगे  तो  वह  कानून  बन  जाएगा  और  यह  लापू  हो  जाएगा  ।  इस  विधेयक  को  पारित
 किये  जाने  से  पूर्ष  सभा  के  सभी  सदस्यों  को  जनगणना  रिपोर्ट  की  पूरी  जानकारी  होनी  चाहिये  ।  मेंने

 1991  की  जनगणना  रिपोर्ट  का  अध्ययन  किया  हे  और  मैंने  यह  पाया  कि  उस  रिपोर्ट  मेंਂ  अनुसूचित  जाति  एवँ

 अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  का  कोई  उज्सेख  नहीं  है  ।  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों
 पर  भी  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  समिति  की  मुख्य  तौर  पर  ये  सिफारिशें  हैं  ।  इस  विधेयक्र  को  पारित

 करने  से  पूर्व  हमें  जनगणना  रिपोर्ट  की  पुरी  जांच  करनी  चाहिये  ।  कई  निवचिन  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जहां  मात्र  40,000
 मतदाता  जबकि  कई  निवरचन  क्षेत्रों  में  दस  लाख  से  अधिक  मतदाता  हैं  ।  इस  प्रकार  यदि  हम  अचानक

 हस  विधेयक  को  पारित  करते  हैं  तो  न््यायोचित  नहीं  होगा  ।  यद्यपि  राज्य  सभा  ने  हस  विधेयक  को  पारित  कर

 विया  फिर  भी  इसकी  अच्छी  तरह  जांच  होनी  चाहिये  ।  हस  विधेयक  में  उन  निर्वाचन  क्षेत्रों  को  भी  शामिल

 किया  जाना  जिन्हे  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  के  लिये  आरक्षित  होना  चाहिये  ।

 यदि  हम  हस  विधेयक  को  पारित  कर  देंगे  तो  कार्यपालिका  इसे  लागू  कर  देगी  और  हमारी  अपनी  शिकायतें
 सामने  नहीं  आ

 में  इस  सभा  से  यह  मिवेदन  करता  हूं  कि  वह  इसे  प्रवर॒  समिति  को  भेज  दे  ।

 श्री  पी०  सी०  थामसत  इस  विधेयक  को  प्रथघरा  समिति  को  भेजे  जाने  की  मांग  का

 मेंਂ  समर्थन  करता  हूं  ।  यह  अच्छी  बात  है  कि  मामले  पर  विस्तार  से  चर्चा  होगी  ।  इस  बात  पर  सभी  का  एक

 मत  है  कि  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  को  सही  ढंग  से  उचित

 प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  चाहिये  ।

 चुनाव  सुधार  के  संत्रंध  में  मुझे  याद  है  कि  9  जनवरी  1989  को  एक  सर्वदल्लीय  बैठक  हुई  जिसमें

 कई  सुझाव  दिये  गए  थे  और  उन  सुझावों  के  आधार  पर  एक  समिति  गठित  की  गई  थी  और  कई  सुझाव  प्राप्स

 हुए  थे  |  श्री  दिनेश  गोस्थामी  भी  थे  ।  तत्पष्टचात  उस  मामले  पर  विस्तार  से  विचार-विमर्श  किया  गया  ।  फिर

 जन  प्रतिनिधि  संबंधी  कुछ  विधेयक्र  लोकसभा  में  प्रस्तुत  किये  गए  ।  यह  विधेयक  एक  बार  नहीं  बल्कि  अनेक

 ब्वार॒  प्रस्तुत  हो  चुका  हे  ।  लेकिन  हम  अब  भी  पीछे  हे  और  अभी  तक  हम  कोई  उपयुक्त  सुधार
 नही  ला  पाए

 मेरा  यह  सुझाव  हे  कि  हसे  तुरंत  लागू  किया  जाए  और  मैं  पूरी  तरह  से  इसे  प्रवर  समिति  को  भेजे

 जाने  का  समर्थन  करता  है  ।

 न््याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  के०  विजय  भास्कर  मैਂ  प्रसन्न  हूं
 कि  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  इस  विधेयक  को  एकघ्वर  से  प्रवर  समिति  को  भेजने  के

 लिये  कहा  है  ।  लेकिन  इस  प्रक्रिया  में  कई  सुझाव  प्राप्त  हुए  है  और  विपक्ष  के  नेता  ने  चर्चा  शुरू  कर  दी  है
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 और  उन्होंने  कुछ  कहा  है  ।  में  जानता  हूं  कि  बतौर  विधि  मंत्री  के  रूप  मेंਂ  में  श्री  आडवाणी  ओर  श्री
 अटलबिडारी  वाजपेयी  के  प्रथम  प्रश्न  के  उत्तर  में  मैंने  यह  कहा  है  कि  हम  विस्तृत  रूप  से  एक  कानून  बनाने  जा

 रहे  हैं  ।

 हमारे  यहां  चुनाव  हो  चुके  हें  ।  हमे  मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त  से  रिपोर्ट  प्राप्त  करनी  है  ।  चुनाव  के  दौरान
 जो  घटनाएँ  घटी  हैं  उनपर  भी  हमे  विचार  करना  होगा  ।  अतः  सभा  के  समक्ष  एक  समन्वित  विधेयक  प्रस्तुत
 करने  में  समय  लगेगा  ।  मैं  अब  भी  अपनी  बात  पर  उडिग  हूं  ।  मैंने  प्रक्रिया  शुरू  कर  दी  है  और  मैंने  जो
 पडले  कहा  उस  पर  अरब  प्री  कायम

 कुछ  दिनों  मेंਂ  मैं  विपक्ष  के  माननीय  नेता  तथा  अन्य  माननीय  सदस्यों  को  विधेयक  का  प्रारूप  दे

 दूंगा  ।  उसके  बाद  हम  एक  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  कर  सकते  में  टुकड़े-टुकड़े  मेਂ  कानून  बनाना  नहीं
 चाहता  ।  अतः  मैंने  यह  चाहा  हे  कि  हम  सभा  में  एक  समग्र  विधेयक  प्रस्तुत  करेंगे  ।  मेंਂ  अपने  वादे  पर  टिका

 है  और  निश्चित  रूप  से  अगले  सत्र  में  हम  इस  पर  चर्चा

 जल्द  ही  व्यापक  निर्वाचन  सुधार  संबंधी  विधेयक  के  आरे  में  सरकार  के  विचार  से  में  आपको  अधगत
 कराऊंगा  तब  में  आपके  सुझाव  लूंगा  ।  उसके  बाद  डी  हम  कोई  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत  कर
 सकते  हैं  ।

 जहां  सक  राज्य  सभा  मेंਂ  यारित  विधेयक  का  संबंध  ऐसी  आशंका  व्यक्त  की  गई  हे  कि  दलों  का
 प्रबंधन  ठीक  नहीं  और  इसीलिये  हमने  प्रक्रिया  बदल  दी  यह  बात  पूरी  तरह  सही  नहीं  हे  ।

 कुछ  नये  विचार  रखे  गये  हैं  और  माननीय  सदस्यों  ने  सुझ्नाव  दिया  हे  कि  इन्हें  प्रवर  समिति  के  पास

 .  विचारार्थ  भेजा  जाना  चाहिए  ।  कुछ  नये  विचार  रखे  गयें  हे  यद्ट  ठीक  होगा  कि  इस  प्रकार  के  विधेयक  पर

 प्रस्तुत  विभिन्न  अवधारणाओं  पर  विचार  करने  हेतु  हन  विचारों  को  प्रवर  समिति  को  भेज  दिया  जाये  जिसमें

 अनुभवी  संसद  शामिल  हें  ।  वहां  इसे  स्थतःप्रूर्ण  विधेयक  का  रूप  देने  में  मदद  मिलेगी  जिसे  की  अगले  सत्र  में

 पारित  किया  जा  सकता  है  ।  इसके  साथ  डी  हमने  निवर्चिन  क्षेत्रों  का  परिसीमन  विधेयक  भी  प्रस्तुत  किया

 है  ।  शायद  यह  विधेयक  भी  अगले  सत्र  में  पारित  हो  जायेगा  और  परिसीमन  आयोग  का  भी  शठन  हो

 जायेगा  ।  विधेयक  पारित  हो  जाने  के  बाद  ही  चुनावी  प्रक्रिया  को  पूरा  जायेगा  ।

 आठ-नौ  महीने  पहले  ही  चुनाव  हुए  हैं  ।  इस  बार  हमेंਂ  जल्दभाजी  की  बजाय  ठचित  तरीके  से  करना

 चाहिए  ।  हम  इसे  उचित  तरीके  से  ही  में  चाहता  हूँ  यह  विधेयक  चिरस्थायी  रहे  ।

 जहां  तक  निवरच्चिन  क्षेत्रों  का  प्रश्न  इस  विधेयक  में  उनका  उल्लेख  नहींਂ  न  ही  यह  उससे  संबंधित

 है  ।  हम  निवचिन  क्षेत्रों  और  अनुसूचित  जाति  निवर्चिन  क्षोत्रों  का  केवल  पुनः  समायोजन  कर  रहें

 हैं  ।  है

 श्री  राम  विल्लास  पासवान  ने  कह्डा  हे  कि  पहले  ऐसे  निर्वाचन  क्षेत्र  हुआ  करते  जड्डां  से  दो  सदस्य

 निर्वाचित  होते  थे  ।  ऐसे  भी  सदस्य  रहे  है  जो  ऐसे  चुनाव  क्षेत्रों  से  चुने  जाते  रहें  ।  1955  में  मेंਂ  भी  ऐसे
 निर्वाचन  क्षेत्र  दो  विधान  सभा  के  लिए  चुना  गया  था  ।  श्री  संजीवय्या  उम्मीदवार  थे  और  मेंਂ  भी  सामान्य

 उम्मीदवार  था  ।  मुझे  याद  है  कि  आंध्र  प्रदेश  और  देश  के  अन्य  भागों  में  दो  हरिजन  प्रतिनिधि  बुने  गये  ।  प्रवर

 समिति  में  इस  पर  भी  वियार  किया  जा  सकता  है  ।  इस  प्रकार  हम  उनके  क़म  में  परिवर्तन  कर  रहें

 है  ।  इस  विचार  पर  भी  प्रवर  समिति  में  विचार  हो  सकता  है  और  प्रवर  समिति  जो  भी  सुझाव  हम  ठस

 पर  संसद  में  विचार  कर  सकते  हैं  तथा  निर्णय  ले  सकते  हैं  ।
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 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  कहा  कि  अब  चुनाव  हो  गये  हैंਂ  सी०  ई०  एफ०  के  सुझाव  भी  आ  गये  है  ।  हम  यह
 प्रयास  कर  हहें  हैं  हस  विस्तृत  कातून  पर  कोई  निर्णय  पर  पहुंच  सके  ।

 मैंਂ  स्वर्गीय  श्री  गोस्वामी  को  जानता  हूँ  ।  थोड़ी  सी  अवधि  में  उन्होंने  अनेक  कदम  उठाये  थे  ।  एक
 सर्वदल्लीय  समिति  का  गठन  किया  गया  प्रवर  समिति  ने  एक  मत  होकर  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 किया  ।  केवल  कुछ  मामलों  में  कुछ  मतभेद  थे  हम  उन  सब  पर  प्री  विचार  कर  रहें  है  ।

 कुछ  विधेयक  सदन  के  पास  लम्भित  पड़े  हैं  ।  में  उन्हें  टुकड़ों  में  पारित  कराने  के  पक्ष  में  नहीं  हूं  ।  अब
 जब  हम  एक  विस्तृत  विधेयक  ला  रहे  हैं  तब  इस  मामले  पर  गहराई  से  चर्चा  की  जानी
 चाहिए  ।

 अभी  हाल  ही  में  मुझे  मुख्य  चुनाव  आयुक्त  से  एक  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुआ  ।  उन्होंने  कुछ  सुझाव  दियें
 उन  सुझावों  और  पहले  से  मोजूद  सुझावों  के  साथ  हम  जल्व  ही  विस्तृत  विधेयक  प्रस्तुत  मैं

 चाहता  हूँ  कि  संसद  जिस  विधेयक  को  पारित  करे  वह  चिरस्थायी  हो  ।

 हम  शीघ्र  ही  विपक्ष  के  नेता  से  इस  संबंध  में  विंचार  करेंगे  ।  शायद  यह  कार्य  सप्ताड  या  दस  दिन  में

 पूरा  कर  लिया  जायेगा  ।  विधेयक  का  प्रारूप  तैयार  है  ।  कुछ  औपचारिकताएं  पूरी  करनी  इसी  कारण  हम

 इंतजार  कर  रहें  अन्यया  संसद  के  सत्रावसान  से  पहले  ही  में  यह  कार्य  कर  लेना  चाहता  हूँ  लेकिन  यह
 तीन-चार  दिन  में  हो  जायेगा  ।  विस्तृत  विधेयक  हस  सत्र  मेंਂ  नहीं  अपितु  अगले  सत्र  में  लाया  जायेगा  ।  में

 तदन  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  मैं  ऐसा  ही  करूंगा  1990-91  की  जनगणना  पर  विचार  होगा  न  कि  1980-81
 की  जनगणना  पर  ।

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  दारा  प्रस्तुत  विधेयक  जिसे  राज्य  सभा  ढारा  संशोधित  किया  गया  था  वह  विधेयक

 199]  का  है  ।  .  .  .  यह  समय  उन  बातों  पट  चर्चा  करने  का  नहीं  हे  ।  यह  विधेयक  केवल

 परिसीमन  तक  ही  सीमित  हे  ।

 श्री  राम  वित्तास  अनुच्छेद  337  के  अर्न्ततत  इस  पर  विदयार  किया  जा  सकता

 है  ।

 श्री  के०  विजय  भास्कर  रेड्डी  :  प्रवर  समिति  इन  सभी  आतोਂ  पर  विचार  करेगी  ।  हसी  कारण  प्रवर

 प्रमिति  का  गठन  किया  गया  है  ।  उनके  द्वारा  इन  सभी  बातों  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  जहां  तक  दिल्ली  का

 संबंध  हे  विपक्ष  के  नेता  यह  जामना  चाहते  थे  कि  चुनाव  कब  होंगे  ।  परिसीमत  आयोग  हस  समय  निवर्चिन

 क्षेत्रों  के परिसीमन  के  कार्य  में  व्यस्त  हैं  ।  केन्द्रीय  चुनाव  आयोग  द्वारा  कार्यक्रम  की  घोषणा  कर  दी  गई

 है  ।  सुक्षावों  और  आपत्तियों  को  प्राप्त  करने  की  अन्तिम  तिथि  16-6-92  है  ।  यह  अस्थायी  कार्यक्रम  हे  जिसे

 दिल्ली  मेਂ  निवर्चिन  क्षेत्रों  के  परिसीमन  के  क्लिए  निश्चित  किया  गया  है  ।  प्रक्तिया  के  पूर्ण  हो  जाने  के  बाद

 प्रकाशन  की  अन्तिम  तिथि  10-7-1992  है  और  मतदाता  सुचियों  का  प्रकाशन  1-8-92  तक  पूरा  हो

 जायेगा  ।  हसके  बाद  सरकार  शीघ्र  ही  चुनाव  कराने  का  निर्णय  लेगी  ।  सरकार  दिल्ली  में  चुनाव  कराने  को

 उत्सुक  है  ।  हम  एक  विस्तृत  चुनावी  कानून  भी  लाना  चाहते  हैं  ।  मेरी  यही  इच्छा  हे  कि  में  जल्दबाजी  में  यह

 काम  न  करूं  ।  मैं  टुकड़ों  मेंਂ  विधेयक  प्रस्तुत  नहीं  करना  चाहता  अपितु  एक  ऐसा  विधेयक  पारित  करना  चाहता

 जो समय  की  कसौटी  पर  खरा  उतरें  ।  यही  इसका  कारण  है  ।  हमारी  तरफ  से  कोई  देरी  नहीं  है  ।  हम

 इसके  प्रति  ईमानदार  हैं  ।  मेंਂ  यह  विश्वास  दिलाता  हूँ  कि  हम  यह  कार्य  जल्दी  ही

 1
 है  ।

 श्री  नीसीश  कुमार  अध्यक्ष  डी-किमिटेशन  कमीशन  बिल  कब
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 प्री  के०  विजय  भास्कर  रेहडी  :  इस  विधेयक  को  संसद  हारा  स्वीकार  कर  लिये  जाने  के  बाद  यह

 प्रभाव  में  आ  जायेगा  जैसाकि  अभी  मेरे  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  कहा  किया

 अध्यक्ष  प्रश्न  यह

 भारत  के  संविधान  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  अर्थात्  संविधान

 1990  ४1.  82.  170  और  327  में  राज्य  सभा  द्वारा  एक  प्रवर  समिति
 को  सौंपा  जाये  जिसमें  20  सदस्य  अर्थात्  :-

 (1)  श्री  रघुनन्दन  ल्ञाल  भाटिया

 (2)  श्री  बूटा  सिंड

 (3)  श्री  चन्दृसाई  देशमुख

 (4)  श्री  जसवन्त  सिंह

 (5)  श्री  पी०  आर०  कुमारमंगलम

 (6)  श्री  रामकृष्ण  कुसमरिया

 (7)  प्रो»  सावित्री  लक्ष्मणन

 (8)  श्री  सूरज  मंडल

 (9)  श्री  अरविन्द  मेताम

 (10)  श्री  राम  विलास  पासवान

 (11)  श्री  के०  प्रधानी

 (12)  श्री  एस०  एस०  बी०  राजेन्द्रकुमार

 (13)  डा०  लाल  बहादुर  रावत

 (14)  श्री  सुदर्शन  राय  चौधरी

 (15)  श्री  एम०  आगा  रेडडी

 (16)  श्री  विश्वनाथ  शास्त्री

 (17)  श्री  सुखराम

 (18)  श्री  सेयद  शाहबुद्दीत

 (19)  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  और

 (20)  श्री  मुकुल  बालकृष्ण  वासमिक

 मानय्चून  1992  के  प्रथम  सप्ताह  के  अंतिम  दिन  तक  प्रतिवेदन  देने  के  निर्देशों  के
 पाथ  ।"

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
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 54  और  में

 राज्य  छाभा  द्वारा  यथापारिल

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  केਂ  विजय  भास्कर  में  प्रस्ताव

 करता  हूँ  :-

 भारत  के  संविधान  मेंਂ  ओर  संशोधन  करने  वाले  राज्य-सभा  द्वारा  पर  विचार

 किया  जाये  ।”

 माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  दिल्ली  की  संरचनात्मक  दाँचे  की  पुनर्गठन  समिति

 की  कुछ  सिफारिशों  को  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  लेने  के  अनुपालन  में  पिछले  वर्ष  संसढ़  द्वारा  दो

 अर्थात  (i)  संविधान  1991  और  (ii)  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  की

 सरकार  संबंधी  विधेयक  पारित  किये  गये  थे  ।  नये  कानूनों  में  अन्य  चीजों  के  अलावा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र

 दिल्ली  के  लिये  एक  विधान-सभ्ता  और  एक  मंत्रिमंडल  का  प्रावधान  किया  गया  था  ।

 उस  समिति  की  सिफारिशों  मेਂ  से  एक  सिफारिश  राष्टीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्ली  की  विधान  सभा  के

 सदस्योਂ  को  भारत  के  राष्ट्रपति  के  चुनाव  की  निर्वाचक-मंडल  में  शामिल  करने  से  संबंधित  था  ।  यहाँ  यह

 उल्लेख  करना  युक्तिसेंगत  होगा  कि  केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  की सरकार  1963  में  पॉंडिचेरी  के  लिये

 एक  विधान-सभा  और  एक  मंत्रिमंडल  का  प्रावधान  तो  हे  लेकिन  सभा  के  सदस्यों  को  राष्ट्रपति  के  चुनाव  के

 लिये  निर्वाचक  मण्डल  के  सदस्य  नहीं  हैं  ।

 इसके  अतिरिवत्त  हस  सम्बन्ध  में  यह  भी  याद  होगा  कि  दिल्ली  से  संबंधित  विधेयकों  पर  विचार  करते

 समय  संसद  के  दोनों  सदनों  में  भारतीय  संविधान  के  अनुच्छेद  54  के  अन्तर्गत  राष्ट्रपति  के  चुनाव  के  लिये  जो

 नि्बाचिक  मंडल  का  प्रावधान  उसमें  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  की  विधान-सभाओंਂ  के  निर्वाचित  सदस्यों  को  भी

 शामिल  करने  के  पक्ष  में  विचार  व्यक्त  किये  गये  थे  ।  और  सरकार  की  तरफ  से  कहा  गया  था  कि  उन  सुझ्नावों

 पर  प्राधमिकता  के  आधार  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 मुझे  यह  कहते  हुए  खुशी  हो  रही  हे  कि  संविधान  मेंਂ  एक  दूसरा  संशोधन  करने  की  स्थिति  में  हैਂ  जिससे

 भारत  के  राष्ट्रपति  चुनाव  के  निवर्चिक-मंडल  में  केन्द्र-शासित  प्रदेशों  की
 विधान-सभाओं  के  निर्वाचित  सदस्यों

 को  शामित्त  किया  जा  सकेਂ  ।  प्रस्तुत  विधेयक  निर्वाचक-मंडल  में  उन  सदस्यों  को  शामिल  करवाने  हेतु  संविधान

 के  अनुच्छेद  54  में  संशोधन  करने  के  उद्देश्य  से  लाया  गया

 अब  में  विधेयक  में  दिए  गए  प्रावधानों  का  संक्षेप  में  उल्लेख  करना  चाहूँगा  ।  वर्तमान  मेंਂ  राष्ट्रपति  के

 चुनाव  से  संबंधित  अनुच्छेद  54  में  जो  निर्वाचक-मंडल
 का

 प्रावधान  हे  उसमें  सिर्फ  दोनों  सदनों  और  राज्य

 विधान-सभाओं  शासित  प्रदेशों  की  विधान-सभा  के  चुने  हुए  सदस्य  ही  शामिल  हैं  ।  इसी  प्रकार

 अनुच्छेद  55,  जिसमें  इस  चुनाव  की  प्रक्रिया  का  उल्लेख  में  भी  सिर्फ  राज्यों  की  विधान-सभाओं  के  बारे  में

 कहा  गया  है  ।  अनुच्छेद  54  मेंਂ  एक  टिप्पणी  जोड़ने  की  माँग  की  गई  जिसमें  भारत  के

 चुनाव  के  निवचिक-मंडक्त  के  संदर्भ  में  अनुच्छेद  54  और  55  में  जो  शब्द  का  प्रसंग  उसमें  राष्ट्रीय

 राजधानी  क्षेत्र  दिल्ली  और  पांडिचेरी  केन्द्रीय  शासित  प्रदेश  को  भी  शामिल  किया  जा  सके  ।  इससे  वहाँ  की

 विधान-समाओं  के  चुने  हुए  सदस्यों  को  निवर्चिक्र-मेडल  में  शामिल  क्रिया  जा
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 संविधान  विधेयक  1991,  जिसे  संविधान  अधिनियम  के  रूप
 में  पारित  किया  गया  को  राष्टपति  की  मंजूरी  2।  1991  को  ही  गई  थी  ।  लोक-सप्ता  मृत्त  रूप  से

 प्रस्तुत  उक्त  विधेयक  मेंਂ  अनुच्छेद  में  अनुच्छेद  239  के  की  तरह  उप-खण्ड  ख  से  लेकर  खण्ड  (7)
 तक  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  था  जिसके  अन्तर्गत  केन्द्र  शासित  प्रदेश  पॉडिचेरी  के  लिये  एक
 विधान-सभा  और  एक  मंत्रीमण्डल  का  प्रावधान  किया  गया  बाद  में  उस  उप-खण्ड  को  हटा  दिया  गया

 क्योंकि  उसे  शामिल  करने  से  उस  विधेयक  की  पुष्टि  आधे  से  अधिक  राज्यों  के  विधान-मण्डलों  से  करवाने  की

 आवश्यकता  पड़ती  जिससे  केन्द्र  शासित  प्रदेश  के  किये  विधान-सभा  के  गठन  में  विलम्भ  होता  ।  उक्त
 छण्ड  को  पूर्वकालिक  प्रभाव  के  साथ  अर्थात  21  1991  से  प्रस्तुत  संविधान  संशोधन  विधेयक  मेਂ  जोड़ा
 गया  हे  ।

 अनुच्छेद  का  खण्ड  व्याख्यात्मक  प्रकृति  का  है  ।  संशय  की  स्थिति  से  बचने  के  किये  इस
 उप-खण्ड  मेंਂ  उल्लेख  कर  दिया  गया  हे  कि  संशोधन  1991  के  अंतर्गत  प्रदत्त

 अधिकारों  का  उपयोग  करते  हुए  संसद  ढवारा  बनाये  गये  किसी  कानून  को  संविधान  संशोध्नन  नहीं  माना
 क्योंकि  उक्त  संविधान  संशोधन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  संसद  को  दिल्ली  के  लिये  विधान-सभा  का

 जैसा  कि  उस  संविधान  संशोधन  विधेयक  मेंਂ  निष्ठित  करने  के  सम्शन्ध  में  संसद  को  समुचित  कानून  बनाने
 का  अधिकार  प्रदान  किया  गया  है  ।  इस  उप-खण्ड  का  मुख्य  उद्देशय  इस  बात  को  स्पष्ट  करना  है  कि  ठप-खण्ड

 का  अनुसरण  करते  हुए  अगर  कोई  कानून  बनाया  जाता  है  तो  उसे  संविधान  में  संशोधन  न  मानकर  संसद

 ढारा  सामान्य  विधायी  कार्य  के  अन्तर्गत  पारित  एक  साधारण  कानृन  मात्र  माना  जायेगा  ।  ऐसा  कुछ  केन्द्र  शासित

 प्रदेशों  के  लिये  एक  स्थानीय  विधान-मण्डल  या  मंत्रीमण्डल  के  गठन  के  लिये  संविधान

 1962  के  अन्तर्गत  संसद  ढारा  अनाये  गये  वैसी  ही  प्रावधानों  की  तर्ज  पर  बहुत  ही  सावधानीपूर्षक
 किया  गया

 संविधान  के  अनुच्छेद  368(2)  के  उप  के  उपबन्धों  के  अनुसार  इस  विधेयक  को  संसद  के

 दोनों  सदनों  से  पाटित  हो  जाने  के  भाद  आधे  से  अधिक  राज्यों  के  विधान-मण्डलों  से  इसकी  पुष्टि  करवाने  की

 आवश्यकता  पढ़ती  है  ।

 प्रस्तुत  विधेयक  मेंਂ  शामिक्त  किये  गये  प्रस्ताव  मारत  के  राष्ट्रपति  के  चुनाव  की  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  को

 आवरण  प्रदान  करते  हैं  ।  भारत  के  राष्ट्रपति  के  चुनाव  के  संबंध  में  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  के  विधान-मण्डलों  के

 विधायकों  को  प्रतिनिधित्व  प्रदान  करना  इसका  हाक्ष्य  है  ।  मुझे  पूरी  आशा  है  कि  इस  विधेयक  को  सदन  के  सभी

 वर्गों  का  सर्वसम्मत  समर्थन  मिलेगा  जैसा  कि  हसे  राज्य-सभा  में  मिला

 अअ  मैं  विधेयक  को  सदन  के  विचारार्थ  प्रस्तुत  करता

 अध्यक्ष  मड़ोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  राज्य-सभा  द्वारा  पर  विचार
 किया  जाये  ।”

 |
 ।

 प्री  मदल  खाल  स्थुरामा  :  अध्यक्ष  अभी  जो  संविधान  मेंਂ  764  संशोधन  करने
 वाला  बिल  आया  है  मेंਂ  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।  पिछले  1991  में  जब  दिहली  को  विधान  समा  देने
 का  विल  सत्र  मेंਂ  आया  था  तो  मंत्री  जी  ने  अनेक

 वादें
 किये  उसमे  एक  वादा  यह  भी  था  कि  दिल्ली  को  और
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 पांडिचेरी  को  इलेक्टोरल  क्लाॉज  में  लाकर  राष्ट्रपति  के  चुनाव  मेंਂ  वोट  देने  का  अधिकार  होगा  ।  साथ  ही  एक
 वादा  यह  भी  था  कि  सात-आठ  महीने  के  अन्दर  दिल्ली  के  चुनाव  कराये  जायेंगे  ।  अब  चुनाव  कराना  तो  दूर

 दूसरा  वादा  दूर  लेकिन  पॉडिचेरी  के  अन्दर  चूंकि  काप्रेस  को  राष्ट्रपति  के  चुनाव  में  बोट  मिलने  बाते
 है

 उध्यक्ष  में  यह  बात  इसलिए  कह  रहा  हूँ  कि  बायदे  के  अनुसार  जुलाई  में  6-8  महीने  बनते  हैं  ।
 विल्सी  के  चुनाव  जुलाई  से  पहले  कराते  तो  मुझे  लगता  कि  आपने  वायदा  पूरा  किया  ।  आपने  यह  भी  वायदा
 किया  था  कि  इस  सैशन  के  आन्दर  दिल्ली  के  भावी  ढांचे  के  बारे  मेंਂ  बिल  लाना  है  लेकिन  दिल्ली  कारपोरेशन  का
 क्या  होने  वात्ता  है  ?  ये  कितने  अनेंगे  ?  इनकी  2  3  होगी  या  5  होगी  ?  आप  तो  सरकारिया  कमेटी  की
 सिफारिशों  के  आधार  पर  बिल  लाने  वाले  थे  ।  उन  सिफारिशों  का  क्या  हुआ  ?  आपने  वायदा  किया  था  कि
 दिल्ली  नगर  निगम  को  कई  हिस्सों  में  घांटा  जायेगा  ।  आज  दिल्ली  की  जनता  पृष्ठ  रही  है  कि  असेम्बली  के

 चुनाव  होंगे  या  नहीं  ?  हस  कारपोरेशन  का  चुनाव  होगा  या  नहीं  ?  क्या  5  या  6  या  10  कारपोरेशन  बनेंगे  ?
 आप  बता  नहीं  रहे  हैं  ।  नई  दिएली  नगरपालिका  डी०  डी०  ए०  का  क्या  होने  वाला  है  ?  उसके  तीन  हिस्से
 करने  वाले  वह  हो  रहा  है  या  नहीं  ?  आप  एक्ट  के  अन्दर  अमेंडमेंट  करने  वाले  हैं  या  नहीं  ?  इसी  प्रकार

 डेसू  और  वाटर  बोर्ड  बनाने  वाले  हैं  या  नहीं  ?  मेंਂ  ये सम  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  आपने  जो  वायदे  किये
 दिल्ली  के  भावी  ढांचे  के  बारे  में  जो  वायदे  किये  उन  सभका  क्या  हुआ  ?

 अध्यक्ष  मेਂ  यह  कहना  चाहता  हूं  भले  ही  आप  दिल्ली  विधान  सभा  के  चुनाव  करवा  दें  लेकिन

 जैसाकि  आपने  कहा  दिल्ली  की  समस्या  तब  तक  हल  नहींਂ  जब  तक  कि  दिल्ली  के  लिए  जो  सिफारिशों

 सरकारिया  कमेटी  ने  की  उसके  बारे  मेਂ  जो  बिल  यहां  पर  आना  चाहिये  उसको  पास  करवाना  चाहिये

 वह  नहीं  आ  रहा  है  और  इसर्लिए  यह  चिन्ता  की  थात  है  ।  आज  आप  बताने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।

 इसलिए  में  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  पूछना  चाह्मता  हूँ  कि  वे  दिल्ली  वालों  को  यह  बतलायें  कि  विधान

 समा  के  चुनाव  कब्र  होंगे  और  उसके  बाद  दूसरे  मामज्ों  का  क्या  होगा  क्योंकि  एक  असर  पड़  रहा  है  ।  दिल््खी

 मेंਂ  जो  अनसर्टेनटी  की  हालत  उसके  2-3  एग्जाम्पल  देना  चाहता  हूँ  ।  दिएली  में  आज  चार  लाख  आदमी

 बाहर  से  आ  रहे  हैं  और  एक  लाख  मकान  प्रतिचर्ष  चाहिये  जमकि  विकली  की  अपनी  जनसंख्या  रोज़  बढ़  रही  है

 लेकिन  आप  प्रतिवर्ष  8  हजार  मकान  दे  रहे  हैं  ।  दूसरी  मात--तीन  साक्ष  पहले  दिछक्ी  में  प्राईकेट  और

 ही०  टी०  सी०  की  बसोਂ  की  संख्या  5000  थी  जो  अब  घटकर  4800  रह  गयी  है  और  दिल्ली  कौ  आबादी  दस  लाख

 बढ़  गयी  है  ।  बसे  कम  हो  मकान  नहीं  बन  रहे  लॉ  एण्ड  आर्दर  की  स्थिति  बद  से  बदतर  हो  रही

 मैंਂ  इसलिए  कहना  चाहता  हैँ  कि  इस  मौके  पर  दिल्ली  के  भावी  ढांचे  के  थारे  में  एक  थोषणा

 करें  ।

 अध्यक्ष  तीसरी  बात  जो  में  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  हे  कि  अभी  आपने  कहा  कि  डिलिमिटेशन  हो

 रहा  है  लेकिन  एक  काम  रह  गया  ।  जल्दआजी  मेंਂ  यह  पास  कर  दिया  गया  ।  डिलिमिटेशन  एक्ट  के  अन्दर  यह

 प्रोषिजन  है  कि  हर  प्रदेश  की  असेम्बली/लोकसभा  का  मैम्थर  एक  निश्चित  रेशो  के  अन्दर  डिलिमिटेशन  कमीशन

 के  साथ  जुड़ा  होता  है  लेकिन  आज  दिल्ली  के  इेक्टेड  मेम्बर्स  को  कोई  पूछ  नहीं  रहा  हे  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव

 है  कि  भले  ही  यह  एक्ट  पास  नहीं  हो  सेकिन  दिल्ली  के  इलेक्टेड  मेम्बर्स  को  भी  इसके  साथ  जोड़ा  जाना  चाहिये

 क्योंकि  आज  दिल्ली  में  डिक्तिमिटेशन  एक  व्यक्ति  कर  रहा  इलेक्टेड  मेम्बर्स  की  भावना  का  आदर  करते

 हुए  इस  डिल्ििमिटेशन  प्रक्रिया  में  एम०  पी०  को  भी  जोड़ा  जाना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  जो  धीमी  रफ्तार  चल  रही  उसके  अनुसार  दिल्ली  के  चुनाव  कब  होंगे  यह  अनिश्चित

 है  ।  मेंਂ  चाहृंगा  कि  मंत्री  महोदय  अपने  उस  वायदे  को  भल्ते  ही  वष्ठ  राष्ट्रपति  के  चुनाव  के  पहले  चुनाव
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 नहीं  करवा  रहे  लेकिन  उसके  बाद  दिल्ली  के  चुनाव  कब  होने  वाले  इसकी  तिथि  नहीं  तो  कुछ  कार्यक्रम  की
 घोषणा  कर  सके  तो  अच्छा  अध्यक्ष  में  एक  पॉइट  बाय-इलेक्शन  के  बारे  मेंਂ  बोलना
 चाहता  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  इससे  संबंधित  नहीं  हे  ।

 श्री  मदन  लात  स्थुराना  :  में  और  सुधारों  की  चर्चा  नहीं  करता  जिनका  आडवाणी  जी  ने  जिक़  किया

 हे  ।  हस  बआाय-इलेक्शन  के  ओदर  चुनाव  सुधारों  के  लिए  एक  बात  थी  कि  आप  हलेक्ट्रॉनिक  मशीनों  का

 इस्तेमाल  कर  लें  तो  लोगों  को  लगेगा  कि  आप  चुनाव  सुधार  करने  में  सिम्सियर  हैं  ।  क्या  कारण  है  कि  इन
 बाय-हलेक्शंस  में  आप  मशीनों  का  इस्तेमाल  नहीं  कर  रहे  मुझे  मालूम  पड़ा  हे  कि  आपने  गुजरात  के

 चुनावों  को  पोस्टपोन  कर  दिया  यह  कट्ठकर  कि  वहां  सूखा  है  ।  क्योंकि  गुजरात  की  चारों  सीटें  बीजेपी  को
 मिलने  वाली  इसलिए  आपने  ऐसा  किया  ।  सच्चाई  यह  हे  कि  वहां  के  मुख्य  मंत्री  अपने  निजी  कारणों  से
 विदेश  जाना  चाहते  हैं  इसलिए  वहां  के  आय-इलेक्शन  ही  आपने  पोस्टपोन  कर  दिए  ।

 अत  में  मेंਂ  जहां  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  वहां  आपके  माध्यम  से  प्रधान  मंत्री  जी  से  निवेदन
 करूँगा  कि  आप  दिछली  के  चुनाव  शीघ्र  कराने  की  घोषणा  करें  ।  राष्ट्रपति  के  चुनाव  के  पहले  तो  शायद  ये  नहीं

 करवा  लेकिन  कब  करवाने  वाले  यह  ज़रूर  इतना  ही  मेंਂ  निवेदन  करना
 चाहता  हूँ  ।

 श्री  मृल्युन्जय  नायक  :  में  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करना  चाहूँगा  कि  हस
 विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपे  जाने  से  पहले  उस  समिति  में  अनुसूचित  जातियों  का  पर्माप्त  प्रतिनिधित्व
 होना  चाहिए  ।

 अधक्ष  मड्ोदय  :  यह  दूसरा  विधेयक

 भ्री  मसोर॑जन  भवन्ल  और  निकोबार  :  अध्यक्ष  दिल््सी  और  पाण्डिचेरी  के

 लोगों  के  लिए  यह  खुशी  का  अधसर  है  कि  हस  समय  पर  यह  सदन  इस  संविधान  संशोधन  को  पास  कर  रहा  हे

 कि  जिससे  पाण्डिचेरी  और  दिल्सी  की  विधान  सभा  के  सदस्यों  को  राष्ट्रपति  निर्वाचन  में  हिस्सा  लेने  का  मौका

 मिलेगा  ।  लेकिन  मैं  एक  आ्रात  आपसे  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  हन  इलाकों  का  भी  जो  जन  समुदाय  उनकी

 भी  लोकतांत्रिक  आशा  और  आकांक्षा  एक  ही  प्रकार  की  होती  इसलिए  जो  अंडमान  और  निकोबार

 दादरा  और  नगर  चंडीगढ़  जैसे  केन्द्र  शासित  इत्ताके  जहां  विधान  सभा  नहीं  उन

 इलाके  के  लोगों  को  इससे  वैचित  किया  जा  रहा  है  ।  इसक्िए  में  निवेदन  करना  चाहूंगा  चूंकि  प्रधान  मंत्री  जी  भी

 मौजूद  हैਂ  और  सरकार  के  सभी  वरिष्ठ  लोग  भी  मौजूद  हैं  तथा  विरोधी  पक्ष  के  नेता  भी  मेंਂ  निवेदन  करना

 चाहूंगा  कि  ये  सब्र  जो  केन्द्र  शासित  इलाके  हैं  जहां  विधान  सभा  नहीं  वहां  के  लोगों  को  आज  के  दिन  जो

 राष्ट्रति  के  चुनाव  मेंਂ  हिस्सा  लेने  का  मौका  नहीं  उनके  लिए  भी  कोई  प्रावधान  होना

 चाहिए  ।
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 श्री  सोगेन्द्र  झा  :  अध्यक्ष  सदन  में  जिस  संविधान  संशोधन  विधेयक  पर  चर्चा  हो  रही
 मैंਂ  अपने  दल  की  ओर  से  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।  इसके  साथ-साथ  कुछ  बाते  दिल्ली  के  बारे  में  खासकर

 कहना  आवश्यक  समझता  -

 दिल्ली  देश  की  राजधानी  हे  ओर  यहां  की  आबादी  का  बड़ी  तेजी  से  गठन  अदलता  रहता  इधर  और
 तेजी  से  वह  बदला  हे  ।  इसलिये  1991  की  जनगणना  के  आधार  पर  तो  चुनाव  होने  ही  मगर  यहां  पर  क्षेत्रों
 का  पुनर्गठन  भी  ठीक  से  होना  चाहिये  ताकि  सभी  को  समान  रूप  से  उच्तित  प्रतिनिश्चित्व  मिल्त  जो  दिहली
 के  निर्माता  चाहे  वे  श्रमिक  भवन  बनाने  वाले  झुगिगयों  मेंਂ  रहने  वाले  हो  या  महलों  मेਂ  रहने  वाले

 सभी  को  पूरा  प्रतिनिधित्व  खासकर  दिल्ली  के  भारे  इस  बात  पर  मेरा  जोर  हे  ।

 अध्यक्ष  चुनावों  के  बारे  में  जो ओर  सुधार  दिल्ली  के  चुनावों  मेंਂ  देरी  ऐसा  में  भी  महींਂ
 चाहता  जो  भी  देरी  हुई  वह  भी  गलत  हुई  है  ।  उसको  भी  पहले  सोचना  चाहिये  था  ।  में  अभी  नियत  पर
 नहीं  जाना  चाहता  कि  सरकार  जानबूझ  कर  देरी  कर  रही  मगर  शंका  की  गुंजाइश  रष्ठ  जाती  है  क्योंकि  देरी  हो
 रही  यह  छूट  हुई  मगर  जब  राजनेतिक  निर्णय  हो  गया  है  तो  अब  उसमें  विलम्ब  का  कारण  नहीं  होना

 चाहिये  ।  यहां  सह्दी  चुनाव  इसलिये  चुनाव  क्षेत्रों  का  पुनर्गगन  1991  ईसवीं  की  जनगणना  के  आधार  पर  कर

 लिया  जाये  ताकि  कोई  इलाका  उपेक्षित  न  कोई  तबका  उपेक्षित  न  रहे  ।  यही  कष्टकर  में  इस  संधिधान

 संशोधन  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  अध्यक्ष  दिल्ली  और  पांडिचेरी  के  सम्बन्ध  मेंਂ  सदन  में  जो

 संविधान  संशोधन  विधेयक  आया  मैਂ  उसका  समर्थन  करता  हूँ  और  आपसे  आग्रह  करता  हूँ  कि  दिल्ली  में

 चुनाव  कराने  का  जब  निश्चय  हो  गया  अभी  यहां  बहुत  सारे  ल्लोग  ऐसे  जो  पिछली  जनगणना  मेंਂ  किन्हीं

 कारणों  से  छूट  गये  थे और  उनकी  तकरीबन  मैं  समझता  हूं  कि  20  से  25  लाख  है  ।  इन  20-25  लाख

 लोगों  का  नाम  अभी  दिल्ली  की  वोटर  लिस्ट  या  मतदाता  सूची  में  शामिल  नहीं  है  ।  मेरा  आप्रह्  है  कि  उनके

 नाम  आप  शीघ्र  मतदाता  सृ्री  में  शामिल्न  कराने  की  व्यवस्था  करें  और  तभी  चुनाव  करायें  ताकि  यहां  जो  गरीब

 तबके  के  लोग  रहते  वे  भी  अपने  जन-प्रतिनिधियों  को  चुन  सके  और  उनकी  पी  चुनावों  मेंਂ  भागीदारी  हो  ।

 इसकी  आज  प्रश्नल  आवश्यकता  हे  ।

 इस  निवेदन  के  साथ  में  सदन  में  प्रस्तुत  संविधान  संशोधन  विधेयक  का  समर्थन  करता

 हूं

 ।

 श्री  सुदर्शन  रायचौध्री  हमारे  संविधान  की  प्रस्तावना  में  यह  बात  निष्टित  है

 कि  हमारा  देश  एक  लोकतांत्रिक  गणराज्य  है  ।  यह  सिर्फ  कहने  भर  के  लिये  नहींਂ  लिखा  गया  था  ।  गणराज्य  का

 अर्थ  है  कि  राज्य  का  प्रमुख  अर्थात  राष्ट्रपति  का  चयन  चुनाव  के  माध्यम  से  होना  चाहिए  ।  लेकिन  संविधान  का

 अनुच्छेद  54  इस  मायने  में  दोषपूर्ण  हे  कि  इसमें  सिर्फ  चुने  हुए  सांसदों  ओर  विभिन्न  राज्यों  के
 विधान  सभाओं

 के  सदस्यों  को  ही  राष्ट्रपति  के  निर्वाचक  मंडत्त  में  शामिल  होने  का  अधिकार  दिया  गया  है  ।  लेकिन  अब  दिल्ली

 मेंਂ  एक  चुनी  हुई  विधाम  सभा  होने  जा  रही  है  ।  केन्द्र  शासित  प्रदेश  पांडिच्रेरी  मेंਂ  एक  चुनी  हुई  विधान  सभा  है

 ही  ।  यह  अच्छा  है  कि  हमारे  समक्ष  यह  संशोधन  विधेयक  है  जो  दिल्ली  की  प्रस्तावित  विधान  सभा  के

 प्रस्तावित  सदस्यों  और  पॉडियेरी  विधान  सभा  के  सदस्यों  को  भारत  के  राष्ट्रपति  के  चुनाव  में  भाग  लेने  के  योग्य

 ~

 अन्त  में  मैं  केन्द्र  शासित  प्रदेश  अंडमान  और  निकोबार  दीपसमृह  की  ओर  से  एक  अपील  करना  चाहूँगा  ।
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 वहाँ  के  लोगों  की  एक  मांग  जड़े  लम्भे  समय  से  चत्ती  आ  रही  है  कि  उनके  यहाँ  भी  एक  चुनी  हुई  विधान  सप्ता

 होनी  चाहिए  जिसके  सदस्य  भी  भारत  के  राष्ट्रपति  के  चुनाव  में  भाग  ले  सकेਂ  ।  हस  सम्बन्ध  मेंਂ  सरकार  से  शी

 कार्यवाड़ी  करने  का  मेरा  अनुरोध  धन्यवाद  !

 अध्यक्ष  मह्ठोदय  :  मैं  समझता  हूँ  कि  हमेਂ  इस  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिये  सदन  का

 समय  बढ़ाना

 अनेक  माननीय  हदस्य  :

 अध्यक्ष  महोदय  :  सदन  का  समय  यह  कार्य  पूरा  होने  तक  के  लिये  बढ़ाया  जाता

 श्री  पीयूष  सीरकी  :  अध्यक्ष  सदन  में  दिल्ली  और  पांडिचेरी  के  सम्बन्ध  मेंਂ  जो

 संविधान  संशोधन  बिल  आया  में  अपनी  पार्टी  की तरफ  से  उसका  समर्थन  करता  हूँ  और  इसके  साथ-साथ

 एक  ही  निवेदन  आपसे  करना  चाहता  हूँ  ।

 वह  आत  यह  है  कि  दिल्ली  एक  मेट्रोपोलिटन  सिटी  है  और  कम्पोजिट  रूप  मेंਂ  यह  देश  का  पहला  स्टेट

 उससे  हमें  खुशी  होगी  कि  यह  पहला  ऐसा  स्टेट  जहां  पर  कि  कम्पोजिट  पौपुलेशन  रहती

 लिंग्विस्टिक  लोग  रहते  हैं  ।  यह  देश  का  पहला  ऐसा  राज्य  होगा  जो  लिग्विस्टिक  बेसिस  पर  इस  दिशा
 में  यह  पहला  कदम  इसलिये  दिल्ली  अहु-लिग्विस्टिक  बनना  मेंਂ  अपनी  तरफ  से  और  अपनी
 पार्टी  की  तरफ  से  हसका  पुरजोर  समर्थन  करता

 5.00  मर०  प७

 श्री  के०  विजय  भास्कर  रेड्डी  :  मुझे  बहुत  खुशी  हे  कि  इस  विधेयक  को  सम्पूर्ण  सदन  का

 समर्थन  मिला  है  ।  श्री  मदन  लाल  झुराना  द्वारा  हस  सम्बन्ध  में  शुरूआत  की  गई  थी  ।  हमने  उन्हें  कई  बार

 सुना  है  ।  उनके  दिमाग  में  दिल्ली  सबसे  पहले  रहती  वह  हमेशा  दिल्ली  में  चुनावों  की  ही  भात  करते  हैं  ।

 यह  सदन  एक  विधेयक  पहले  ही  पारित  कर  चुका  जिससे  दिल्त्ती  राज्य  बनने  जा  रहा  है  और  हसका  अपना

 विधान  मण्डल  और  मंत्रालय  होगा  तथा  हसके  चुने  हुए  विधायक  राष्ट्रपति  के  चुनाव  में  मतदान  भी  कर

 सकेंगे  ।  दिल्ली  के  साथ-साथ  पांडिचेरी  को  भी  वह  लाभ  मेरा  मतज़्ञ  है  कि  पॉंडिचेरी  विधान-मंडल

 के  सदस्यों  को  भी  वही  लाभ  मिलेगा  ।  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  का  कहना  था  कि  उनके  विधान-सप्ा  के  चुने

 हुए  सदस्यों  को  यह  सुविधा  मिलनी  चाहिये  ।

 जहाँ  तक  दिएली  का  प्रषन  परिसीमन  समिति  अपना  कार्य  कर  रही  यह  तो  सभी  जानते  है  और

 उसका  निर्धारित  जिसके  बारे  मेंਂ  श्री  आडवाणी  मुझसे  जानना  चाहते  के  सम्धन्ध  में  कष्  चुका  हूँ  कि

 यह  प्रक्रिया  में  हे  और  जैसे  ही  चुनाव  क्षेत्रों  के  परिसीमन  का  कार्य  पूरा  हो  जाता  है  चुनाव  भी  यथाशीघ्र  निश्चय

 ही  करा  लिये  जायेंगे  ।  में  नहीं  कह  सकता  कि  यह  अभी  ही  शुरू  हो  जायेगा  लेकिन  यह  जरूर  है  कि  हम  शीघ्र
 ही  इसे  करेंगे  ।

 |

 ह्री  मदन  लाल  एम०पीज  को  साथ  में  लिया
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 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  यह  बहुत  ही  वेध  और  उपयोगी  मुद्दा  हे  !
 आमतौर  पर  परिसीमन  आयोग  विधेयक  में  यह  प्रावधान  है  कि  संसद  सदस्य  इसके  सह्-सदस्य  होंगे  और
 विधान  सभा  परिसीमन  के  मामले  में  विधान  सभा  के  सदस्य  सह-सदस्य  होने  चाहिए  ।  यहाँ  इस  मामले  मेंਂ
 कोई  भी  ऐसा  परिसीमन  विधेयक  नहीं  हे  ।  यहाँ  यह  निवरचिन  आयोग  द्वारा  किया  जाता  है  ।  अतः  इन  बातों  को
 देखते  इस  परिसीमन  प्रस्ताव  की  भाषना  को  देखते  हुए  यदि  आप  दिल्ली  के  संसद  सदस्यों  को  दिल्सी  मेंਂ
 निवाचन  क्षेत्रों  के परिसीमन  से  संबद  करते  हैं  तो  यह  एक  अच्छी  मात  होगी  और  ऐसा  सरकार  हारा  किया  जा
 सकता  है  ।

 श्री  भोगेन्स  अध्यक्ष  आज़  पालिटिकल  पार्टज  का  उसमे  रिप्रेजेटेशन  होना

 चाहिए  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  यह  किसी  भी  तरह  से  किया  जा  सकता  हे

 श्री  के०  विजय  भाह्कर  रेड्डी  :  परिसीमन  का  कार्य  मुख्य  चुनाव  आयुक्त  द्वारा  किया  जा

 रहा  है  ।  मुझे  इसकी  जानकारी  नहीं  मे  इस  पर  गोर  करूंगा  ।  मुझे  इसकी  जांच  करनी  जो  कुछ  में

 कर  सकता  हूँ  उसके  बारे  में  में  आपको  आश्वासन  दे  सकता  हूँ  लेकिन  में  जानता  हूँ  कि  परिसीमन  आयोग  में

 संसद  सदस्यों  और  व्रिभिन्न  राज्यों  के  विधायकों  का  सहयोग  लिया  जाता  हे  ।  लेकिन  यह  केसे  किया  जाता

 इन  सब  बातों  पर  गृह  मंत्री  गौर  करते  हें  ।  में  इसकी  जानकारी  गृष्  मंत्री  को  दे  दूँगा  ।  अधिसूचना  कार्य  विवरण

 और  सभी  चीजों  के  लिए  तारीखें  निकाल  दी  गयी  हैं  ।  सरकार  जल्द  से  जल्द  चुनाव  कराने  के  मामले  में

 दृढ़  है  ।  शायद  निवरचिन  क्षेत्रों  का परिसीमन  किये  जाने  के  बाद  सरकार  चुनाव  करायेगी  और  अगले  राष्ट्रपति  के

 चुनाव  में  दिल्ली  के  विधायक  भी  मतदान  में  भाग  लेंगे  ।

 में  सभी  सदस्यों  को  सहयोग  देने  के  लिए  पुनः  धन्यवाद  देता

 श्री  मनोर॑जन  भकस  :  अदमान  और  निकोबार  हीप  समृद्  के  बारे  में  क्या  कर  रहे

 भी  के०  विजय  भास्कर  रेडडी  :  मेरे  मित्र  श्री  मनोरंजन  भकक्त  यह  बात  काफी  पहले  से  पृष्ठ  रहे  हैं

 और  मेरी  हमेशा  उनसे  सहानुभूति  रही  हे  लेकिन  यह  अलग  मुद्दा  हे ओर  इससे  संबढ  नहीं  हे  ।  परन्तु  हम  इसे

 बाद  में  लेंगे  ।  यदि  दिल्ली  और  पॉाँडिचेरी  के  मित्र  जो  कि  विधायक  हैं  को  मत  मिलते  हें  ठो  स्वाभाविक  रूप  से

 इससे  आगे  आपके  मामत्ते  को  समर्थन  मिल  सकता  हे  ।

 में  पुनः  सभी  दलों  के  सदस्यों  का  आभारी  हूँ  और  मेंਂ  अनुरोध  करता  हूँ  कि  यह  विधेयक

 पारित  कर  दिया  जाय  ।
 ः

 अध्यक्ष  मड़ोदय  :  विधेयक  पर  विचार  करने  के  प्रस्ताव  को  सदन  के  मतदान  के  लिए  रखने  से  पूर्व  में

 बताना  चाहता  हूँ  कि  चूँकि  यह  संविधान  विधेयक  है  इस  पर  मतदान  विभाजन

 द्वारा  होगा  ।

 दीघयें  खाली  कर  दी  जायें

 अब  दीर्घायें  खाली  हो  गयी  हें

 पान  यह
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 भारत  के  संचिधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  पर  विचार
 किया  जाय  ।”

 लोक  झभा  में  मत  विभाजन  हुआ  ।

 6.11  म०  प०  पक्ष  में

 मत  विभाजन  हंखया  19]

 अकबर  श्री  बी०  श्री  वेंकट  कृष्ण  रेड्डी
 श्री  राजेन्द्र  सु०  श्री०  पदमश्री

 श्री  एल०  श्री  सी०  के०७
 श्री  थाइल  जान  कुमार  श्री  रंगराजन

 श्री  ए०  आर०  श्री  नीतीश
 श्री  मुमताज  प्रो०  पी०  जे०

 श्री  एम०  श्री  बालिन

 प्रीमती  चन्द्रप्रप्त  कृष्ण  ञ्री

 श्री  ए०  श्री

 श्री  कमालुद्दीन  कृष्ण  श्री  एस०
 श्री  मणिशंकर  डा०  विश्वानाथम

 श्री  बसुदेव  श्री  सुरेन्द्र  सिंह

 आजम  ,  डा०  फैयाजुल  श्री  राम  कृष्ण
 श्री  लाल  कृष्ण  श्री  गया  प्रसाद

 श्री  आर०  धनुषकोडी  श्रीमती  शीला

 हन्द्र  श्री  श्रीमती  सुख्ववंस
 श्री  नुरूल  श्रीमती  केसरआई  सोनाजी

 श्री  स्वरूप  श्रीमुषनचन्द
 श्री  लाईता  श्री  डी०  डी०  *

 श्री  ललित  श्री  असलम  शेर

 श्री  चनेया  श्री  सुखेन्दु
 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  श्री  मदन  लाल

 श्री  जेडन  एम०  श्री  सलमान

 कमत्त  श्री  श्री  गोपी  नाथ

 श्री  श्याम  श्री  अशोक

 श्रीमती  कमला  कुमारी  श्री  छीतृभाई
 श्री  प्रधुदयाल  श्री  गुरचरणसिंह

 श्री  अरविन्द  तुलसीराम  श्री  उदयसिंहराव

 श्री  राम
 श्री  माष्ि

 होडल्या

 श्री  गुरूदास
 श्री

 सुधीर

 एम०  देषी  श्रीमती

 श्री  शंकरराव  दे०  श्री  बी०  के०
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 श्री  इन्द्रजीत  श्री  अकुशराध्
 श्री  विलासराव  नागनाथराः  श्री  गाभाजी  मंगाजी

 श्री  तकृूण  महेन्द्र  कुमार  सिंह
 श्री  गिरिधर  श्री  सोमजीमाई

 श्री  पवन  सिंह  श्री  प्रमीन

 श्री  निर्मल  कान्ति  श्री  एन०
 श्री  चन्दूलाल  श्री  मोहन

 श्रीमती  मारगथम  डा०  राम  चन्द्र
 श्री  पृथ्वीराज  डी०  श्री  के७  वी०
 श्री  पी०  सी०  नारादेवी  श्रीमती  डी०  के

 श्री  ए०  श्री

 श्री  किरिप  श्री  पीयूष
 श्री  ईश्वरभाई  खोडाभाई  तेजनारायण  श्री

 श्री  पी०  श्री  तरित  बरण
 चिन्ता  डा०  डा०  रमेश  चन्द्र

 श्री  रमेश  क्रिड़ा

 श्री  बापु  हरि  श्री  पी०  सी

 डा०  के०  बी०  आर»  श्री  पी०  के

 श्री  नारायण  सिंह  श्री  सैदीपन  भगवान

 श्री  कमत्त  श्री  सुनील
 श्री  राम  प्रकाश  श्री  गुरखरणसिंह
 श्री  राम  टहल  श्री  दारका  नाथ

 श्री  सैफुद्दीन  श्री  जितेन्द्र  नाथ

 श्रीमती  संतोष  श्री  शरद

 श्री  ए०  दिग्विजय  श्री

 जसवन्त  श्री  श्रीमती  सरोज

 श्री  खेलन  राम  श्री  संतोष  मोहन

 श्री  बारे  लाल  श्री  बरी०

 जाफर  श्री  सी०  के०  श्रीमती  बिन  कुमारी
 जायनल  श्री  श्री  अनन्तराव

 डा०  बी०  जी०  श्री  अशोक  आनन्दराव

 श्री  आर०  श्री  जगत  भ्लीर  सिंह

 श्री  अन्ना  प्रो०  प्रेम
 श्री

 दयाल  श्री  सिद्वदप्पा  भीमप्पा

 श्री  भोगेन्ड  श्री  विदुुरा  वितो

 श्री  मोहनलात  श्री  राम

 श्री  डी०  जे  श्री  ए०  वेकटेश

 श्री  जगदीश  श्री  मृत्युंजय

 श्री  के०  राममूर्लि  श्री  के०
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 श्री  पी०  जी०

 श्री  गोविन्दराव
 श्री  अरविन्द

 डा०  नागापट्टीनम
 श्री  डी०

 श्री  शरद

 डा०  वसंत

 श्री  शरतचन्द्र
 श्री  शिवाजी

 श्री  बृशिण
 श्री  हरिल्ाल  ननजी

 श्री  प्रफुल
 श्री  श्रवण  कुमार
 श्री  उत्तमभाई  हारजीमाई
 श्री  अमृतलाल  कालिदास

 श्री  उत्तमराव  देवराव

 श्री  यशवंतराव

 श्रीमती  सूर्यकान्ता
 श्री  प्रकाश  षी०

 श्रीमती  प्रतिभा  देवीसिंड

 श्री  श्रीवल्लभ

 डा०  लक्ष्मीनारायण
 डा०  कार्तिकेश्वर

 हा०  देवी  प्रसाद

 श्री  रूपचन्द

 श्री  वेकटरंगया  नायडू
 श्री  छेदी

 श्री  राम  विलाप्त

 पासवान  श्री  सुकदेव
 श्री  राजेश

 श्री  कम्ीन्द्र

 ढा०  पी०  वल्लल

 श्री  शांताराम
 श्री  शशि

 श्री  के०

 प्रभु  श्री  हरीश  नारायण

 श्री  राधिका  रंजन

 श्री  हरि  केवल

 श्री  ओस्कर
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 मोहम्मद  अली  अशरफ

 श्री  जार्ज

 श्री  एम०  ओ०  एच०
 श्री  पांडुरंग  पुंडलिक

 श्री  एड्आर्डो
 श्री  पवन  कुमार

 कुमारी  ममता

 श्री  उदव

 श्री  चित्त

 श्री  जी०  एम०  सी०

 डा०  असीम

 श्री  नरेश  कुमार
 श्री

 बूटा  श्री

 श्री  महेन्द्र

 श्री  मनोरंजन

 श्रीमती  मालिनी

 श्री  अवतार  सिंह

 भागेय  श्री

 श्री  रघुनन्दनल्ताल
 श्री  परसराम

 श्री  गिरधारी  लाल

 श्री  दिलीप  सिंह

 डा०  कृपासिन्धु
 श्री  प्रतापराव  बी०

 श्री  तेजसिंहराव  '

 मंजय  श्री

 श्री  पीटर  जी०

 श्री  धर्मपाल  सिंह

 श्री  पूर्ण  चन्द्र

 श्री

 श्री  एस०
 डा०  आर०

 श्री  नाथू  राम

 श्री  राम  नगीना

 श्री  श्याम  बिहारी

 श्री  भेछझलाल

 श्रीमती  गीता

 श्री  अजय

 7  92



 17  1914

 श्री  विलास

 श्री  रूप  चंद

 श्री  एम०  वी०  चन्द्र  शेखर
 श्री  दसा

 श्री  पाला०  के»  एम०
 श्री  हन्नान

 श्री  आनन्द  रत्न

 श्री  चन्दजीत

 श्री  चुन  चुन  प्रसाद

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद

 श्री  राम  शरण

 श्री  सूर्य  नारायण

 श्री  राम  लाल

 ढा०  आर०  के०  जी०

 श्री  भू०  विजयकुमार
 श्री  एस०  एस०  आर०

 श्रीमती  बासवा

 श्री  काशीराम

 रामदेव  श्री

 राम  श्री

 राम  श्री  ए०  जी०  एस०

 राम  श्री  राव

 श्री  मुल्लापलली
 राजरवि  श्री  बी०

 श्री  राजागोपाल  नायडू
 श्री  एम०  रमनन्ना

 श्री  कल्पनाथ

 श्री  रवि

 श्री  ज्ालबाबू
 डा०  सुधीर

 श्री  सुदर्शन
 श्री  अमर

 श्री  जे०  चौक्का

 श्री  पी०  वी०  नरसिंह

 श्री  वी०  कृष्णा
 रासा  सिंह

 श्री  प्रभुलाल
 श्री  भगवान  शंकर

 श्री  राम  छाल

 कक तहत  भा  भर  भर»  घन संविधान
 संविधान  विधेयक

 श्री  आर०  सुरेन्द्र
 श्री  अन॑त  वेंकट

 श्री  मटासमुद्रम  गगेन्द्

 श्री  ए०  इन्द्रकरन
 श्री  विजय  भास्कर

 श्री  जी०  गंगा  है  ।

 श्री  मगुन्टा  सुब्भारामा
 रेडहयया  श्री  के०  पी०

 प्रोਂ  सावित्री

 लालजान  श्री  एस०  एम०
 ढा०  गिरिजा

 भवानीलाल

 श्री  रतिलाल

 कुमारी  विमला

 श्री  के०  तुलसिऐया
 श्री  मुकुल  बालकृष्ण

 श्री  वी०  एस०
 श्री  भ्री०

 श्री  चिरं॑जीलाल
 श्री  सतीश  कुमार

 श्री  विश्वनाथ

 श्री  कोडाकर्ना  गौडानाख

 श्री  विद्याचरण

 कुमारी
 श्री  चिन्नासामी

 डा०  राजागोपालन

 श्री  जी०  वेंकट

 श्री  पी०  एम०
 सज्जन  कुमार

 श्री  पूर्णो  ए०
 डा०  गुणबवन्त  रामभाउठ

 श्री  धर्मन्ना  मोन्डयया

 श्री  ए०  प्रताप
 श्री  सुधीर

 श्री  गंगाघरा

 श्री  माधवराव

 श्रीमती  विजयाराजे

 श्री  अर्जुन
 श्री  खेलसाय
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 श्री  भनकूल  श्री  एन०
 श्री  प्रताप  सुद्ध  श्री
 श्री  मोतीलाल  श्री  कोडीकुन्नीलल
 श्री  राम  प्रसाद  श्री  कृष्ण  दत्त
 श्री  राम  श्री  मानकृशम
 श्री  राजबीर  श्री  सुरजभानु
 ४  डा०  एस०
 डा०  छत्रपाल  हरचन्द  श्री

 ह

 श्री  दलभीर  श्री  विजय  कृष्ण
 श्री  हरि  किशोर  श्री  भूषेन्द्  सिंह

 सिंह  श्री  के०  पी०  श्री  सेयद  मसदल
 सिलवेरा  डा०  सी०

 विपक्ष  में

 *].  श्री  अन्यारासु  इरा  *1.  डा०  एस०  पी०  यादव
 *2.  श्री  सत्यगोपाल  मिश्र

 *  गहाती  से  विपक्ष  में  मत

 अध्यध्ा  महोदय  :  शुद्दि  के  मत  विभाजन  का  परिणाम*  इस  प्रकार

 पक्ष  में  -  318

 विपक्ष  १

 सभा  की  समस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  एवं  प्ततदान  करने  वाले  सदस्यों  के

 दो  तिहाई  से  अन्यून  अद्यमत  से  पारित  हुआ  ।"

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 अजित  ee  बन  नल  नभन  भतत

 *  निम्न  लिखित  सदस्यों  ने  भी  मतवान  में  भाग  लिया  :«-

 1.  प्री  अन्बरात्ु  श्री  एम  फ्रोेफेसर  के०  वी०  श्री  पौ०  पी०  कलिया  श्री  संत  एम०
 की  के०  एच०  श्री  सुभाष  चन्द्र  श्री  सत्यगोपाल  औमतौ  वित्स  कुमारी  श्री  श्रीकांत
 डा०  एस०  श्री  ख्रज  किश्टोर  जिपाठी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  खण्ड  2.  खण्ड  2?  को  सदन  के  मतदान  के  लिए  रखने  से  पूर्व  में  यह  बता  देना

 वाहता  हूँ  कि  यह  संविधान  विधेयक  हे  इस  पर  मतदान  विभाजन  द्वारा  होगा  [1

 दीघयें  खाली  कर  दी  जायें

 अभ्न  दीघयें  खाली  हो  गयी  हें  ।
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 प्रश्य  यह

 छण्ट  2?  विधेयक  का  अंग  बने  ।"

 लोकझभा  में  मत  विभाजन  हुआ  |

 पक्ष  में

 खिम्रस  6.17  मर  प७

 म्रत  विभाजन  हंछया  20]

 अकबर  श्री  त्री०

 श्री  राजेन्द्र

 श्री  एल०
 श्री  घाइल  जान

 उन्तुले  ब्री  ए०  आर७

 श्री  मुमताज

 अन्बारासु  श्री  इरा
 श्री  मणि  हंंकर

 प्री  एम०
 श्रीमती  चन्द्रप्रमा

 श्री  ए०
 श्री  कमालुददीन
 श्री  बसुदेव

 डा०  फैयाजुल
 श्री  लाल  कृष्ण
 श्री  आर०  धनुषकोडी

 श्री

 श्री  नुरूल
 श्री  लाईता

 श्री  स्वकृप

 श्री  ललित

 श्री  चनेया

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन

 कहांढ
 ६

 श्री  श्याम  लाल

 कमल  श्री

 श्री  प्रभू  दयाल

 श्रीमती  कमला  कुमारी
 श्री  अरधिन्द  तुलसीराम
 श्री  राम

 श्री  गुछ्तदास
 प्रो०  एम०

 श्री  पी०  पी७

 श्री  शंकरराव  वे८

 श्री  वेंकट  कृष्ण  रेड्डी

 श्री  पदमश्री
 श्री  सी०  के०

 श्री  नीतीश
 श्री  रंगराजन

 कुरियन  ,  प्रो०  पी०  जे०
 श्री  वालिन

 श्री  एम०

 कृष्ण  श्री  एस०
 केवल  श्री

 केशरी  श्री

 श्री  सुरेन्द्र  सिंह

 ढा०  विश्वानाथम

 श्री  गया  प्रसाद

 श्री  रामकृष्ण
 श्रीमती  सुखबंस
 श्रीमती  शीला

 श्रीमती  केसरआई  सोनाजी

 श्री  मुवन  चन्द

 श्री  ही०  डी०

 श्री  असलम  शेर
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 nee  a, श्री  gag  खुराना, श्री मदन  लाल  भा»  थ»अ का»  ५े

 श्री  सुखेन्दु
 श्री  मदन  लाल

 श्री  सलमान

 श्री  गोपी  नाथ

 श्री  अशे।क

 श्री  छीतृभादई
 श्री  ठवयसिंहराव

 श्री  गुरचरणसिंह
 श्री  माणिकराव  होडल्या

 श्री  सुधीर
 गिरिजा  श्रीमती

 श्री  मी०  के०

 श्री  इन्द्रजीत
 श्री  विलासराव  नागनाथराव

 श्री  तरुण

 श्री  गिरिधर

 श्री  पत्रन  सिंह

 श्री  निर्मल  कान्ति

 श्री  सोमनाथ

 श्रीमती  मारगथम

 श्री  पृथ्वीराज  डी

 चाक्को  थ्री  पी०  सी०

 श्री  ए०
 श्री  किरिप

 श्री  ईश्वरभाई  खोडाभाई

 चिदम्धरम  ,  श्री  पी०

 चिन्ता  डा०

 श्री  रमेश
 श्री  कमत्त

 श्री  राम  प्रकाश

 श्री  राम  टटल

 श्री  नारायण  सिंह

 श्रीमती  संतोष

 श्री  सैफुददीन
 श्री  आापू  हरि

 श्री  ए०
 जसवन्त  प्री

 श्री  खेलन  राम

 श्री  धारे  लात
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 जआफर  श्री  सी०  के०

 गायनल  प्री

 डा०  वी०  जी०

 श्री  आर०

 श्री  श्रीकान्स

 श्री  अन्ना

 श्री  दाऊ  दयाल

 श्री  भोगेन्द

 श्री  जगदीश

 श्री  ओकुशराव
 श्री  डी०  जे०

 श्री  के०  राममूर्ति
 श्री  महेन्द्र  कुमार  सिंह

 श्री  सोमजीभाई
 श्री  प्रभीन

 श्री  एन०
 श्री  मोहनभाई  एस०

 डा०  रामचन्द्र

 श्री  कें०  वी७

 तारा  श्री

 तारादेवी  श्रीमती  डी०  के०

 श्री  लक्ष्मीनारायण  मणि

 श्री  पीयूष

 कुमारी  फ़रिडा

 श्री  तरित  बरण

 डा०  रमेश  चन्द्र

 यामस  ,  के०  वी०

 श्री  पी०  सी०

 श्री  पी०  के०

 श्री  संदीपन  भगवान

 श्री  सुनील
 श्री  गुरथचरण  सिंह

 श्री  दारका  नाथ

 श्री  जितेन्द्र  नाथ

 दिग्विजय  श्री

 श्री  शरद

 श्रीमती  सरोज

 श्री  संतोष  मोहन

 देवराजन  ,  श्री  भी०
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 श्रीमती  विमृ  कुमारी
 श्री  अनन्तराव

 श्री  अशोक  आनस्दराव
 श्रौ  जगत  धीर  सिंह

 प्रो०  प्रेम

 श्री  सिद्ददष्पा  भीमप्पा
 श्री  बिहुरा  विठोबा
 श्री  शाम

 श्री  ए०  वेंकटेश
 श्री  मृत्युन्जय

 श्री  के०
 श्री  पी०  जी०

 श्री  गोविन्दराव
 श्री  अरविन्द

 डा०
 श्री  ही०

 श्री  शरद

 डा०  वसंत

 श्री  शरत  चन्द्र

 श्री  शिवाजी

 डा०  अमृतलात  कालिदास

 श्री  उत्तमभाई  हारजोभाई
 श्री  प्रफुल
 श्री  वृशिण
 श्री  हरिलाल  ननजी

 श्री  श्रवण  कुमार
 श्रीमती  सूर्यकान्ता
 श्री  यशवंतराव
 श्री  उत्तमराव  देवराव

 श्रीमती  प्रतिभा  देवीसिंह

 श्री  प्रकाश  वी०

 प्री  श्रीवल्तभ

 डा०  लक्ष्मीनारायण

 हा०  देवी  प्रसाद

 श्री  रूपचन्द

 श्री  वेंकट  रंगया  नायडू
 श्री  छेदी

 श्री  राम  विलास

 श्री  राजेश

 डा०  कार्तिकेशवर

 श्री  कबीन्दर

 हा०  पी०  वललल

 श्री  शांताराम
 श्री  शशि

 श्री  के०

 प्रपु  श्री  नारायण

 श्री  राधिका  रंजन

 श्री  हरि  केवल

 श्री  ओस्कर

 श्री  जार्ज

 श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ
 श्री  एम०  ओ०  एच०

 श्री  पांडुरंग  पुंडलिक
 श्री  एड्ुआर्डो

 श्री  पवन  कुमार

 कुमारी  ममता

 श्री  उद्धव
 श्री  चित्त

 श्री  जी०  एम०  सी०

 ढा०  असीम

 श्री  नरेश  कुमार
 श्री

 बूटा  श्री

 श्री  महेन्द
 श्री  मनोर॑जन

 श्रीमती  मालिनी

 श्री  अवतार  सिंह

 भागेय  श्री

 श्रीमती  दिल  कुमारी
 श्री  रघुनन्दनलाल
 श्री  परसराम

 श्री  गिरधारी  लाल

 श्री  दिलीप  सिंह

 ढा०  कृपासिन्धु
 श्री  तेजसिंह  राव

 श्री  प्रतापराच  बी०

 मंजय  श्री
 श्री  पीटर  जी०

 संविदान  विभेयक
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 श्री  धर्मपाल  सिंह

 श्री  पूर्ण  चन्द्र

 श्री

 श्री  एस०
 ढा०  आर०

 श्री  नाथू  राम

 श्री  राम  नगीना

 श्री  श्याम  बिहारी

 श्री  सत्यगोपाल
 श्री  मेरुलाल

 श्री  अजय

 श्री  रूप  चंद

 श्री  के०  एच०
 श्री  एम०  वी०  चन्द्र  शेखर

 श्री  दत्ता
 श्री  पात्ता  के०  एम०

 श्री  हन्नान
 श्री  आनन्द  रत्न

 डा०  एस०  पी०

 श्री  चन्द्रजीत

 श्री  चुन  चुन  प्रसाद

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद

 श्री  राम  शरण

 श्री  वी०

 डा०  आर०  के०  जी०

 श्री  भू०  विजयकुमार

 कील  तन

 राजेन्द्र  श्री  एस०  आर०

 श्रीमती  भासवा

 राम  श्री  ए०  जी०  एस०
 राम  राव

 श्री  मुल्लापल्ती
 दामदेव  श्री

 श्री  राजागोपाल  नायदू
 श्री  काशीराम

 श्री  एम०  रमन््ना

 श्री  कल्प  नाथ

 श्री  रवि
 श्री  लालबाबू
 डा०  सुधीर

 श्री  सुदर्शन
 श्री  अमर

 श्री  जे०  औक्का

 श्री  पी०  वी०  नरसिंह
 श्री  षी०  कृष्णा

 श्री  प्रभु  क्ञाल
 श्री  भगवान  शंकर
 प्रो०  रासा  सिंह

 श्री  राम  लाल

 श्री  ए०  इन्द्रकरन
 श्री  अनन्त  वेंकट

 श्री  मगुन्टा  सुब्बारामा
 श्री  एम०  बागा

 श्री  महासमुद्रम  गणेन्द्र

 श्री  विजय  भास्कर
 श्री  जी०  गंगा

 श्री  आर०  सुरेन्द्र
 रेड्डयया  श्री  के०  पी०

 प्रोਂ  सावित्री

 लाज्ञजान  श्री  एस०  एम०
 ड०  गिरिजा

 श्री  रतिलाल

 कुमारी  विमला

 श्री  भवानीलाल

 श्री  मुकुल  बालकृष्ण्
 श्री  शोभनाद्ीशवर  राव

 श्री  के०  तुलनसिऐया
 श्री  वी०  एस०

 श्री  बी०

 श्री  चिरंजी  लाल

 श्री  सतीश  कुमार
 श्री  विश्वनाथ

 श्री  मानवेंद्र

 श्री  कोढाकनी  गौडाना

 श्री  विद्याचरण

 शैलजा  कुमारी

 श्री  चिन्नासामी
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 डा०  राजागोपालन

 श्री  जी  वेंकट

 श्री  पी०  एम०

 श्री  पूर्णो  ए०

 डा०  गुणवन्त  रामसाउर

 सज्जन  श्री

 श्री  धर्मनना  मोन्डयया

 श्री  ए०  प्रताप

 श्री  गंगाधरा

 श्री  सुधीर
 श्री  संत  राम

 श्री  माधवराव

 श्रीमती  घिजयाराजे

 श्री  अर्जुन

 डा०  छत्रपाल

 श्री  दलबीर

 श्री  खेलसाय

 श्री  प्रताप

 श्री  मनफूल

 संविधान  विधेयक

 श्री  राम

 श्री  राजवीर

 श्री  मोती  लाल

 श्री  शिवेन्द्र  बहादुर
 श्री  हरि  किशोर

 डा०  सी०

 श्री  एन०

 श्री

 श्री  कृष्ण  दत्त

 श्री  कोडीकुन्नील
 श्री  मानकूराम

 डा०  के०  एस०

 श्री  सुरजभानु
 हरचन्द  श्री

 *  श्री  विजय  कृष्णा

 श्री  सैयद  मसूदल

 श्री  भूपेन्द  सिंह

 श्रीमती  केसरआई  सोनाजी

 विपक्ष  में

 1.  डा  के»  आर०७

 अध्यक्ष  महोदय  :  शुद्धि  के*  मत  विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार  हे  :

 पक्ष  :  323

 विपक्ष  ।

 प्रस्ताव  सभा  की  सम्रस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  एवं  मतदान  करने  वाले  सदस्यों  के

 दो  तिहाई  से  अन्यून  बहुमत  से  पारित

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सांड  2  विधेयक  में  जोढ़  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  खंड  3,  दीघायें  पहले  ही  खाली  कर  दी  गयी

 प्रश्न  यह
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 कि  खंड  3  विधेयक  का  अंग  बने  ।"

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  हुआ  ।

 *निम्नलिखित  सदस्यों  ने  भी  मतदान  में  माग
 पक्ष  में  *  श्री  मोहन  लाक्ष  झिगराम  श्री  बी०  एम०  श्री  विलास  श्री  चन्दृस््ताल  औ  के०  पी०  सिंड  श्री

 सुभाष  चन्ह  श्रीमती  गीता  श्री  श्री  सूर्यनारायण  श्री  राम  फ़्साद  श्री  हशि
 प्रकाश  ।

 पक्ष  में

 खलरा  6.17  मन्य०

 मल  जिसाजन  संरया  20  श्री  श्याम  लाल

 कमल  श्री
 अकबर  श्री  बी०

 श्री  राजेन्द्र

 श्री  एल०

 श्री  प्रभू  दयाल

 श्रीमती  कमला  कुमारी
 श्री  अरखिन्द  तलसीराम

 श्री  थाइल  जान
 ह  डे

 श्री  राम
 श्री  ए०  आर०

 श्री  गुरूदास श्री  मुमताज़
 प्रो०

 श्री  इरा
 श्री  पी०  पी०

 श्री  शंकरराव  दे०

 श्री  वेंकट  कृष्ण  रेड्डी

 श्री  पदमश्री

 श्री  मणि  शंकर

 अरुणाचलम  ,  श्री  एम७

 श्रीमती  चन्द्र  प्रभा

 श्री  ए७
 de

 श्री  कमासतुददीन
 कुप्पुस्वा

 आजा

 ०  के०

 हि
 श्री  जअसुदेव  कुमार  ,  श॒  श्री  रंगराजन

 प्रो०  पी०  जे०

 श्री  बालिन

 कृष्ण  श्री  एम०

 कृष्ण  श्री  एस०

 आजम ,  हा०  कैयाजुल

 श्री  क्लाला  कृष्ण

 श्री  आर०  घनुषकोडी

 हा  पाक नुरूल
 केवल  श्री

 श्री  ताईता

 |
 कैशरी  श्री  .

 उपाध्याय  श्री  स्वरूप
 श्री  सुरेन्द्र  सिं

 नि  डा०  विश्वानाथम
 श्री  ललित

 श्री  चनेया  श्री  गया  प्रसाद

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  श्री  रामकृष्ण

 कहांढोले  ,  श्री  कौर  ,  श्रीमती  सुखबंस
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 श्रीमती  शीला

 श्रीमती  केसरथधाई  सोनाजी

 श्री  मुक्त  चन्द्र

 श्री  डी०  डी०

 श्री  असलमशेर

 श्री  युखेन्दु
 श्री  मदन  लाल

 श्री  सलमान

 श्री  गोपी  नाथ

 श्री  अशोक

 श्री  छीतृमाई
 श्री  उदयसिंहराब

 श्री  गुरचरण  सिंह

 श्री  माणिकराव  होडल्य

 श्री  सुधीर
 गिरिजा  श्रीमती

 श्री  बी०  के०

 श्री  इन्द्रजीत

 श्री  विलासराक  नागनाथराव

 श्री  तरूण

 श्री  गिरिधर

 श्री  पत्रन  सिंह

 श्री  निर्मल  क्रान्ति

 श्री  सोमनाथ

 श्रीमती  मारगथम

 श्री  पृथ्वीराज  डी०

 श्री  पी०  सी०

 श्री  ए०

 श्री  किरिप

 श्री  ईश्वरभाई  खोढाभाई

 श्री  पी०

 चिन्ता  डा०

 श्री  रमेश

 श्री  कमल

 LSS/ND/93

 संषिधान  विधेयक

 श्री  राम  प्रकाश

 श्री  राम  टहल

 श्री  नारायण  सिंह

 श्रीमती  संतोष

 श्री  सेफुददीन
 श्री  भापृ  हरि

 श्री  ए०

 जसवन्त  श्री

 श्री  खेलन  राम

 श्री  घारे  लाल

 जाफर  श्री  सी०  के०

 जायनल  श्री

 डा०  भी०  जी०

 श्री  आर०

 श्री  श्रीकान्त

 श्री  अन्ना

 श्री  ढाऊ  दयाल

 श्री  मोगेन्दर

 श्री  जगदीश

 श्री  अंकुशराब
 श्री  डी०  जे०

 श्री  के०
 राममूर्ती

 श्री  महेन्द्र  कुमार  सिंड

 श्री  सोमजीभाई

 श्री  प्रवीन

 श्री  एन०

 श्री  मोहन  एस०

 हडा०  राम  चन्द्र

 श्री  के०  वी०

 तारा  श्री

 तारादेवी  श्रीमती  डी०  के०

 श्री  लक्ष्मीनारायण  मणि

 श्री  पीयूष

 कुमारी  फ़्रिडा

 27



 श्री  तरित  बरण

 हा०  रमेशचन्द

 प्रो०  के०  वी०

 श्री  पी०  सी०

 श्री  पी०  के०

 श्री  संदीपन  भगवान

 श्री  सुनील
 श्री  गुरच्रण  सिंह

 श्री  द्वारका  नाथ

 श्री  जितेन्द्र  नाथ

 दिग्विजय  श्री

 श्री  शरद

 श्रीमती  सरोज

 श्री  संतोष  मोहन

 श्री  बी०

 श्रीमती  बिम्र  कुमारी
 श्री  अनन्तराव

 श्री  अशोक  आनन्दराव

 श्री  जगत  बीर  सिंह

 प्रो०  प्रेम

 श्री  सिद्वद॒प्पा  भीमप्पा

 श्री  विदुरा  विठोआा

 श्री  राम

 श्री  ए०  वेंकटेश

 श्री  मृत्युन्जय
 श्री  के०

 श्री  पी०  जी०

 निकम  ,  ही  प्ोखित्त्ताल AY  14३९
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 श्री  अरविन्द

 पढ़मा  डा०

 श्री

 श्री  शरद

 डा०  बसंत

 श्री  शरत  चन्द्र

 श्री  शिवाजी
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 श्रीमती  प्रतिभा  देवीसिंड
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 डा०  लक्ष्मीनारायण
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 श्री  शांताराम
 श्री  शशि
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 श्री  हरि  केवल

 श्री  ओस्कर

 श्री  जार्ज
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 श्री

 श्री  एस०

 ढा०  आर०

 श्री  नाथू  राम
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 आग  अआनषफ

 मिश्र  की  ब्रधाध  शिछाही

 मिन्र  श्री  सत्यगोपाल

 श्री  मेरुलाल
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 श्री  कक््य  नाथ

 श्री  रवि

 श्री  लालबाब

 डा०  सुधीर
 श्री  सुदर्शन
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 श्री  भगवान  शंकर
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 श्री  मगुन्टा  सुब्माराया
 श्री  एम०  बागा

 श्री  महासमुद्रय  गणेन्द्र

 श्री  विजय  भास्कर
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 डा०  गुणवन्त  रामभाउर
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 डा०  केਂ  एस०
 मोल॑की  कभी सातज्तक
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 17  1914  संविधान  विधेयक

 विपक्ष  में

 1.  डा०  के०  वी०  आर»

 अध्यक्ष  महोदय  :  शुद्धि  के  मत  विभाजन  का  परिणाम*  इस  प्रकार  है  :

 पक्ष  में  :  323

 विपक्ष  में  :  1

 प्रस्ताव  सभा  की  समस्त  सदस्य  संख्या  के  महुमत  से  तथा  उपस्थित  एवं  मतदान  करने  वाले  सदस्यों  के

 तिहाई  से  अन्यून  अहुमत  से  पारित  हुआ  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 पश  मे  :

 थ्री  मोहन  लाल  श्री  एम०  प्ली  विल्मास  श्री  चन्दुलात्त  श्री  के०  पी०  सिंह  श्री  स्ुभाथ  चन्द्र
 झौमती  गीता  श्री  और  सूर्यनारायण  श्री  राम  प्रसार  श्री  शक्षि  प्रकाश  ।

 खर्ड  ।--  संक्षिप्त  नाम  और  प्रारम्भ

 संशोघ्मम  किया

 पृष्ठ  ।,  पंक्ति  3

 इकहत्तर  के  स्थान  पर

 सत्तर  प्रतिस्यापिलत  करे  (0)

 के०  विजय  भास्कर

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  1,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बनेਂ

 लोक  घना  में  मतदान  हुआ  ।

 पक्ष  में

 चखिमरा  6.20  स«  प०

 मतत  जिभाजन  छेरूया  21]  श्री  मुमताज़
 श्री  इरा

 अकबर  श्री  भी०

 श्री  राजेन्द
 श्री  थाइल  जान

 |
 श्री  एम०

 श्री  एक०

 श्री ए०  आए०
 श्रीमती  चन्द्र  प्रभा
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 संविधान  विधेयक

 श्री  ए०

 श्री  कमालुद्दीन

 श्री  मणि  शंकर

 श्री  बसुदेष
 डा०  फैयाजुल

 श्री  लाल  कृष्ण
 श्रौ  आर०  धनुषकोड़ी

 इन्द्र  श्री

 श्री  नुरुल
 श्री  लाईता

 ललित

 श्री  स्वरूप

 श्री  चनैया

 श्री  पुक्तान  सलाउदवीन

 श्रौ  श्याम  लात

 कमल  प्री

 श्री  जेड०  एम०

 श्रीमती  कमला  कुमारी
 प्री  प्रधु  दयाक्

 श्री  अश्विन्द  तुकसीराम
 प्रो०  राम

 श्री  गुरूदास

 एम०

 कल्लिया  श्री  पी०  पी०

 श्री  शंकरराव  दे०

 श्री  वेंकट  कृष्ण  रेड्डी

 श्री  पहमश्री

 श्री  सी०  के०

 श्री  आत्तिन

 श्री  रंगराजन

 प्री  नीतीश

 पी०  जे०

 श्री  एम०

 कृष्ण  श्री  एस०
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 केवल  श्री

 केशरी  श्री

 श्री  सुरेन्द्र  सिंद

 डा०  विश्वानाथम

 श्री  गया  प्रसाद

 श्री  रामकृष्ण

 श्रीमती  शीला

 श्रीमती  सुखबंस
 श्रीमती  केसरबाई  सोनाजी

 श्री  घुवन  चन्द्र

 श्री  डी०  ढौ०

 श्री  असलम  शोर

 श्री  सुखेन्यु
 श्री  मदन  ताल

 श्री  सलमान

 प्री  गोपी  माथ

 श्री  अशोक

 श्री  गुरचरण  सिंह

 श्री  उदयसिंदराव

 श्री  छीतृभाई
 श्री  माणिकराव  होडल्या

 श्री  सुभीर
 गिरिजा  श्रीमती

 श्री  बी०  के०

 श्री  इन्द्रजीत

 श्री  विज्ञासराव  नागनाथराव

 श्री  तरूण

 श्री  गिरिधर

 श्री  पवन  सिंह

 श्री  निर्मल  कान्ति

 श्री  सोमनाथ

 श्री  चन्दृल्लाल
 श्रीमती  मारगथम

 श्री  पृथ्वीराज  डी०
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 श्री  पी०  सी०

 श्री  ए०

 श्री  किरिप

 श्री  ईएवरभाई  खोड़ाभाई

 श्री  पी०

 चिन्ता  डा०

 श्री  रमेश

 श्री  बापू  हरि

 श्री  कमल

 श्री  राम  प्रकाश

 श्री  राम  टहल

 श्रीमती  संतोष

 श्री  सैफुददीन
 श्री  ए०

 जसवन्त  प्री

 श्री  खेज्नन  राम

 जाफर  श्री  सी०  के०

 श्री  आर०

 श्री  श्रीकान्स

 श्री  अन्ना

 श्री  दाऊ  दयाल

 श्री  भोगेन्द

 श्री  मोहनलाल

 श्री  जगदीश

 श्री  अकुशराष
 थ्री  ही०  जे

 श्री  के०  राममूर्ति

 श्री  महेन्द्र  कुमार  सिंड

 श्री  सोमजीभाई

 श्री  प्रबीन

 श्री  एन०

 श्री  मोहनभाई  एस०

 डा०  राम  चन्द्र

 संविधान  विभेयक

 ब्री  के०  षी०

 तारा  श्री

 तारादेवी  श्रीमती  डी०  के०

 श्री  पीयूष
 तेजनारायण  श्री

 श्री  तरित  अर्ण

 ढा०  रमेश  चन्द

 कुमारी  फ़िडा

 श्री  लक्ष्मी  नारायण  मणि

 प्रो०  के०  वी०

 श्री  पी०  सी०

 श्री  पी०  के०

 श्री  संदीपान  भगवान

 श्री  सुनील
 लबग्प  क्री  मात्काता  पाक aN,  की ५  ४  है  सह

 श्री  जितेन्द्र  नाथ

 श्री  ग्रचरण  सिंह

 श्री  शरद

 दिग्विजय  श्री

 श्रीमती  सरोज

 श्री  संतोष  मोहन

 श्री  मी

 श्रीमती  थम  कुमारी
 श्री  अनन्तराव

 श्री  अशोक  आनन्दराव

 श्री  जगत  बीर  सिंध

 प्रो०  प्रेम

 श्री  सिदप्पा  भीमण्पा

 श्री  विदुरा  विठोबा

 श्री  राम

 श्री  ए०  वेंकटेशशा

 श्री  मृत्युन्जय

 श्री  सुबास  चन्द्र

 नारायणन  ,  थ्री  के०  आर०
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 श्री  पी०  जी०
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 हा०
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 श्री  शिवाजी
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 श्री  प्रफुल
 श्री  श्रृशिण

 श्री  श्रवण  कुमार
 श्री  हरिलाल  ननजी

 श्री  उत्तमराव  देवराव

 कुमारी  सूर्यकान्ता
 श्री  यशवैंतराव

 श्रीमती  प्रतिभा  देवीसिंह

 श्री  प्रकाश  त्री०

 श्री  वल्लभ

 डा०  लक्ष्मीनारायण

 श्री  रूपचन्द

 श्री  वेंकट  र॑गया  नायदू
 श्री  छेदी

 श्री  राम  व्रिलास

 श्री  राजेश

 डा०  कार्तिकेशवर

 श्री  कबीन्द्र

 डा०  पी०  वत्लत

 श्री  शांताराम

 श्री  शशि

 श्री  के०

 प्रु  श्री  हरीश  नारायण

 श्री  राधिका  रंजन

 श्री  हरि  केवल

 श्री  ओस्कर

 श्री  जा

 मोहम्मद  अली  अशरफ

 श्री  एम०  ओ०  एच

 श्री  पांदुरंग  पुंडललिक
 श्री  पतन  कुमार

 कुमारी  ममता

 श्री  उठव

 श्री  चित्त

 श्री  एम०  सी०

 डा०  असीम

 श्री  नरेश  कुमार
 प्री

 श्री

 श्री  महेन्द्र

 श्री  मनोरंजन

 श्रीमती  दिल  कुमारी
 श्रीमती  मालिनी

 श्री  अवतार  सिंह

 भागेय  श्री

 श्री  रघुनन्दन  लाल़

 श्री  परसराम

 श्री  गिरधारी  लाल

 श्री  दिलीप  सिंह

 डा०  कृपा  सिन्घु
 श्री  प्रतापराव  बी०

 श्री  तेजसिंहराव

 मंजय  श्री

 श्री  पाल  आर०

 श्री  पीटर  जी०

 श्री  पूर्ण  चन्द

 श्री  भर्मपास  सिंह

 श्री

 7  १2
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 श्री  एस०

 डा०  आर०

 श्री  नाथू  राम

 श्री  राम  नगीना

 श्री  सत्यगोपाल

 श्री  श्याम  बिहारी

 श्री  मेरूलाल

 श्रीमती  गीता

 श्री  अजय

 श्री  एम०

 श्री  रूप  चंद

 श्री  के०  एच०

 श्री  विलास

 श्री  एम०  वी०  चन्द्र  शेखर

 श्री  दत्ता

 श्री  पाला  के०  एम०

 श्री  हन्नान

 श्री  आनन्द  रत्न

 हा०  एस०  पी०

 प्री  चन्द्रजीत

 श्री  चुन  चुन  प्रसाद

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद

 श्री  राम  शरण

 श्री  सूर्य  नारायण

 श्री  याहमा  सिंह

 डा०  आर०के०जी०

 श्री  भू०  विजयकुमार
 श्री  एस०  एस०  आर०

 श्रीमती  आासवा

 श्री  बी०

 श्री  काशीराम

 श्री

 राम  श्री  ए०जी०एस०

 राम  राव

 संविधान  विधेयक
 a

 श्री  मुत्सापत्ली

 श्री

 श्री  राजागोपाल  नायडू
 श्री  एम०  रमन््ना

 श्री  कल्पनायथ
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 ।  कक -  जा ७0  है

 श्री  प्रभुलाल
 प्रो०  रासा  सिंह

 श्री  भगवान  शंकर

 श्री  राम  लाल

 श्री  एम०  भागा

 श्री  आर०  सुरेन्द्र
 श्री  ए०  इन्द्रकरन

 श्री  अनन्त  वेंकट

 श्री  जी०  गंगा

 श्री  महासमुद्रम  गणेन्द

 श्री  सुब्बारामा
 श्री  विजय  भास्कर

 रेडडयया  श्री  के०  पी०

 सावित्री

 ज़ालजान  श्री  एस०  एम०

 हा०  गिरिजा

 श्री  रतिलात

 कुमारी  विमल्ा

 श्री

 श्री  शोमनादीक्वर  राव

 श्री  वी०  एस०
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 श्री  मुकुल  बालकृष्ण  श्री  अर्जुन

 श्री  बी०  श्री  दतबौर

 श्री  चिरंजी  लाल  श्री  खेलसाय

 श्री  सतीश  कुमार  श्री  प्रताप

 श्री  विश्वनाथ  श्री  मनफूल
 श्री  मानवेन्दर  श्री  राजवौर

 श्री  मोढाममी  गौडाना  श्री  राम

 श्रौ  विद्याचरण  श्री  मोतीज्ञाल

 कुमारी  श्री  शिपेन्द्र  बहादुर
 श्री  हा०  राजागोपालन  श्री  हरि  किशोर

 श्री  सी०  चिन्नासामी  सिंह  श्री  के०  पी०

 श्री  जी  वेंकट  डा०  सी०

 श्री  पी०  एम०  श्री  एन०

 श्री  पूर्णो  ए०  सुख  श्री

 सज्जन  श्री  श्री  कोडीकुन्नील
 डा०  गुणवन्त  रामभाऊ  श्री  कृष्ण  दस

 श्री  सुधीर  श्री  मानकूराम
 प्री  धर्मनना  मोन्डयया  ढा०  केਂ  एस०

 श्री  ए०  प्रताप  श्री  सृरजभानु
 श्री  गंशाधरा

 हरचन्द  श्री

 श्री  संत  राम  श्री  विजय  कृष्ण
 श्री  माधवराव  श्री  सेयद  मसृदल
 श्रीमती  विजयाराजे  श्री  भूपेन्द्र  सिंष्ठ

 विपक्ष  में

 शून्य

 अध्यक्ष  म्रहोदय  :  शुध्दि  के  अध्यधीन  मत  विभाजन  का  परिणाम*  इस  प्रकार

 पक्ष  में  :  32

 विपक्ष  शून्य

 प्रस्ताव  सभा  की  समस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  एवं  मतदान  करने  वापे  सदस्यों  के
 दो  तिहाई  से  अन्यून  बहुमत  से  पारित
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 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ

 श्ाए्ड  |.  सेशोध्िथिल  रूप  में  विधेश्क  में  जोढ़  दिया  गया
 ड re  ०»

 अज्िम्नलिखिल  सदस्यों  ने  भी  मनदान  में  भाग  डी०  पी०  श्री  नारायण  सिंह  श्री  बारेलाल  श्री  के०

 तुलसिऐया  श्री  श्री  एम०  श्री  एम०  प्रसाद  सिंह  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रइन  यह

 सूृत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विश्ेयक  में  जोड़  दिये  गये

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  अब  प्रस्ताव  करें  कि  विधेयक  पारित  किया

 श्री  के०  घिजय  भास्कर  में  प्रस्ताव  करता

 संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  ।"

 अध्यक्ष  महोदय  :  चुंकि  इसे  विशेष  अह्मत  से  पारित  किया  जाना  चाहिए  मतदान

 विभाजन  द्वारा

 दीर्घायें  खाली  कर  दी

 अजब  दीथयिे  खाली  हो  गयी  हैं  ।

 ...  प्रएन  यह

 Py
 संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाए  ।”

 त्तोक  सभा  में  मतविधाजन  हुआ

 पक्ष  में

 किमय  6.23  म०  प»०

 अत  विभाजन  संख्या  22  श्री  इरा
 है  श्री  मुमताज

 अकबर  श्री  बी०  श्री  एम०

 श्री  राजेन्द  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा

 श्री  एक्च०  श्री  ए०

 श्री  घाइल  जान  श्री  मणि  शंकर

 श्री  ए०  आर०  श्री  कमालुद्दीन
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 श्री  बसुदेव
 डा०  फेयाजुल

 श्री  लाल  कृष्ण
 श्री  आर»  धनुषकोड़ी

 इन्द्र  श्री

 श्री  लाईता
 श्री  स्वरूप

 श्री  लतित

 श्री  चनेया

 श्री  सुढ्तान  सलाउद्गदीन

 कमल  श्री

 श्री  श्याम  लाल

 श्री  जेडड  एम०
 श्री  प्रछु  दयाठ

 कुमारी  कमला  कुमारी
 श्री  अरविन्द  तुजसीराम

 राम

 श्री  गुरूदास
 एम०

 कालिया  श्री  वी०  पी०

 श्री  शंकरराव  दे०

 श्री  वेंकट  कृष्ण  रेड्डी
 श्री  पढ़मश्री

 श्री  सी०

 श्री  नीतीश

 कुमार  श्री  रंगराजन

 कुरियन  ,  प्रो०  पी०  जे०

 श्री  बालिन

 कृष्ण  श्री  एम०

 कृष्ण  श्री  एस०
 केवल  श्री

 केशरी  श्री

 श्री  सुरेन्द्र  सिंह

 डा०  विश्वानाथम

 श्री  गया  प्रसाद

 श्री  राम  कृष्ण
 श्रीमती  सुखबंस
 श्रीमती  शीला

 श्रीमती  केसरआई  सोनाजी
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 श्री  भुवनचन्दर
 श्री  डी०  डी०

 श्री  असलम  शेर
 श्री  सुखेन्यु

 श्री  मदन  लाल

 श्री  सलमान

 श्री  गोपी  नाथ
 श्री  अशोक

 श्री  छीतृभाई
 श्री  उदयसिंहराव

 श्री  माणिकराव  होडए्या
 श्री  गुरचरणसिंड

 श्री  सुधीर
 देवी  श्रीमती

 पुडादिन्नी  श्री  के०

 श्री  इन्द्रजीत
 श्री  विज्ञासराव  नागनाथराव

 श्री  तरूण

 श्री  गिरिधर

 श्री  पवन  सिंह
 श्री  निर्मल  कान्ति

 श्री  सोमनाथ

 श्री  चन्दूलाल
 श्रीमती  मारगशम

 श्री  पृथ्वीराज
 श्री  पी०  सी

 श्री  ए०
 श्री  ईश्वरभाई  खाडाभाई

 श्री  किरिप

 श्री  पी०

 चिन्ता  डा

 श्री  रमेश
 डा०  के०  बी०  आर०

 श्री  कमल

 श्री  नारायण  सिंह

 श्री  राम  प्रकाश

 श्रीमती  संतोष

 श्री  राम  टहत

 श्री  सेफुद्रदीन
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 श्री  बापु  हरि

 श्री  ए७
 अंसवन्त  श्री

 श्री  खेलन  राम

 श्री  बारे  लात

 जाफर  श्री  सी०  के७

 डा०  जी०  जी०

 श्री  आर

 श्री  श्रीकांत

 श्री  अन्ना

 श्री  दाऊ  दयात्त

 श्री  भोगेन्द्र

 श्री  मोहनलाल

 श्री  जगदीश

 श्री  अंकुशराब
 श्री  डी०  जे०

 श्री  के०  राममूर्ती
 महेन्द्र  कुमार  सिंह

 श्री  सोमजीभाई
 श्री  प्रभीन

 श्री  एन०
 श्री  मोहनभाई  एस०

 डा०  राम  चन्द्र

 श्री  के०  वी०

 श्री

 तारादेवी  श्रीमती  डी०  के०

 श्री  पीयूष
 तेजनारायण  श्री

 श्री  तरित  बरण

 डा०  रमेश  चन्द

 कुमारी  फ़रिडा

 श्री  लक्ष्मीनारायण  मणि

 थामस  ,  प्रो०  के०  ची०
 श्री  पी०  सी०

 श्री  पी०  के०

 थोरा
 श्री  संर्दी

 वान

 श्री  द्वारका  नाथ

 श्री  जितेन्द्र  नाथ

 संविधान  विधेयक
 कक  जनक»»  न

 श्री  गुरच्रणसिष
 श्री  शरद

 दिग्विजय  श्री

 श्रीमती  सरोज
 श्री  संतोष  मोहन

 श्री  बी०

 श्रीमती  ब्रिमु  कुमारी
 श्री  अनन्तराव

 श्री  अशोक  आतनन्दराव

 श्री  जगतञीर  सिंह

 प्रो०  प्रेम

 श्री  सिद्दकष्पा  भिमपष्पा

 श्री  बिदुरा  विठोआ

 श्री  राम

 श्री  ए०  वेकटेश

 श्री  मृत्युंजय
 श्री  सुबास  चन्द्र

 श्री  के०  आर»

 श्री  पी०  जी०

 श्री  गोविन्दराव

 श्री  अर्धिन्द

 श्री  डी०

 श्री  शरद

 डा०  वसंत

 श्री  शरतचन्द

 श्री  शिवाजी

 डा०  अमृतलाल  कालिदास

 श्री  प्रफुल
 श्री  उत्तमभाई  हारजीभाई

 श्री  बृशिण
 श्री  हरिलाल  ननजी

 प्री  श्रवण  कुमार
 श्री  उत्तमराव  ततक्ष्मणराव

 कुमारी  सूर्यकान्ता
 श्री  प्रकाश  बी०

 श्रीमती  प्रतिभा  देवीसिंह

 श्री  यश्व॑तराव

 श्री  श्रीवल्लभ

 डा०  क्व्मीनारायण
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 ढडा०  देवी  प्रसाद

 श्री  रूपचन्द

 श्री  वेंकटर॑गया  नायदहू
 श्री  छेदी

 श्री  राम  विलास
 श्री  राजेश

 डा०  कार्तिकेश्वर
 श्री  कबीन्दर

 डा०  पी०  वल्लत

 श्री  शांताराम

 श्री  शशि

 प्रभु  श्री  हरीश  नारायण

 श्री  राधिका  र॑जन

 श्री  हरि  केवल

 श्री  के०

 श्री  ओस्कर

 श्री  जार्ज

 मोहम्मद  अली  अशरफ

 श्री  एम०  ओ०

 श्री  पांहुरंग  पुंडलिक

 कुमारी  ममता

 श्री  पवन  कुमार
 श्री  उद्वव

 श्री  चित्त

 श्री  एम०  सी०

 डा०  असीम

 श्री  नरेश  कुमार
 श्री

 बूटा  श्री

 श्री  महेन्द्र
 श्री  मनोर॑जन

 श्री  अवतार  सिंह

 श्रीमती  दिलकुमारी
 श्रीमती  मालिनी

 मराणेय  श्री

 श्री  रघुनन्दन  लात
 अर

 श्री  गिरधारी  त्तातत

 श्री  दिल्लीप  सिंह
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 डा०  कृपासिन्धु
 श्री  तेजसिंडराव

 श्री  प्रतापराव  बी०

 मंजय  श्री

 श्री  पीटर  जी७

 श्री  धर्मपाल  सिंह

 श्री  पूर्ण  चन्द्र

 श्री

 श्री  एस०
 डा०  आर०

 श्री  नाथू  राम

 श्री  राम  नगीना

 श्री  श्याम  बिहारी
 श्री  सत्यगोपाल

 श्री  भेरुत्तातत
 श्रीमती  गीता

 श्री  अजय

 श्री  एम०७
 श्री  के०  एच०

 श्री  रूप  चंद

 श्री  विलास

 श्री  एम०  वी०  चन्द्र  शेखर

 श्री  दत्ता

 श्री  पाला  के०  एम०
 श्री  हवान

 श्री  आनन्द  रत्न

 डा०  एस०  पी७

 श्री  चन्द्रजीत

 श्री  चुन  चुन  प्रसाद

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद

 श्री  राम  शरण

 श्री  सूर्य  नारायण

 श्री  चाहया  सिंह

 श्री  औी०

 डा०  आर०  के०  जी०७

 श्री  भू०  विजयकुमार

 राजेन्द्रकु  री  प०  आर०

 श्रीमती  वासवा
 |

 श्री  काशीराम  छर्बीतदास
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 श्री  राजागोपाल  नायडू
 राम  श्री
 राम  श्री  ए०  जी०  एस०
 राम  राव

 श्री  मुल्लापल्ली
 रामदेव  प्री

 श्री  एम०  रमन््ना
 श्री  कल्प  नाथ
 श्री  रवि
 श्री  लालबाबु
 डा०  सुधीर

 है

 श्री  सुदर्शन
 श्री  अमर

 श्री  जे०  चौक्का

 श्री  पी०  वी०  नरसिद्
 श्री  वी०  कृष्णा

 श्री  भगवान  शंकर
 शासा  सिंह

 श्री  प्रघुलाप्त
 श्री  राम  लाल

 श्री  ए०  इन्द्रकरन
 श्री  आर०  सुरेन्द्र
 श्री  जी०  गंगा

 श्री  ए०  वेंकट

 श्री  एम०  बागा

 श्री  मद्ासमुद्रम  गणेन्द्र

 श्री  विजय  भास्कर

 श्री  मगुन्टा  सुब्जारामा

 रेड्डयया  श्री  के०  पी०

 प्रो०  सावित्री

 लालजान  श्री  एम०

 डा०  गिरिजा

 कुमारी  चिमत्ता

 श्री  रतिलाल
 श्री  मुकुल  बालकृष्ण

 श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव

 श्री  व्ी०  एस०
 श्री  औी०

 श्री  चिरंजी  लात

 संधिधान  विधेयक

 श्री  सतीश  कुमार
 श्री  विश्वनाथ

 श्री  मानवेढ़

 श्री  कोडाकनी  गौड़ाना

 श्री  विज्वाचरण

 कुमारी
 श्री  चिन्नासामी

 डा०  राजागोपालन
 श्री  जी०  वेंकट

 श्री  पी०  एम०
 सज्जन  श्री

 डा०  गुणवन्त  रामसाऊः
 श्री  पूर्णो  ए०
 श्री  धर्मनना  मोन्डयया

 श्री  ए०  प्रताप
 श्री  सुधीर

 श्री  गंगाधरा
 श्री  संतराम
 श्री  माधवरातर

 श्रीमती  विजयागाज
 श्री  खेलनाथ

 डा०  छत्रपाल

 श्री  दलमबीर
 श्री  प्रताप

 श्री  मनकूत
 श्री  मोतीलाल

 श्री  राजवीर
 श्री  राम
 श्री  हरि  किशोर
 श्री  शिवेन्द्र  ब्रहादूर

 सिंह  श्री  के  पी०

 डा०

 श्री  एन०

 सुख  श्री

 श्री  कोडीकुल्नील
 श्री  कृष्ण  दत्त

 श्री  मानकूराम
 श्री  सुरजभानु

 डा०  कें०  एस०
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 हरचन्द  श्री  श्री  भूपेन्ध  सिंह

 श्री  विजय  कृष्ण  श्री  सेयद  मसृदल

 विपक्ष  में

 झून्प
 अध्यक्ष  महोदय  :  शुद्धि  के  मतविभाजन  का  परिणाम*  इस  प्रकार

 पक्ष  में  :  328

 विपक्ष  में  :  शुन्य
 प्रस्ताव  सभा  की  समस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  एवं  मतदान  करने  वाले  सदस्यों  के

 दो-तिहाई  से  अन्यून  बहुमत  से  पाश्ति

 संशोधित  रूप  संविधान  के  अनुच्छेद  368  के  उपबन्धों  के  अनुसार  अपेक्षित  बहुमत  हारा
 पारित  हुआ  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  8  को  11  म०  पृ०  पर  पुनः  समयेत  होने  तक  के  लिए
 स्थगित  होती  हे  !
 G13  औअआ७  च्ु

 सब्यक्षाल  लोफ़  सभा  8  1992/18  1914,  ।!  म्र०  पृ०  तक  के  लिए
 स्थगिश  होती  है

 पक्ष  में  ह्ली  अर्चुम  डा०  ही  भवानीताल  औ  के०  तुलसिऐया  श्री  एम०
 प्रसाद  सिंह  ।
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